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 LOK  SABHA  DEBATES

 LOK  SABHA

 Thursday,  May  10,  973/Vaisakha  20,  895
 (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 {Mr.  SPEAKER  in  the  Chair]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS
 भारतीय  शिविरों  में  पाकिस् तानों  युद्धबंदियों  को

 थो  गई  अतिरिक्त  सुविधाएं
 *i04i.  st  शंकर  दयाल  सिंह  क्‍या  रक्षा

 मती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  पाकिस्तानी  युद्ध बन् दियो  को  वे  कौन
 सी  ग्र ति रिक्त  सुविधाए  दी  जा  रही  हैं  जो  प्राम तौर
 पर  जेनेवा  कनवेनशन  के  श्रुतांत  दी  जाने  वाली
 सुविधाओं  के  अतिरिक्त  है,

 (ख)  कया  उन्होंने  हाल  में  अपने  बिहार  के
 दौरे  के  दौरान  पाकिस्तानी  युद्धबन्दी  शिविरों
 का  निरीक्षण  किया  था,

 (ग)  कया  भ्र धि कारियों  तथा  सामान्य  युद्ध
 नदियां  ने  उनसे  निरीक्षण  के  दौरान  कुछ  कौर
 प्रतीक  सुविधाओं  की  माग  की  थी,  शौर

 (घ)  यदि  हा,  तो  तत् सब्र धी  ब्यौरा  नया  है?

 हर  मंत्रालय  (रक्षा  उत्पादन)  मे  राज्य  मंत्री
 थ्रो  विद्या  चरण  शुक्ल)  :  (कब)  जिनेवा  समझोते
 मे  केवल  यह  व्यवस्था  है  कि  युद्धबंदियों  क॑  साथ
 मानवोचित  व्यवहार  किया  जाए  और  भोजन,
 वस्त्र,  चिकित्सा  सुविधाएं  शादी  पर्याप्त  होनी
 चाहिएं।  ठीक  सुविधाघरों  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख

 नही  किया  गया  है।  भारत  सरकार  युद्ध बन् दियो
 के  साथ  इन्हीं  सिद्धातों  के  भ्रनुसार  व्यवहार  करती
 हैरत  अतिरिक्त,  सुविचारों  का  प्रश्न  नहीं
 उठता

 (ख)  जी  हा,  श्रीमन्‌।

 (ग)  जौर  (था)  युद्ध बन् दियो  द्वारा  अस्पताल
 में  जल  ठंडा  करने  की  मशीन,  वालों  में  नकली
 छत  और  एक  युद्धबन्दी  को  सहानुभूति  के  आधार
 पर  स्वदेश  वापसी  शादी  जैसे  कुछ  प्रतिरोध  किए
 गण  थे।

 शो  कंकर  इयाल  सिंह  हमारे  गरीब  देश  का
 एक  करोड़  रुपया  प्रति  माह  युद्धबंदियों  पर  खर्च
 हो  रहा  है।  मैं  माननीय  पत्नी  महोदय  से  जानना
 चाहता  हू  कि  क्‍या  हमारे  जो  भारतीय  युद्धबन्दी
 मे  उन  के  साथ  पाकिस्तान  ने  यही  सुलूक  किया
 था---जेनेवा  कल्वेन्शन  के  प्रुस्तार--जैसा  सुलूक
 हम  उन  के  साथ  कर  रहे  है  ?  मैं  यह  भी  जानना
 चाहता  हु--जेनेवा  कन्वेंशन  मे  जो  सुविधायें
 कही  गई  है,  उन  से  कितनी  भ्र धिक  सुविधायें
 हम  उन  का  दे  रहे  है,  क्योकि  मैं  व्यक्तिगत  रूप
 से  जानता  ह  कि  उन  को  कुछ  अतिरिक्त  सुविधायें
 दी  जा  रही  हैं  जो  हमारे  युद्धबंदियों  का  नहीं  दी
 गई,  इस  तरह  का  तफरुंका  क्यों  किया  जा  रहा
 है?

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  :  मैने  बताया  है  कि  हम
 लोग  कोई  अतिरिक्त  सुविधा  ऐसी  नहीं  दे  रह  हैं,
 जिन्हे  अ्रतिरिक्त  सुविधा  कहा  जा  सकता  है+-
 जेनेवा  कन्वेंशन  के  आधार  पर।  एक  दूसरी  बात
 यह  भी  है  कि  अगर  कोई  दूसरा  व्यक्ति  या  देश
 कोई  गलती  करें  तो  हम  भी  वहीं  गलती  करे,
 गलती  का  जवाब  गलती  से  दे--यह  ठीक  नहीं  है।
 हमारे  युद्धबन्दी  जब  पाकिस्तान  में  थे,  उन  के  साथ
 जेनेवा  कन्वेंशन  के  अनुसार  ठीक  से  व्यवहार  नहीं
 किया  गया,  लेकिन  हम  ने  पनी  नीति  के  तौर
 पर  तय  किया  था  कि  उस  दुवव्यबह्ार  का  जवाब
 हम  दुर्व्यवहार  कर  के  नहीं  देगे।  बल्कि  इन्टर-
 नेशनल  कमेटी  ग्राफ  रेडक्रास  के  द्वारा  हम  ठीक
 लग  से  व्यवहार  करने  की  काशिश  करेगे।  इसलिये



 3  Oral  Answers

 जैसा  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  उन  को  कोई
 ऐसी  अतिरिक्त  सुविधा  दे  रहे  हैं  जो  हमारे  युद्ध
 बन्दियों  को  नहीं  मिल  रही  थी--ऐसी  बात  ठीक
 नही  है।

 श्री  शंकर  दयाल  सिंह:  रक्षा  मंत्रालय  की  झोर
 से  इस  वर्ष  जो  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  है  उस  में
 यह  कहा  गया  है--

 “During  the  period  the  Indian  per-
 sonnel  remained  in  Pakistani
 camps,  reports  of  their  ill-treat-
 ment.  ow

 इसीलिये  मैने  यह  सुविधा  का  प्रश्न  पूछा  था।

 कब  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हू--
 अभी  हाल  में  हमारे  रक्षा  मंत्री  जी  बिहार  के
 कुछ  कैम्पो  मे  जा  कर  पाक  युद्ध बन् दियो  से  मिले
 थे  और  पाक  युद्धबंदियों  ने  उन  से  कुछ  फरमाइए
 भी  की  थी  तथा  कुछ  ग्र शोभनीय  बात  भी  की  थी।
 क्या  यह  सच  है  कि  जो  पाक  युद्धबन्दी  थे  उन  में
 से  23  भाग  गये,  31 मारे  गये  और  ७७  घायल  हुए
 तथा  वे  बराबर  इस  प्रकार  के  प्रयास  कर  रहे  है  *

 भरी  विद्या  चरण  शुक्ल  :  माननीय  सदस्य  ने
 जा  मूल  प्रश्न  पूछा  था,  उस  के  भाग  ख  शौर  ग
 में  ग्रहण  बाते  पूछी  गई  थी  जा  उन्हांने  इस  पूरक
 प्रश्न  मे  पूछी  है।  मैन  ख  के  जवाब  म॑  कहा  है--
 जी  हा  तथा  ग  के  जवाब  में  वहा  है  कि  उन  के
 सामने  उन्होने  कुछ  मांगे  रखो  थी,  उन  के  बारे
 में  हम  विचार  कर  रहे  हैं।  जहा  तक  अ्रशोभनीय
 व्यवहार  का  प्रश्न  है,  उसके  बारे  में  मुझे  कोई
 सूचना  नहीं  है।

 शो  मधु  लिये  :  युद्धबंदियों  को  जो  सुविधायें
 दी  जाती  है,  उन  क  साथ  जो  आचरण  किया  जाता
 है,  उन  के  बारे  में  'रुवामखाह  दुनिया  में  भारत
 ध्रौर  बगला  देश  को  बदनाम  किया  जा  रहा  हूं।
 मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हु  कि  जिन  युद्ध
 बन्दियों  के  ऊपर  काई  अभियोग  नही  हं,  ऐसे  लागा
 को  बगला  देश  के  प्रधान  मंत्री  से  बात  कर  के
 छोड  देने  के  बारे  मे  क्या  सरकार  विचार  कर  रही
 हैः
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 श्री  जिस  चरण  शुक्ल  :  तरह  -  तरह  के  सुझाव
 इन  के  बारे  मे  ००००

 ह ,  मधु  लिखने  :  सुझाव  नहीं  है,  मैं  जानकारी
 चाहता  हू।

 जमो  विद्या चरण  शुक्ल:  मैं  वही  बतला  रहा

 हू  तरह-तरह  के  सुझाव  हैं  और  उन  में  बह
 सुझाव  भी  है  जो  मानसिक  सदस्य  ने  दिया  है।
 इन  पर  सोच-विचार  किया  जा  रहा  है,  उन  में
 क्या  सम्भव  होगा  और  क्या  सम्भव  नहीं  होगा,
 जभी  मेरे  लिये  कुछ  कहना  सम्भव  नहीं  है।

 औ  बूटा  सिंह:  भ्र भी  मन्नी  महोदय  ने  बताया
 कि  हमारी  सरकार  ने  जेनेवा  समझौते  के  प्रन्तर्गत
 पाकिस्तानी  युद्धबंदियों  को  सुबिधायो  दी  हैं।
 अध्यक्ष  महोदय,  हमारे  जो  युद्धबन्दी  पाकिस्तान
 ने  पकड़े  थे,  उन  में  हमारे  नौजवानों  के  अलावा

 बहुत  से  ऐसे  नागरिक  थे,  उन  मे  प्राप  के  क्षेत्र
 के  भी  बहुत  से  लांग  थ,  जिन  को  पाकिस्तान
 ने  कैदी  बना  लिया  था।  हमारे  उन  नौजवानों
 और  फौजिया  के  साथ  जा  सुलूक  हुआ,  उन  की
 दास्तान  सब  का  मालूम  है,  अ्रच्छे  शरीर  वालो  को
 भी  अपाहिज  बना  दिया  गया,  गिरफ्तारी  के  बाद

 जानबूझ  कर  उन  का  जरूरी  किया  गया।  इन  के
 अलावा  जा  नागरिक  पकड़े  गये  थे,  वहा  के  लोगों
 के  साथ  जा  दुर्व्यवहार  किया  गया,  उस  की  दास्तान
 भी  बड़ी  दर्दनाक  है।  मैं  जानना  चाहता  हू  कि
 बाप  ने  किसी  माध्यम  से--रिलीस  एम्बेसी  या

 इन्टरनेशनल  कमेटी  साफ  रेडक्रास  के  द्वारा  पता
 लगाया  है  कि  पाकिस्तानियों  ने  किस-किस  तरह
 का  दुर्व्यवहार  हमारे  युद्धबंदियों  के  साथ  किया  है
 और  क्या  हमारी  सरकार  ने  इस  के  बारे  मे
 पाकिस्तान  सरकार  से  किसी  स्तर  पर  बातचीत  की

 है?

 श्री  विद्या चरण  शुक्ल  मैने  पहले  एक  पूरक
 प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  है  कि  इस  तरह  का

 दुर्व्यहार  हमारे  युद्धबंदियों  के  साथ  हुआ  है।
 जहा  तक  नागरिकों  का  सम्बन्ध  है,  उस  के  बारे
 में  भी  शिकायते  भाई  थी  तथा  जो  साधन  उप-
 लब्ध  है  जैसे  स्विस  राजदूतावास  तथा  इन्टरनेशनल
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 कमेटी  शफ  रेडक्रास  इन  दोनों  के  द्वारा  यह  प्रश्न
 पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  था,  परन्तु
 इस  का  कोई  सन्तोषप्रद  उत्तर  उन  की  तरफ़
 से  नही  मिला  है  और  न  ही  कोई  सन्तोषप्रद
 कार्यवाही  की  गई  है।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपे पो  :  प्रत्यक्ष  जी,  क्या
 यह  सच  है  कि  पाकिस्तानी  युद्धबंदियों  को  सरकार
 में  जो  सुविधायें  दी  हैं  उनमे  एक  शिविर  से  भाग
 जाने की  सुविधायें  भी  दी  गई  है?  यदि  नही,  तो
 यह  4%  सम्भव  होता  है  कि  पाकिस्तानी  युद्धबंदी
 शिविर  में  बहुत  लम्बी  सुरमे  खोदकर  शिविर  से
 भाग  जाने  से  सफल  हो  जाते  है  कौर  सरकार  को
 पता  तक  नहीं  लगता  कि  सुराग  खोदी  जा  रही
 2?

 दल  विद्या  चरण  शक्ल:  माननीय  सदस्य  जानते
 हैं  कि  जेनेवा  कन्वेंशन  के  अनुसार  और  वैसे  भो
 यह  एक  मानी  हुई  बात  है  कि  युद्धबन्दी  जो  देश  में
 रहते  है.  मे  भागने  का  प्रयत्न  करते  है शौर  कर
 सकते  है।  पर  जहा  तक  भारत  का  सवाल  हे,
 माननीय  सदस्यों  को  यह  ज्ञात  होना  चाहिए
 कि  कितनी  सख्या  मे  युद्धबन्दी  है  धौर  उसके  अनुपात
 मे  रेखा  जाये  कि  बितने  युद्धविद्या  ने  भागने  का
 प्रयत्न  किया  है  ता  उनकी  संख्या  नगण्य  है  और
 जा  भागने  में  सफल  हुए  है  वह  बहुत  कम  है  और
 उनमें  से  बहुत  से  पकड़  लिए  गए  है।  ऐसे  बहुत
 कम  लोग  है  जो  भागने  में  सफल  हुए  है।  मान-
 नीय  सदस्य  ने  एक  व्यगात्मकम  सवाल  पूछा  कि
 भागने  की  सुविधा  दी  है'

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी :  फिर  वे  सुरमे
 कैसे  खोद  लेते  है?

 शी  विद्या  अरज  शुक्ल:  लेकिन  वह  पकड
 लिए  गए  हैं।  एक  घ  जगह  ही  उनको  सफलता
 मिली  है  लेकिन  बाद  में  पकड़  लिए  गए  उनको
 सफलता  मिलने  से  पहले  ही।  इसलिए  हम  दावे
 के  साथ  कह  सकते  हैं  कि  उनका  जो  इन्तजाम
 किया  गया  है  वहू  बहुत  प्रच्छा  इन्तज़ाम  है।

 SHRI  SAMAR  GUHA:  India  and
 Bangladesh  together  made  a  joint  proposal
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 to  the  Government  of  Pakistan  in  regard
 to  the  exchange  of  prisoners  as  also  for
 the  exchange  of  the  citizens  of  Bangla
 Desh  and  citizens  of  Pakistan  in  Bangla
 Desh.  What  happened  to  that  proposal?
 Has  Pakistan  spurned  that  offer?

 MR.  SPEAKER:  It  is  not  relevant  to
 this  question;  I  cannot  hold  it  relevant.

 Development  of  Port  Blair,  Andamans
 as  an  Advance  Naval  Base

 +
 #1042.  SHRI  M.

 REDDY  :
 SHRI  P.  GANGADFB:

 Will  the  Minister  of  DEFFNCE  be
 pleased  to  state’

 RAM  GOPAL

 (a)  whether  Government  propose  to  de-
 velop  Port  Blair,  Andamans  as  an  advance
 aval  Base;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof?

 ‘'HE  MINISTER  OF  STATE  (DE-
 FENCE  PRODUCTION)  IN  THE  MINIS-
 rRY  OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA
 CHARAN  SHUKLA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  plans  provide  for  the  develop-
 ment  of  infrastructure  necessary  for  the
 defence  of  these  islands.  The  phused  de-
 velopment  of  Port  Blair  as  an  Advance
 Naval  Base  has  been  approved.  A  Base
 Repair  Organisation  is  proposed  to  be  set
 up  at  an  estimated  cost  of  about  Rs.  .53
 crores.  A  Meteorological  Office  was  sanc-
 tioned  as  part  of  the  naval  establishment
 at  Port  Blair.  The  Honourable  Members
 will  appreciate  that  it  will  not  be  in  pub-
 lic  interest  to  disclose  further  information
 on  the  subject.

 SHRI  M.  RAM  GOPAL.  REDDY:
 There  is  no  further  question.

 MR.  SPEAKER:  That  is  very  good;  i
 shall  give  you  some  opportunity  on  an-
 other  occasion.

 SHRI  ए,  GANGADEB:  In  view  of  the
 fact  that  this  area  occupies  a  strategic
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 position  as  already  answered  by  the  hon.
 Minister  and  the  chain  of  islands  have  all
 the  infrastructural  facilities  both  for  an-
 chorage  of  ships  and  other  potentials  of
 Commercial  importance,  may  I  know
 whether  the  Government  is  considering  the
 establishment  of  a  local  naval  defence
 force  base  in  Andamans  vis-a-vis  modernis-
 ing  the  marine  industries  and  if  so  what
 are  the  various  provisions  earmarked  for
 this  work  in  the  Fifth  Plan  on  defence
 requirements  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 Whatever  information  I  could  give  on
 this  subject  |  have  already  given;  I  have
 suid  that  it  would  not  be  in  our  interest
 to  go  into  the  details  of  this  matter  and

 shall  request  the  hon.  Member  not  to
 press  me  to  give  the  details.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  With  your
 permission,  if  I  may  know,  sometime
 back—I  cannot  remember  the  exact  date—

 .my  friend  Mr.  Jyotirmoy  Bosu  had  raised
 a  question  here  pertaining  to  his  know-
 fedge  when  he  visited  the  Andamans  with
 sume  delegation  of  M.Ps.

 He  said  that  the  British  Royal  Air  Force
 planes  were  being  permitted  to  land  and
 take  off  from  Port  Blair  in  the  course
 of  their  journeys  to  and  from  Australia.
 Government,  at  that  time,  promised  to
 look  into  the  matter  to  find  out  whether  it
 was  true  or  not.  I  stand  corrected—it
 may  be  in  Car  Nicobar.  I  would  like  to
 know  from  the  Minister  that  since  the
 Government  has  announced  that  they
 have  got  a  plan  to  develop  Andaman  as
 one  of  our  naval  bases  or  anywhere  with-
 in  the  proximity  of  the  Andamans,  whether
 they  will  see  to  it  that  these  foreign  planes
 of  the  R.A.F.  or  American  Planes  are
 not  given  facilities  for  landing  and  taking
 off  in  our  own  interests  or  for  security
 reasons.

 SHRI  ATAL  BIHARI
 Also  for  Russian  planes.

 VAJPAYEE:

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  Or  for  any
 other  foreign  plane,
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 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 This  question  was  raised.  <A  reply  was
 also  given.  If  the  hon.  Member  has  got
 any  other  thing  in  mind,  let  him  give
 me  a  separate  notice.  I  shall  give  him
 @  complete  answer  on  that.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  We  are
 developing  a  naval  base  there  and  in  the
 proximity  of  that  naval  base  are  we  going
 to  permit  any  foreign  planes  to  land  and
 take  off?

 MR.  SPEAKER:  It  is  much  better  you
 give  him  a  separate  notice.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  1  shall
 collect  the  information  and  give  that  to
 him.

 MR.  SPEAKER:  Shri  H.  M.  Patel.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Sir,  the  airport
 Officials  suid  categorically  that  the  R.A.F.
 planes  are  taking  off  and  landing  there.

 MR.  SPEAKER  :  |  have  called  the  next
 member,  Shri  H.  M.  Patel.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  :  Sir,  the
 Foreign  Minister  was  getting  up  to  say
 something  on  this.  The  question  was
 addressed  in  his  name.

 THE  MINISTER  OF  EXTERNATI.
 AFFAIRS  (SHRI  SWARAN  SINGH):  T
 was  getting  up  to  answer  the  next  ques-
 tion.

 MR.  SPEAKER:  For  that,  you  should
 give  him  a  separate  notice.

 को  झील  बिहारी  बाज पेयों  :  इसमें  पर्देदारी
 क्या  है?  ब्रिटिश  प्लैन्स  को  इजाजत  दी  जां  रही
 है  तो  बताना  चाहिए।  यह  मामला  पहले  उठा
 था  तब  जवाब  नहीं  विया,  आज  उठाया  गया  तो
 नोटिस  मांगी  जा  रही  है,  छिपाने  की  क्‍या  बात
 है  इसमें  ?

 श्री  चित्रा  चरण  शुक्ल  :  प्रत्यक्ष  महोदय,
 यह  बात  बिल्कुल  गलत  है,  पर्दा  डालने  की  कोई
 कोशिश  नहीं  की  जा  रही  है।  जो  सवाल  शापने '
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 पूछा  झेसका  इससे  कोई  मतलब  सही  है।  झाम

 दूसरा  सवाल  पूछे  तो  उसका  पूरा  जवाब  दिया
 जायेगा  t

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Sir,  I  have
 u  supplementary  to  put.

 MR.  SPEAKER:  No,  please.
 called  the  next  Member.

 Chinese  Invitation  to  Indian  Table  Tennis
 Team

 1043,  SHRI  हन  M.  PATEL:  Will  the
 Mister  of  EXTERNAL  AFFAIRS  _  be
 pleased  to  state:

 T  have

 (a)  whether  China  has  invited  the  Indian
 Table  Tennis  Team  to  play  in  the  Asia-
 Africa-Latin  America  Table  Tennis  Fiiend-
 ship  Invitational  Tournament  to  be  held
 in  Peking  in  August;  and

 (b)  if  so,  the  implications  thereof?

 THE  MINISTER  OF  FXTERNAL
 AFFAIRS  (SHRI  SWARAN  SINGH).  (a)
 The  Government  of  India  have  nor  ic-
 ceived  any  such  invitation  However,  it
 is  gathered  that  during  the  recent  World
 Table  Tennis  Competitions  held  in  Yugo-
 slavit  (im  April  1973)  the  Chinese  players
 extended  an  invitation  to  the  Indian
 players.

 (b)  It  is  a  sports  matter  and  it  is  for
 the  sports  organisation  concerned  to  take
 a  decision.

 SHR}  हां,  M.  PATEL:  Mr.  Speaker,
 Sir,  the  Minister  says  that  this  is  a  sports
 mutter.  Nevertheless,  |  am  glad  to  see
 that  the  Fxternal  Affairs  Minister  has
 agreed  to  reply  to  that  question.  There
 was  a  Ping  Pong  diplomacy  of  which
 the  Minister  is  aware.  May  I  ask  whether,
 keeping  this  thing  in  mind,  he  would
 give  consideration  to  this  and  would  en-
 courage  our  sports  organisation  to  accept
 the  invitation  and  also  come  back  with
 whatever  information  they  can  bring?

 SHRI  SWARAN  SINGH:  The  hon.
 Member  would  no  doubt  be  aware  that
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 sometime  back,  a  Table  Tennis  Team  had
 gone  from  India.  We  had  encouraged  that
 team  to  go.  It  is  for  the  sports  organi-
 sation  to  decide  as  to  whether,  on  an  oral
 invitation  extended  to  them  in  aaother
 place,  in  Yugoslavia,  they  would  like  to
 go  there  or  not  because,  normally  in
 such  cases,  there  is  generally  an  invita-
 tion  from  the  parent  organisation.  So,  that
 is  a  matter  between  the  inviting  organisa-
 tion  and  the  Indian  organisation  incharge
 of  the  sports.  But,  we  are  in  favour  of
 the  sports  teams  going  from  India  to  Chinu
 or  from  China  to  India.

 SHRI  पति  M.  PATEL:  The  Minister
 has  not  followed  the  first  part  of  my
 question  that  there  has  come  into  vogue
 an  expression  called  ping  pong  diplo-
 macy  which  arose  in  connection  with  a
 table  tennis  tournament  which  has  been
 taking  place  for  the  last  two  or  three
 years  and  one  of  which  was  a  precursor
 to  the  Americans  going  to  China,

 MR.  SPEAKER:  You  are  stretching
 this  question  too  far.

 SHRI  H.  M.  PATFL:  The  very  fact
 that  they  have  accepted  this  question
 shows  that  it  has  not  to  do  only  with
 Sports  oiganisations,  but  something  more,
 If  it  had  not  been  so.  they  would  have
 declined  to  accept  this  question.  I  would
 like  to  ask  him  what  is  his  understanding
 of  this  expression  and  whether  that  will
 be  applicable  to  the  present  circumstanc-
 es  or  not.

 SHRI  SWARAN  SINGH.  Ping  pong
 diplomacy  was  tesorted  to  between  the
 People’s  Republic  of  China  and  the
 United  States  of  America  because  they
 did  not  recognise  each  other  and  may

 be  both  sides  were  finding  an  excuse  to
 got  together.  Therefore,  an  Americad
 team  was  invited  to  participate  in  a  ping
 pong  match.  But  if  I  may  say  so,  it  will
 be  teo  simplistic  to  imagine  that  this  re-
 fers  to  any  contacts  between  the  two
 sides.  The  whole  world  knows  that  the
 US  Ambassador  und  the  Chinese  Ambas-
 sador  were  constantly  meeting  each  other
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 in  Warsaw.  There  were  some  contacts
 in  Paris  but  in  Warsaw  there  were  regu-
 lay  meetings,  They  had  met  each  other
 hundreds  of  times  before  the  ultimate
 breakthrough  took  place  in  their  rela-
 tions.  So,  let  us  not  be  misled  by  these
 journalistic  expressions  like  ping  pong
 diplomacy.  There  were  much  deeper
 contacts  than  the  players  just  playing  at
 the  ping  pong  ball  with  their  rackets.

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHI:
 During  the  last  vistt  of  our  tennis  team,
 may  I  know  whether  we  on  behalf  of

 our  sports’  organisation  with  the  con-
 currence  of  the  Ministry  of  External
 Affairs  invited  the  Chinese  team  to  visit
 India?  If  not,  may  I  know  whether  any
 invitation  has  come  from  China  to  any
 of  our  sports  or  cultural  organisations  to
 visit  China  in  the  recent  times  ?

 SHRI  SWARAN  SINGH:  Not  to  my
 knowledge.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  The  Minis-
 ter  just  now  mentioned  about  the  ping
 pong  diplomacy  between  the  USA  and
 China.  The  point  is  American  has  no
 standaid  in  ping  pong.  But  we  have
 reached  a  certain  standard  during  the  re-
 cent  Swathling  Cup  tournament.  I  want
 to  know  whether  the  minister  will  have
 any  objection  if  a  ping  pong  team  is  sent
 by  the  Education  Ministry  of  our  coun-
 try  to  China,  whether  there  will  be  pro-
 per  arrangements  for  passport  etc.  and
 whether  it  will  give  an  opportunity  to
 test  whether  the  ball  is  in  their  court  or
 in  our  court?

 SHRI  SWARAN'  SINGH:  I  have
 tiready  said  that  we  will  favour  teams
 from  one  country  visiting  the  other,
 Indian  team  going  to  China  or  vice  versa.
 In  these  matters  we  are  quite  liberal.
 There  was  a  request  from  an  hon.  mem-
 ber  belonging  to  Mr.  Banerjee’s  party
 that  a  doctor  may  be  allowed  to  go  to
 China,  because  he  wanted  to  study  their
 acupuncture  technique  and  we  allowed
 that.  These  are  the  types  of  technologi-
 cal,  cultural  or  sports  matters  in  which
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 there  can  be,  and  should  be,  a  greater
 exchange  on  either  side.

 Geological  Survey  of  North  Bengal

 #1044.  SHRI  B.  K.  DASCHOW-
 DHURY:  Will  the  Minister  of  STEEL
 AND  MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  in  view  of  the  assurance  given  by
 the  former  Minister  of  Steel  and  Mines,
 whether  any  geological  survey  has  been
 made  in  North-Bengal,  particularly  in  the
 districts  of  Darjeeling,  Jalpaiguri  and
 Cooch-Behar,  where  deposits  like  zinc,
 copper  and  also  oil-wells  are  found  in
 large  quantity,  and

 (b)  if  not,  whether  his  Ministry  pro-
 pose  to  conduct  a  geological  survey  in
 North  Bengal  ?

 THC  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STFEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA)  :  (a)  Geo-
 logical  Surveys  have  already  been  con-
 ducted  in  North  Bengal  for  minerals  like
 lead-zinc,  Coppe:,  Oil  and  gas.  Geolo-
 gical  Survey  of  India  have  now  taken  up
 detailed  investigations  in  promising  areas.
 No  further  exploration  work  for  oil  and
 gas  is  considered  necessary  in  the  region
 at  this  sfage,  as  the  geological  formation
 in  the  area  is  considered  unfavourable
 for  generation  of  oi!  and  gas.

 (b)  Does  not  arise.

 SHRI  B.  K  DASCHOWDHURY :  Last
 year  in  reply  to  my  question  No.  699
 dated  the  4th  May  972  it  was  stated  :

 “The  first  phase  (!969—74)  of  the
 ten-year  plan  (!969—79)  of  the
 Geological  Survey  of  India,  in
 progress,  includes  systematic  geo-
 logical  mapping  and  preliminary
 mineral  investigation  in  250  84.
 km.  area  in  Darjeeling  and  लान
 paiguri  districts  and  detailed
 investigations  for  dolomite  and
 graphite  in  Jalpaiguri  and  Darjee-
 ling  Districts.”
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 So,  it  was  mentioned  in  reply  that  in
 1,250  sq.  km.  area  in  Darjeeling  and  Jal-
 paiguri  detailed  investigations  have  been
 made  by  the  Geological  Survey  of  India.
 May  I  know  whether  they  have  been  com-
 pleted  and,  if  so,  what  aie  the  areas  covered
 by  the  detailed  study?

 SHR]  SUBODH  HANSDA  :  Geological
 mapping  has  been  conducted  during  the
 years  97i-72  and  1972-73  and  the  area
 covered  is  .2  km.  The  scale  is  linch
 for  2.000  sq.  miles.

 SHRI  8.  K.  DASCHOWDHURY
 What  are  the  areas  covered?

 SHRI  SUBODH  HANSDA  :  The  srea
 covered  is  Darjeeling  and  Jalpaiguri  Jis-
 tricts,

 SHRI  8.  K.  DASCHOWDHURY  :  It
 is  quite  clear  fiom  the  hon.  Minister’s  state-
 ment  that  no  investigation  has  so  far  been
 made.  But  in  the  same  reply  which  I
 quoted  eailies  it  was  stated  that  m  Garu-
 bathan  area  in  Darjeeling  district  there  is
 a  large  deposit  of  minerals.  The  answer
 says  :

 “As  a  result  of  recent  Geological
 Survey  conducted  by  the  Geologi-
 cal  Survey  of  India,  some  occur-
 rences  of  lead,  zinc,  copper  mine-
 valisation  in  quartzite  have  been
 located  in  Garubathan  or  in  Dar-
 Jeeling  Distiict.  ‘hese  occurrences
 are  being  investigated  by  Jarge-
 scale  mapping,  sumpling  and  dril-
 ling.”

 It  is  also  mentioned  in  the  Geological
 Survey  of  India  Report—-l  will  quote  only
 one  sentence...

 MR.  SPEAKER  :  This  is  not  a  debate.
 Let  him  ask  a  question.  I  um  not  going  to
 allow  it  every  time.

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  :  I
 will  not  take  much  time.  Unless  T  men-
 tion  it,  it  would  be  very  difficult  for  the
 Minister  to  answer  the  question.
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 It  is  mentioned  in  thc  Report  :

 “Further  sub-surface  investigation  of
 the  dam  site  has  been  suspended
 by  the  CW&PC,  New  Delhi,  sincc
 March  4966  and  as  such  none  of
 the  recommendations  has  been
 implemented.”

 ]  would  like  to  know  what  was  the  recom-
 mendation  made  at  that  time,  whether  it
 was  stated  that  all  these  areas  should  he
 properly  mapped  and  exploration  done  and,
 it  so,  why  this  has  been  suspended  since

 9662,

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND  MI-
 NES  (SHRI  S.  MOHAN  KUMARA-
 MANGALAM):  |  am  not  able  to  follow
 exactly  the  question  which  the  hon.  Mem-
 ber  has  put.  But  regarding  the  mapping
 of  Garubathan  I  may  state  that  recently
 piomising  indications  on  muinctalisation
 have  been  located  four  miles  north  of  this
 place  in  Darjeeling  during  detailed  geolo-
 gical  mapping  and  they  are  following  it
 up

 Memorandum  from  Alipur  (Calcutta)
 Ordnance  Depot  Employees

 “1046,  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  he  received  a  memorandum
 from  the  Alipur  (Calcutta)  Ordnance  Depot
 employees,  containing  charges  of  corruption
 against  some  officers  of  the  Depot;

 (b)  if  so,  the  contents  of  the  said  memo-
 randum  ;  and

 (०)  what  action,  if  any,  has  been  taken
 on  it?

 THE  MINISTER  OF  STATE  (DEFENCE
 PRODUCTION)  IN  THE  MINISTRY
 OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA  CHARAN
 SHUKLA):  (a)  An  unsigned  and  un-
 dated  letter  purpoiting  to  be  from  the
 employees  of  the  Ordnance  Depot,  Alipore
 (Calcutta),  containing  allegations  against
 certain  officers  was  received  in  the  Defence
 Ministry  on  ‘4-4-1973,
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 (b)  The  letter  contains  the  following
 allegations  :—

 (i)  Embezzlement  of  funds  by  faulty
 construction  of  sheds  apd  build-
 ings  in  the  Depot;

 (ii)  manufacture  of  furniture  for  the
 private  use  of  officers  at  the  depot
 workshop;

 (iii)  collusion  with  contractors;

 (iv)  misuse  of  the  depot  staff  car  for
 private  work;

 (v)  collusion  in  the  theft  of  Govern-
 ment  stores;  and

 (vi)  use  of  Government  stores,  such
 as  tentage,  etc.  for  private  func-
 tions  held  at  oflicers’  residences.

 (c)  The  allegations  are  bcing  investiga-
 ted.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  The  allega-
 tions  concern  a  very  vital  Department  of
 the  Government  and  they  are  vesy  serious.
 I  would  Jike  to  know  from  the  hon.  Minis-
 ter  as  to  why  the  inquiry  has  not  been  com-
 pleted  so  that  it  would  have  enabled  the
 Government  to  take  action  against  those
 who  are  guilty  in  this  case  because  I  have
 enquired  myself  and  I  have  found  that
 complaints  are  all  correct  and  true.

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA
 Normally,  we  would  not  have  dealt  with
 this  complaint  because  it  was  an  auonymous
 letter.  But  it  was  endorsed  by  Mr.  Jyotir-
 moy  Bosu  before  it  was  sent  over  to  us.
 Therefore,  we  looked  into  this  matter.  As
 [  said  in  my  main  answer,  this  was  icceived
 on  4-4-1973,  that  is,  about  a  month  back.
 The  inquiries  have  been  initiated.  Unless
 we  find  out  the  entire  facts.  we  cannot
 come  to  any  conclusion.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  In  the
 allegations  stated  here,  one  thing  has  not
 been  mentioned  clearly  that  about  0
 Pieces  of  tractor  chain,  a  very  costly  ferrous
 metal  landed  in  the  Depot  from  sume  Unit
 for  disposal  as  salvage  and  they  were
 Neither  brought  on  charge  nor  sent  to
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 Panagar  Salvage  Depot  for  auction  but
 kept  in  the  Depot  unaccounted.  Later  on,
 One  by  one,  they  were  privately  disposed  of
 in  the  bazaar.  This  is  a  very  serious  allega-
 tion.  By  now,  they  should  have  been  able
 to  find  out.  Would  he  kindly  tell  the
 House  if  he  has  taken  any  special  steps
 with  regard  to  this  particular  allegation  and,
 if  so,  what  are  they  and,  if  not,  the  reasons
 therefor?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :
 The  hon.  Member  did  not  listen  to  my
 reply  properly.  This  allegation  is  covered
 under  item  (v),  that  is,  “collusion  in  the
 theft  of  Government  stores”.  This  is  one
 of  the  allegations  made.  It  is  not  only
 about  that.  There  are  other  allegations
 also.  Rather  than  going  into  details,  4
 said,  this  is  the  allegation  and  we  are  going
 into  it.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  As  the  hon.
 Minister  is  aware,  this  particular  Depot
 which  was  called  a  transit  depot  has  now
 been  converted  into  a  permanent  depot.
 It  is  like  any  other  ordnance  depot.  There-
 fore,  the  charges  levelled  agains:  certain
 officers  atc  serious  enough.  Previous  to
 that,  the  General  Secretary  of  the  recognis-
 ed  union  of  the  Depot  wrote  a  fetter  to  the
 Director  (Ordnance),  the  M.G.O.  Branch.
 I  would  like  to  know  the  agency  which  is
 investigating  into  these  allegations,  whether
 it  has  been  left  into  the  hands  of  the  same
 Officers  or  a  separate  agency  of  the  Minis-
 try.

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :  It
 is  the  Brigadier  of  the  Fastern  Command
 Headquarters  who  is  Tooking  irto  the
 mutter.

 SHRI  PRABODH  CHANDRA  :  May
 I  know  from  the  Government  if  it  is  the
 policy  of  the  Government  to  take  cogni-
 zance  of  all  the  complaints,  whether  signed
 or  unsigned  sent  to  the  Government?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :
 The  policy  of  the  Government  has  been
 amplified  in  the  House  several  times,  We
 normally  do  not  take  cognizance  of  unsigned
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 and  anonymous  reports,  But  as  I  indicated,
 this  particular  complaint  was  endorsed  by
 an  hon.  Member  of  this  House  and,  there-
 fore,  we  are  investigating  into  it.

 मुजफ्फरपुर  (  बिहार  )  को  बाबर  बटलर  कम्पनी
 लिमिटेड  को  सरकारी  नियंत्रण  में  लेगा

 “i050  st  रामावतार  शास्त्री:  क्या  सारी
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  सरकार  ने  बिहार  से  भ्रार्थर  बटलर
 कम्पनी  लिमिटेड,  मुजफ्फरपुर  को  अपने  अधिकार
 में  लेने  शौर  चलाने  का  निर्णय  किया.  है,

 (ख)  क्‍या  सरकार  ने  उपरोक्त  कम्पनी  में
 रेलवे  वैगनों  का  निर्माण  करने  की  काई  योजना
 बनाई  हे,  और

 (ग)  यदि  हा,  तो  उसकी  मुख्य  बाले  क्‍या
 है?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  T.  A.  PAI)~:  (a)  Yes,  Sir.
 The  undertaking  has  already  been  taken
 over  by  Government  by  an  ordei  passed
 on  7-5-1973,

 (b)  and  (c).  Metre  gauge  wagons  were
 being  manufactured  in  this  unit.  The  inten-
 tion  is  to  revive  the  production  of  these
 wagons  to  start  with;  later  on  some  diversi-
 fication  in  production  may  be  resorted  to.

 क्री  रामावतार  शास्त्रों  :  सरकार  ने  प्रार्थर
 बटलर  कम्पनी  लिमिटेड,  मुजफ्फरपुर  का  अपने
 हाथ  मे  ले  लिया  है,  इस  के  लिए  बह  धन्यवाद
 की  पात्र  है।  मैं  यह  जानना  चाहता  2  कि  सरकार
 के  द्वारा  इस  का  अपने  हाथ  में  लेने  से  पहले  जब
 पह  कम्पनी  प्राईवेट  लोगो  के  हाथ  में  थी,  तो  उस
 समय  मिलन  बैगन  का  उत्पादन  करने  का  प्रोग्राम
 ा  और  जब  कि  सरकार  ने  इस  कंपनी  का  झपने
 हाथ  में  ले  लिया  है  बह  कितने  बेगम  बनाना
 चाहती  है।  कपा  सरकार  ने  इस  के  विस्तार  की
 कोई  रूपरेखा  बनाई  है,  यदि  हां,  तो  यह  क्‍या
 है?

 SHRI  T.  A.  PAL:  The  company  was
 manufacturing  wagons  till  the  year  1972,
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 Steadily  the  production  had  gone  down.
 Now  the  orders  on  hand  are  enough  to  go
 ahead  for  another  ity  years.  I  am  sorry
 I  would  not  be  able  to  give  correct  infor-
 mation  as  to  the  number  of  wagons  that
 they  will  be  able  to  manufacture.  But  I
 shall  answer  this  question  separately  to  the
 member  concerned.

 aft  रामावतार  माहतो  :  कया  पह  नच  है  कि
 बिहार  के  किसी  एम०  एल०  ए०  ते  कम्पनी  के  भूत-
 पूर्व  डायरेक्ट  के  खिलाफ  कम्पनी  की  पणजी  का  गोल-
 माल  करने  का  आरोप  लगाते  हुए  कोई  शिकायत-
 पत्र  भेजा  था,  जिस  की  जाच.  चल  रही  थी,  अगर
 हा,  वा  क्‍या  जाब  का  काम  पूरा  हो  गया  है,  उस
 का  बया  परिणाम  निकला  है  और  उस  में  बारे
 में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  बपा  है?

 SHRI  T.  A.  PAT;  The  question  should
 be  addressed  to  the  Minister  for  Company
 Law.

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सवाल  इस  से  पैदा  नहीं
 होता  है।  यह  रेलवे  नहीं  है।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  महोदय,  करप दी
 के  आाग्रेक्‍्टर्ज  ने  गोलमाल  किया  था।  यह  प्रश्न
 कैबिनेट  कैसे  नहीं  है?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  दस  से  सम्बन्धित  नहीं
 है।

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA  :
 This  is  a  British  company  and  so  many
 charges  of  corruption  and  defalcation  of
 funds  of  this  company  have  been  levelled
 aguinst  the  management.  I  want  to  know
 why  then  this  company  has  been  taken
 over,  which  means  that  after  some  time
 the  company  will  be  given  bach  to  the
 Management  concerned.  Why  has  this
 company  not  been  nationalised?  Why  is  it
 that  only  this  take-over  decision  has  been
 taken?

 SHRI  T.  A.  PAI:  The  name  only  appears
 to  be  British,  but  it  is  in  the  hands  of
 Indians  now.
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 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA  :
 What  about  the  second  part  of  my  question?
 He  has  not  replied  to  my  question  why
 they  have  only  taken  over.  ‘Taken  over’
 Means  that  you  are  going  to  give  it  back
 to  them.

 क्री  शनिवार  शास्त्री  :  जिन  लोगो  ने  गोल-
 माल  क्रिया,  क्‍या  उन  के  खिलाफ  कार्यवाही  की
 जायेगी  या  उन  को  छोड़  दिया  जायेगा?

 SHRI  T.  A.  PAI:  The  take-over  is  for
 the  purpose  of  reviving  the  industry,  to
 enable  it  to  go  into  production  and  look
 after  the  interests  of  the  labour.  Whether
 the  industry  should  be  nationalised  or  not
 is  a  different  consideration  altogether.

 SHRI  NAWAL  KISHORE  SINHA  t
 While  profusely  thanking  the  hon.  Minister
 for  taking  over  this  Arthur  Butler  Co  Ltd
 which  had  closed  down  throwing  out  of
 employment  more  than  5,000  labourers  and
 their  dependents,  I  would  hke  to  know  the
 following  three  informations  from  him  :

 rob)  Whether  there  is  any  proposal  on
 the  recommendation  of  the  probe
 team  that  was  sent  to  probe  into
 the  condition  of  Arthur  Butler  Co.
 Ltd.  before  the  decision  with  re-
 gaid  to  the  take-over  was  taken.
 to  expand  it;
 Whether  the  Government  piopose
 to  pay  all  the  dues  of  the  labourers
 and  also  to  replenish  the  reserve
 tunds  which  the  former  owners
 had  depleted,  before  any  compen-
 sation  is  paid;  and
 Whether  they  will  appoint  a  con-
 trol  board  and  the  date  by  which
 the  factory  will  re-open.

 SHRI  पा  A.  PAI  :  Now,  an  Authorised
 Controller  has  been  appointed.  The  dues
 of  the  labour  will  be  completely  protected
 under  the  sections  under  which  this  unit
 was  taken  over.

 The  question  of  expansion  of  the  capa-
 sity  would  depend  upon  the  requirements
 of  the  Railway  Board  for  metre  gauge  wa-
 gons.

 (2)

 (3)
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 SHRI  NAWAL  KISHORE  SINHA  :  It
 is  closed  for  the  last  sixteen  months  and.
 people  are  starving.  Will  they  re-open  it
 at  an  early  date?

 SHRI  T.  A.  PAI  :  Every  thing  will  be
 done  as  quickly  as  possible.

 MR.  SPEAKER:  Shri  R.  K.  Sinha—
 absent.

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  also  absent.
 was  here  a  little  while  ago.

 He

 Construction  of  Houses  by  D.D.A.  in
 Chittaranjan  Park,  New  Delhi.

 +
 1052.  SHRI  7२.  क.  YADAV:

 SHRI  CHANDRIKA  PRASAD  :
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND

 REHABIIITATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 a  large  number  of  allottecs  of  Chittaranjan
 Path,  New  Delhi  are  awaiting  construction
 of  their  houses  by  the  Delhi  Development
 Authority;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  have  con-
 sidered  the  desirability  of  augmenting  the
 funds  of  the  D.D.A.  with  a  view  to  com-
 pleting  the  house  building  work  in  the
 above  rehabilitation  colony  within  a  reason-
 able  period?

 THF  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHU-
 NATHA  REDDY)  :  (a)  and  (b)  The
 Scheme  of  Chittaranjan  Park  envisaged
 allotment  of  homestead  plots  to  those  per-
 sons  hailing  from  erstwhile  East  Pakistan
 (now  Bangladesh)  who  were  gainfully  em-
 ployed  and  settled  in  Delhi.

 According  to  the  information  obtained
 fiom  the  Delhi  Development  Authority,
 they  had  agreed  to  construct  an  houses  for
 the  members  of  the  E.P.D.T.  Co-operative
 Housing  Society  Limited.  Out  of  this,  58
 houses  have  been  completed  and  another
 batch  of  40  is  likely  to  be  handed  over
 during  June,  1973,  Fos  this  purpose  the
 Life  Insurance  Corporation  of  India  has
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 given  a  loan  of  Rs,  .00  crore  to  the  Delhi  gainfully  employed  and  they  are  expected
 Development  Authority,  The  Delhi  Deve-
 lopment  Authority  will,  however,  consider
 the  question  of  raising  a  further  loan  from
 the  Life  Insurance  Corporation  after  the
 utilisation  of  the  loan  of  Rs.  1.00  crore.

 SHRI  है,  P.  YADAV  :  May  I  know
 from  the  hon.  Minister  as  to  what  is  the
 number  of  plots  allotted  to  the  individuals
 in  Chittaranjan  Park,  New  Delhi  and  what
 is  the  number  of  quarters  constructed  by
 the  D.D.A.  and  directly  by  the  individuals?

 SHRI  RAGHUNATHA  REDDY  :  The
 total  number  of  plots  in  this  area  is  about
 2079  of  which  843  were  allotted.

 .43  hrs.
 [Mx.  Deputy  Speaker  in  the  Chair.}

 The  rest  are  being  developed,  that  is,
 266  plots  aie  being  developed.  Out  of
 these  266  plots,  55  are  reserved  for  multi-
 storeyed  buildings  (group  houses).  55
 plots  of  233  sq.  yards  each  ate  available
 for  allotment  to  the  applicants  and  76  plots
 out  of  the  remaining  56  have  been  en-
 coached  upon  by  unauthorised  persons
 and,  therefore,  litigation  is  pending.  Out
 of  these.  as  |  had  already  mentioned  in  my
 original  answer,  D.D.A.  had  agreed  to
 construct  27i  houses  and  58  have  been
 completed  and  another  440  ase  likely  to
 be  handed  over  during  June  1973.

 SHRI  R.  P.  YADAV  :  What  about  the
 number  of  houses  constructed  by  indivi-
 duals  and  the  number  of  houses  constructed
 by  the  D.D.A.?  asked  that.

 SHRI  RAGHUNATHA  REDDY  :  The
 exact  information  I  do  not  have  at  present
 but  I  will  get  and  supply  it.

 SHRI  R.  P.  YADAV  ;  Is  it  a  fact  that
 a  large  number  of  houses  have  not  been
 constructed  for  want  of  funds  and  if  so,
 what  action  is  proposed  to  be  taken  in  this
 regard?

 SHRI  RAGHUNATHA  REDDY  :  These
 plots  are  allotted  to  those  people  who  are

 to  tuke  loans  from  the  authorities  which
 can  give  loans  and,  therefore,  this  aspect  is
 being  looked  into  by  the  association  and
 the  Co-operative  Societies  which  have  been
 formed  by  the  members  themselves.

 श्री  खन्तरिका  प्रसाद  :  उपाध्यक्ष  जी,  क्‍या  मंत्री
 जी  को  यह  जानकारी  है  कि  जितने  मकान  बने
 हुए  भी  है  प्राधिकारियों  की  मनमानी  की  वजह  से
 यह  एलाटी  की  नहीं  दिए  जा  रहे  हैं,  ऐसी  शिकायत
 क्या  उन  के  पास  शाई  है?  और  वहा  पर  भरनी-
 कृत  लोग  बैठे  हुए  है,  गन्दगी  फैली  हुई  है।  बिजली
 का  प्रबन्ध  नहीं  है।  यह  सारी  असुविधा  कब  तक
 दूर  हो  जायेगी?

 SHRI  RAGHUNATHA  REDDY  :  Out
 of  the  plots  allotted,  some  are  under  various
 stages  of  construction  and  271  are  being
 completed  by  the  DDA  with  lvuan  taken
 from  LIC.  I  have  already  given  figure
 about  encroachment;  legal  action  is  being
 taken  for  that.  With  respect  to  electricity
 and  cleanliness  necessary  arrangements  are
 being  made  by  the  authorities  concerned.
 I  happened  to  visit  that  place  about  two
 days  back.  I  could  say  that  every  effort  is
 being  made  to  provide  the  necessary  facili-
 ties,

 को  शशि  भूषण  :  जहा  प्रनएथोराइज्ड  प्राक्-
 पेशन  है  श्राप  बी  जमीन  पर,  जो  प्लाटों  पर  लागा
 न  कब्जा  किया  हुमा  है,  भ्र दाल तों  मे  उस  के  केसे  ज
 चल  रहे  हे।  दिल्‍ली  में  कम  से  कम  उसे  एक  लाख
 केसेज  चल  रहे  है।  तो  इत  बेसेज  का  जल्दी  फैसला
 हो  इस  सिलसिले  में  आप  का  अदालत  के  प्रति
 क्या  श्प्राच  है,  यह  मैं  जानना  चाहता  ह  5  साल
 3  इमेज  चल  रह  है।

 SHRI  RAGHUNATHA  REDDY
 According  to  my  information,  there  are
 encroachments  on  76  plots.  I  do  not  know
 about  one  lakh  cases.  As  per  my  figures
 there  are  encroachments  on  76  plots  and
 with  respect  to  these  things  we  have  taken
 action.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  The  hon.  Minis-
 ter  presided  over  the  handing  over  function
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 of  some  51.  Houses  to  the  allottees.  He
 was  the  Chief  Guest  there.  The  Minister
 made  a  pfomise  there  that  all  necessary
 facilities  to  build  up  the  colony  in  the
 heart  of  Delhi  will  be  made.  I  do  not
 know  what  steps  have  been  taken  in  this
 regard.  I  would  like  the  hon,  Minister  to
 tell  us  as  to  what  steps  the  Government
 propose  to  take  in  the  matter.

 SHRI  RAGHUNATHA  REDDY  :  I
 would  like  to  supply  one  of  the  missing
 points  in  his  information  and  say  that  the
 hon.  Member  was  one  of  the  chief  speakers
 on  that  occasion.  DDA  is  also  considering
 having  further  loan  from  LIC  after  utilisa-
 tion  of  this  amount.  In  whatever  way  we
 can  be  of  help,  we  would  be  certainly  of
 help  in  the  matter.  We  shall  certainly  do
 our  best  to  help  them,  to  the  extent  we
 ure  capable  of  doing  it.

 श्री  प्रबल  बिहारो  वाजपेयी  :  मे  बहुत  छोड़ा-सा
 सवाल  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  बस्ती  में  बिजली
 किम  तारीख  तक  पहुंच  जायेगी  ?  मकान  बन  गए,
 बिजली  नहीं  है,  अंधेरा  ही  रहा  है  कौर  आप  ने
 बहा  जा  कर  बाजे  गाजे  के  साथ  समारोह  मना
 लिया।  दिल्‍ली  में  बिजली  सरप्लस  है।  इस  बस्ती
 को  बिजली  देने  मे  क्‍या  कठिनाई  है  ?

 SHRI  RAGHUNATHA  REDDY  :  There
 was  no  pomp  or  show.  It  was  a  simple
 function.  I  cannot  give  immediate  assu-
 rance  that  everything  will  be  electrified.  It
 is  not  in  my  hands.

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  :  The
 allottees  in  the  Chittaranjan  park  have  been
 given  not  a  developed  plot  of  land  but  only
 a  gorge,  a  big  track  not  developed  at  all,
 whereas  the  rules  envisage  that  they  have
 to  be  given  developed  plot  of  land  as  per
 the  rules  and  procedures  of  the  Ministry  of
 Rehabilitation.  T  want  to  know  whether  in
 respect  of  these  persons  who  have  been
 allotted  undeveloped  lands,  adequate  com-
 pensation  for  levelling  up  to  the  developed
 standard  will  be  given.

 SHRI  RAGHUNATHA  REDDY  :  The
 hon.  Member  and  myself  went  and  saw
 these  plots  and  the  hon.  Member  knows
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 about  it.  I  have  asked  the  Department  to
 see  how  these  unfortunate  people  who  got
 the  plots  by  lots  could  be  helped.

 Defence  expenditure  of  India
 #1053.  PROF.  NARAIN  CHAND

 PARASHAR:  Will  the  Minister  of  DE-
 FENCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  India  spends  only  3.7  per
 cent  of  her  national  income  on  defence
 as  against  the  global  average  figure  of
 6  per  cent;

 (b)  if  so,  whether  this  expenditure  is
 regarded  us  sufficient  for  security  of  the
 country;  and

 (c)  whether  there  is  any  proposal  to
 arrange  for  a  higher  percentage  of  expen-
 diture  and  also  to  take  an  integrated  view
 of  defence  and  development  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  (DE-
 FENCE  PRODUCTION)  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  (SHRI
 VIDYA  CHARAN  SHUKLA):  (a)  The
 percentage  of  Gross  National  Product  de-
 voted  by  India  for  Defence  has  ranged
 from  4.5  per  cent  in  ‘1963-64  to  3.7  per
 cent  in  ‘1972-73;  the  official  figure  of  glo-~
 bal  average  is  not  available;  however  it
 appears  from  a_  study  made  by  Institute
 of  Defcnce  Studies  and  Analysis  that  the
 global  average  in  97]  was  6  per  cent.

 (b)  The  level  of  Defence  Expenditure
 is  decided  from  time  to  time  with  refer-
 ence  to  latest  assessment  of  our  security
 environment.

 (c)  The  answer  to  the  first  part  of  the
 question  is  in  the  negative.  Since  both
 Defence  and  Development  are  vital  to
 national  well-being,  a  comprehensive  and
 coordinated  view  is  taken  on  investment

 programme  in  both  sectors.

 PROF.  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR:  May  I  know  from  the  hon.
 Minister  whether  this  decrease  of  ex-
 penditure  from  4.5  per  cent  to  3.7  per
 cent  in  this  year  is  not  strange  in  view  of
 the  fact  that  yesterday  Prime  Minister
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 gave  a  cali  to  the  Army  to  be  prepared
 find  also  in  view  of  the  fact  that  we  are
 surrounded  by  strange  countries  who  are
 whimsical  in  their  behaviour  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 The  expenditure  is  going  downward  only
 ip  relation  to  GNP.  Our  GNP  has  been
 Increasing  at  a  fast  rate  and,  therefore,
 the  Defence  expenditure  as  related  to
 GNP  has  gone  down.

 PROF.  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR:  May  I  know  whether  the  Minis-
 ter  is  in  the  know  of  percentage  of  ex-
 penditure  by  Pakistan  and  China  of  the:
 total  GNP  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 For  972  the  figure  of  Pakistan  und
 China  in  relation  to  the  GNP  is  7  per
 cent  and  8  per  cent  respectively.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:
 Yesterday  while  iteplying  to  my  unstar-
 red  question  the  Minister  of  Science  and
 Technology  stated  that  54  per  cent  of
 GNP  is  spent  on  research  and  develup-
 ment  that  also  includes  expenditure  on
 defence  research.  TI  want  to  know  _  this
 percentage  of  3.7  to  which  you  have
 made  reference  also  includes  the  expen-
 diture  on  the  research  wing  of  the  De-
 fence  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 ]  presume  so.

 SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH:  A
 few  days  back  the  External  Affairs  Minis-
 ter  made  a  statement  that  majority  of
 the  military  hardware  that  is  supplied  to
 Pakistan  is  free.  in  that  case  how  can
 we  compare  our  defence  expenditure
 with  Pakistan  which  is  not  real  in  the
 sense  of  the  term.  In  view  of  this  may  I
 know  whether  Government  will  re-consi-
 der  its  attitude  on  spending  more  in  re-
 lation  to  the  GNP  for  the  defence  ex-
 penditure  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 The  point  raised  by  the  hon.  Member  is
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 quote  correct.  in  fact,  Pakistan  does  re-
 evive  a  good  deal  of  its  armaments  etc.
 free  of  any  charge  and,  therefore,  the  per-
 centage  indicated  in  relation  to  GNP
 could  be  misleading.  When  we  prepare  our
 own  security  arrangements  we  take  all
 these  matters  into  account.

 SHRI  VISHWANATH  PRATAP
 SINGH:  I  would  like  to  know  that  while
 our  defence  requirements  have  increased
 very  much  the  total  outlay  has  remained
 the  same  of  Rs.  600  crores,  This  figure
 is  the  same  as  what  was  last  year.  How
 will  it  be  able  to  meet  the  increased  re-
 quirements  of  our  defence  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 This  has  been  decided  upon,  after  taking
 all  factors  into  account  including  the
 needs  of  the  national  economy.  There-
 tore,  we  have  taken  the  precaution  of  in-
 creasing  thc  effectiveness  of  our  Armed
 Forces  It  is  true  that  the  level  has  re-
 mained  for  some  time  at  the  present
 figure.  But  this  does  not  indicate  any
 threat  to  our  security,  because  we  are
 prepared  to  meet  any  threat  to  security
 as  envisaged  by  the  present  conditions.

 SHRI  P  G  MAVALANKAR:  The
 hon  Minister  has  said  that  the  percent-
 age  of  defence  expenditure  has  been
 varying  fiom  year  to  year  in  relation  to
 the  gross  national  product.  May  I  know
 whether  the  pattern  of  defence  expendi-
 ture  is  in  tune  with  the  needs  of  security
 and  the  needs  of  modern  warfare  so  that
 India  and  its  borders  would  be  properly
 protected  against  any  possible  threat  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 Yes,  Sir.

 SHRI  BHAGWAT  JHA  AZAD:
 hon.  Minister  has  said  that  all  factors
 ate  taken  into  consideration  for  defence.
 Are  we  to  understand  that  this  3.7  per
 cent  includes  also  the  news  coming  from
 across  the  borders  from  China  of  their
 development  of  nuclear  warfare  with
 devastating  capacity  and  inter-continental
 ballistic  missiles,  and  if  not.  may  I  know
 how  Government  propose  to  deal  with
 this  within  this  budget  ?

 The
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 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 As  I  have  said,  we  have  carefully  assess-
 ed  the  threat  pattern  and  we  have  pro-
 fected  these  things  in  the  future,  and
 after  taking  all  these  matters  into  consi-
 deration,  including  the  matters  mentioned
 by  the  hon.  Member,  we  have  decided
 upon  this  figure.

 att  'गरत्तिह  नारायण  पाडेय:  क्‍या  मत्री  महोदय
 इस  बात  को  देखते  है  कि  पाकिस्तान  का  पिछली
 लडाई  में  जो  परसेंटेज  था,  वह  कब  करीब-करीब

 दूना  हो  गया  है।  चाइना  ने  भी  8  परसेन्ट  से
 ऊपर  एक्मपेन्डिलर  कर  लिया  है,  करोब  करीब

 दूना  कर  लिया  है  गत  वर्षों  के  मुकाबले।  मै
 जानना  चाहता  हूं  कि  राज  जो  स्थिति  है,  बार्डर
 को  देखते  हुए  ध्रौर  डिफेन्स  मिनिस्टर  साहब  ने
 जो  बयान  दिया  है  कि  हम  दोनो  से  लडने  के  लिये
 तैयार  है--क्या  इसी  प्रेपेरेशन  से  लगेगे  ?

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल:  रक्षा  मंत्री  जी  ने
 यह  नहीं  कहा  है  कि  हम  दोनों  से  लड़ने  के  लिये
 तैयार  है।  उन्होंने  कहा  था  कि  हम  दनो  से  रक्षा
 करने  के  लिये  तैयार  है

 झील  बिहारी  वाजपेयी:  क्‍या  बिना  लड़ाई
 के  रक्षा  होगी?

 श्री  बिद्या  चरण  शुक्ल:.  हमने  जो  तैयारी
 की  है,  वह  इसी  हिसाब  से  की  है  कि  दानों  से
 अपनी  रक्षा  कर  सके।

 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN:  In
 view  of  the  developments  in  the  Indian
 Oceaf  region  and  our  own  experience
 with  the  intrusion  of  the  Seventh  Fleet
 into  the  Bay  of  Bengal  during  the  last
 war,  may  I  know  whether  we  intend
 according  high  priority  for  development
 of  our  Navy,  especially  since  during  the
 last  three  years,  Chinese  defence  expendi-
 ture  has  been  going  up  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 While  going  into  our  budget  and  the
 future  needs  of  the  three  wings  of  our
 Armed  Forces,  we  have  taken  the  fac-

 tors,  which  the  hon.  Member  has  tightly
 mentioned,  into  account,  and  we  are  in
 process  of  modernising  our  Navy  within
 the  budgetary  constraints.
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 SHRI  S.  M,  BANERJEE;  May  J  know
 whether  it  is  a  fact  that  as  far  88  eon-
 ventional  weapons  are  concerned,  we
 have  reached  a  state  of  self-sufficient...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  We  are
 approaching  the  end  of  the  Question-
 Hour.  So,  tet  the  hon,  Member's  ques-
 tion  be  very  short.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  My  question
 will  be  finished  by  2  O'clock.  I  would
 like  to  know  from  the  hon.  Minister  whe-
 ther  it  is  a  fact  that  we  are  reaching  the
 stage  of  self-sufficiency  in  the  matter  of
 conventional  weapons,  whereas  Pakistan  is
 still  dependent,  and  whether  it  is  a  fact
 that  Pakistan  is  getting  more  arms  from
 other  countries  and  the  net  result  was  that
 they  lost  half  their  territory.  I  want  to
 know  whether  it  is  a  fact  that  we  have
 stated  chat  we  have  reached  the  stage  of
 sel%-sufficiency  in  the  matter  of  conventio-
 nal  weapons.

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA:
 Yes,  Sir.

 MR  DEPUTY  SPEAKER:  The  ques-
 tion-hour  is  over.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  Sit,  there  is  still
 half  «  minute.  |  may  be  permitted  to  put
 One  aquicstion.

 MR  DEPUTY  SPEAKER:  No,  I  am
 sony  Now,  we  take  up  the  Call  Atten-
 tion  Notice

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Secondary  Surveillance  Radar  developed  by
 Defence  Electronics  Research  Laboratory,

 Hyderabad

 *1045.  SHRI  C.  T.  DHANDAPANI:
 SHRI  RAJDEO  SINGH:

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  the  Defence  Electronics  Re-
 search  Laboratory,  Hyderabad  has  deve-
 loped  an  indigenous  radar  called  the  Se-
 condary  Surveillance  Radar;  and
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 (b)  if  80,  its  main  features?

 THE  MINISTER  OF  STATE  (DE-
 FENCE  PRODUCTION)  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA
 CHARAN  SHUKLA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Secondary  Surveillance  Radar
 consists  of  a  ground  Radar  Station  which
 interrogates  Transponder  equipped  aircraft.
 The  interrogation  pulses  from  the  ground
 station  result  in  a  coded  reply  pulse  from
 the  aircraft  transponder  which  helps  in
 identification  of  friend  or  foe  aircraft.

 Workers  unemployed  due  to  closure,  short-
 age  of  raw  materials  and  financial

 stringency
 #1047.  SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK:  Will  the  Minister  of  LABOUR
 AND  REHABILITATION  _  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  a  number  of  workers  have
 temained  unemployed  due  to  the  closure  of
 factories  and  shortage  of  raw  materials  or
 financial  stringency  during  the  period  O71.
 72  and  1972-73;  and

 (b)  the  efforts  Government  have  made  in
 this  regard?

 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHU-
 NATHA  REDDY):  (a)  and  (b).  There
 have  been  closures  leading  to  unemploy-
 ment  of  workers.  In  certain  cases  of  clo-
 aures,  financial  stringency  and  shortage  of
 raw  material  were  noticed  as  factors,  ac-
 cording  to  the  information  supplied  by  the
 State  Governments.  The  Government
 strived  its  best  to  facilitate  the  continued
 working  of  the  factories  by  helping  them
 to  get  requisite  raw  material  and  financial
 assistance  to  the  extent  practicable  in  all
 deserving  cases.

 Import  of  copper  from  Pern

 #1048.  SHRI  YAMUNA  PRASAD
 MANDAL:  Will  the  Minister  of  STEEL
 AND  MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  im-
 port  copper  from  Peru;  and

 44  LSS/73—2.
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 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  S.  MOHAN  KUMARA-
 MANGALAM):  (a)  Yes,  Sir  Minerals  and
 Metals  Trading  Corporation  has  concluded
 a  contract  with  Peru  for  supply  of  54,000
 tonnes  of  copper  during  June,  72—May,  75.
 The  supplies  are  to  be  made  at  the  rate
 of  500  tonnes  per  month,  commencing
 from  June,  1972.

 (b)  The  contract  with  Peru,  which  ts
 one  of  the  major  Copper  producing  coun-
 tries  in  the  world,  would  enable  assured
 supply  at  competitive  price.

 Joint  Negotiating  Machinery  in  Heavy
 Engineering  Corporation

 *I049.  SHRI  con  K.  CHANDRAPPAN:
 Will  the  Minister  of  HEAVY  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal  before
 the  Government  for  setting  up  a  joint  ne-
 gotiating  machinery  in  the  Heavy  Engineer-
 ing  Corporation;

 (b)  if  so,  the  composition  of  this  machi-
 nery  and  its  powers;  and

 (c)  whether  such  joint  consultative  ma-
 chinery  will  be  set  up  in  other  public
 undertakings  also  under  his  Ministry?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  T.  A.  PAI):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
 (0)  In  response  to  a  demand  received

 severally  from  the  AITUC  and  INTUC
 affiliated  unions  at  the  Hardwar  Unit  of
 Bharat  Heavy  Electricals  Limited,  a  bipar-
 tite  negotiating  Committee  with  an  equal
 number  of  representatives  from  th:  man-
 agement  and  the  two  all  India  level  unrons
 having  a  sizeable  representation  at  the
 BHEL  and  HEIL,  assisted  by  representa-
 tives  of  the  recognised  local  unions  has
 been  set  up  for  working  out  a  settlement
 on  the  more  important  of  the  outstanding
 issues  one  of  which  is  the  revision  of  wages
 tor  Heavy  Electrical  workers.
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 List  of  P.O.Ws.  for  trial  in  Bangladesh

 *05i.  SHRI  R.  K.  SINHA:
 SHRI  SHIV  KUMAR  SHASTRI:

 Will  the  Minister  of  EXTERNAL  AF-
 FAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Bangladesh  Government  have
 since  submitted  the  List  of  Pakistani
 P.O.Ws.  who  are  to  be  tried  in  Bangladesh
 on  charges  of  various  crimes;  and

 (b)  the  reaction  of  Pakistan  Govern-
 ment  to  this  List?

 THE  MINISTER  OF  EXTERNAL  AF-
 FAIRS  (SHRI  SWARAN  SINGH):  (a)  and
 (b)  The  Government  of  Bangladesh  is  in
 touch  with  the  Giovernment  of  India  in  this
 respect  but  no  final  outcome  has  yet
 emerged,

 सुरक्षा  विभाग  में  भर्ती
 *  i054.  श्री  विभूति  सिर  :  क्या  रक्षा  मंत्री

 यह  बताने  का  बरपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  सुरक्षा  विभाग  में  भर्ती  कग  आधार
 खुली  प्रतियोगिता  नहीं  है,

 (ख)  क्या  बयन  कुछ  सरदार  ही  जिन्हें
 माइकल  रेस  करार  दिया  गया  है,  भरनी  के  लिए
 हकदार  हैं,  कौर

 (ग)  यदि  हा,  तो  क्या  सरकार  का  विचार
 मार्शल  और  नान-मार्शल  जातिया  के  भेद  को  हटाने
 का  है?

 रक्षा  मंत्री  श्री  जगजीवन  राम)  :  (क)  तरफ-
 सरो  की  भर्ती  खुली  प्रतियोगिता  द्वारा  की  जाती  है।
 न्य  रोको  के  मामले  मे,  जबकि  वायुसेना  तथा  नौ-
 सेवा  में  भर्ती  जाति  अथवा  समुदाय  था  ध्यान
 किए  बिना  को  जाती  &  बहा  सना  में  'कतिपय
 समुदायों  के  लिए  प्रसारण  है।  भर्ती  की  जान  वालों

 ककी  वास्तविक  समया  मुख्यत  सेना  की  झा वस् यक-
 जादो,  विभिन्न  क्षेत्रों  से  जाने  वाले  रवयसेवका
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 कौर  बयन  के  समय  निर्णय  को  गई  उसकी  हम-

 युक्तता  पर  निर्भर  करती  है।

 (ख)  जी  नहीं  श्रीमन्‌।  सशस्त्र  सेना प्रो  में
 अफसरों  अथवा  अन्य  परदों  पर  भर्ती  के  लिए
 योधा  अचवा  गैर योधा  जातियो  के  बीच  कोई  भेद
 नहीं  है।  तथापि,  ऐतिहासिक  कारणों  से  कौर  परे-
 छपरा  आधार  पर  सेना  में  कतिपय  श्रेणी  गठन
 जारी  र  ने  की  अनुमति  दी  गई  है  जबकि  केबल
 कतिपय,  जातीय  के  सदस्यों  के  लिए  भर्ती  अ्रारक्षित
 है।  क्योकि  नौसेना  तथा  वायु  सेना  में  श्रेणी  गठन
 नहीं  है  प्रत  किसी  जाति  के  लिए  प्रसारण  नहीं
 है।

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता।

 Modification  of  Mining  Leases

 #1055.  SHRI  C.  K  JAFFER  SHARIFF
 Will  the  Minister  of  STEEL  AND  MINES
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  therc  are  cases  pending  with
 Mining  Controller  for  modification  ०  min-
 ing  leases  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  the  delay  and
 the  mines  involved  therein?

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  S.  MOHAN  KUMARA-
 MANGALAM):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Modification  proceedings  in  respect  of
 ४  number  of  Mining  Leases  had  to  be  kept
 in  abeyance  as  these  leases  were  not  spe-
 cifically  covered  under  the  Mines  and
 Minerals  (Reg.  &  Dev.)  Act,  1957,  Suit-
 able  enabling  amendments  to  the  Act  were
 enacted  in  September,  ‘1972,  The  conse-
 guential  changes  in  the  Rules  are  being
 finalised.  Modification  proceedings  will  be
 taken  up  after  the  Rules  have  been  amend-
 ed.

 The  number  of  Mines  involved  are  ‘384.



 33  Written  Answers

 Industrial  Relations  Bill

 #1056,  SHRI  PURUSHOTTAM  KAKO-
 DKAR:
 SHRI  P.  6.  MAVALANKAR  :

 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  state:

 fa)  whether  his  Ministry  is  considering  a
 proposal  to  sponsor  a  comprehensive  indus-
 trial  relations  legislation;  and

 (b)  if  so,  when  it  is  likely  to  be  mtro-
 duced  ?

 THE  MINISTFR  OF  LABOUR  AND
 RVHABILITATION  ‘(SHRI  =  RAGHU-
 NATHA  REDDY)  (a)  Yes.  Sir.

 (b)  Fffoits  are  being  made  to  introduce
 a  Bill  as  early  as  possible.

 Development  of  Tribal  Areas  in  Fifth
 Plan

 #1057,  SHRI  GIRIDHAR  GOMANGO:
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND  KE-
 HABH  ITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  manner  in  which  the  —  general
 sector  devclopment  will  flow  in  the  tribal
 ureay  of  the  country  in  the  Fifth  Plan  to
 raise  the  level  of  development  ;

 (h)  whether  there  is  any  difference  pe-
 twecu  the  Fifth  and  Srxth  Scheduled  Tribal
 Arcas  in  this  matter;  and

 the  broad  outlines  of  other
 these

 (c)  if  so.
 progiiummes  and  plans  to  develop
 arcas  ?

 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHU-
 NATHA  REDDY).  (a)  For  the  Fifth  Plan,
 the  strategy  of  development  of  backwaid
 classes  places  greater  emphasis  on  the  role
 of  the  general  sector  in  providing  major
 development  programmes.  The  public  con-
 sumption  programmes,  specially  in  tegard
 to  minimum  needs,  will  mvulve  cliginility
 conditions  which  will  give  high  priority  to
 Scheduled  Castes,  ~Scheduled  Tribes  and
 Nomadic  Tribes  Programmes  of  the  gene-
 tal  sector  which  include  agriculture,  Jond
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 reforms,  village  and  small  scale  industries,
 training  programmes  for  employment  in
 semi-skilled  professions,  and  communica-
 tions  will  accord  high  priority  to  deve-
 lopment  of  backward  classes:  Education,
 economic  development  and  social  legisla-
 tion  programmes  will  he  directed  towards
 improvement  in  the  quality  of  life  of  these
 communities,  enabling  them  over  a  period
 of  time  to  reach  reasonable  levels  of  deve-
 lopment.

 (b)  No.  Sir.

 (c)  In  the  Fifth  Plan,  a  new  strategy
 for  Tribal  Development  is  envisaged  under
 which  integrated  area  development  prog-
 rammes  for  the  tribal  regions  having  more
 than  50  per  cent  tribal  concentration  are
 proposed  to  be  prepared.  Special  attention
 is  also  proposed  to  be  given  to  isolated
 tribal  communities  /areas,  tribals  affected  by
 industrial  and  other  projects  and  shifting
 cultivators  The  details  in  regard  to  these
 programmes  are  being  woiked  out.

 Ugandan  move  for  better  ties  with  India

 #1058.  SHRI  P.  M.  MEHTA:
 SHRI  K.  EAKKAPPA:

 Will  the  Minister  of  EXTERNAL  AF-
 FAIRS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  attention  of  Government
 has  been  drawn  to  the  Press  report  in  the
 “Hindustan  Times”  dated  thé  I4th  April,
 973  under  the  heading  “Amin  wants
 better  ties  with  India”;

 (b)  whether  the  Ugandan  Picsident  had
 a  meeting  with  the  Indian  High  Commis-
 sioner  on  the  3th  April  and  has  eapressed
 this  desire  ;  and

 (c)  if  so,  Government's  reaction  thercto  7

 THF  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAI.  SINGH)  (a)
 and  (b).  Yes,  Sir.

 (c)  Government  is  always  desirous  of
 strengthening  mutually  beneficial  relations
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 with  all  countries  on  a  healthy  economic
 and  political  basis.  The  mass  expulsion  of
 people  of  Asian  origin,  including  Indian
 citizens  long  resident  in  Uganda,  has  natu-
 rally  generated  serious  misgivings  and
 created  many  problems,  such  as  the  ques-
 tion  of  assets  left  behind  on  which  we
 have  been  pressing  for  an  early  dispensa-
 tion.  The  settlement  of  such  matters
 would,  in  Government’s  view,  contribute
 to  creating  the  necessary  atmosphere  of  con
 fidence  and  goodwill  in  our  bilateral  re-
 lationship.

 Portuguese  Passports  issued  by  Brazilian
 Embassy  in  New  Delhi

 *i059.  SHRI  INDRAJIT  GUPTA  :
 Will  the  Minister  of  EXTERNAL  AF-
 FAIRS  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No.  677  on
 the  Sth  April,  973  regarding  Violation  of
 Passport  Regulations  reported  by  Passport
 Control  Authorities  at  Santa  Cruz,  Bombay
 and  state:

 (a)  whether  the  Portuguese  Passports
 issued  by  the  Brazilian  Embassy  in  New
 Delhi  were  being  carried  by  some  of  the
 persons,  who  attempted  to  leave  India  as
 stowaways  on  board  of  an  Air-India  plane
 from  Bombay  Airport  last  March  ;

 (b)  whether  the  passports  in  their  pos-
 session  had  valid  departure  endorsements
 on  them;  and

 (c)  if  so,  the  agency  responsible  for  the
 endorsements  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH):  (a)
 Yes,  Sir.

 (b)  and  (c)  The  passports  in  their  pos-
 session  did  not  have  departure  endorse-
 ments.  They  did  not  pass  through  the
 immigration  counter  at  the  airport
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 Violation  of  Safety  and  Conservation  Laws
 by  Non-Coking  Colileries

 #1060.  SHRI  RANABAHADUR  SINGH:
 SHRI  A.  K.  M.  ISHAQUE:

 Will  the  Minister  of  STEEL  AND
 MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  majority  of  non-coking  col-
 liery  managements  who  are  receiving  sub-
 sidy  and  financial  assistance  through  the
 Coal  Board  from  Government  have  beer.
 noticed  violating  Safety  and  Conservation
 Laws  ;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  collieries  ;  and
 (c)  Government's  reaction  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STEEL  AND
 MINES  (SHRI  S.  MOHAN  KUMARA-
 MANGALAM):  (a)  to  (c).  Coal  Board
 renders  financial  assistance  to  Colliery
 managements  for  measures  required  to  be
 undertaken  by  them  for  purposes  of  con-
 servation  of  coal  and  maintenance  of  safety
 m  the  Coa)  mines  under  Coal  Mines  (Con-
 servation,  Safety  and  Development)  Act  and
 the  Rules  made  thereunder.  Payments  are
 made  only  after  the  works  for  which  as-
 sistance  has  been  sanctioned  are  completed.
 As  such  the  question  of  violation  of  the
 provision  of  the  aforesaid  Act  in  regard  to
 safety  and  conservation  by  colliery  man-
 agements  receiving  assistance  from  the  Coal
 Board  docs  not  arise.

 The  colliery  managements  are  also  re-
 quired  to  observe  certain  safety  measures
 as  prescitbed  under  the  Mines  Act.  It
 has  been  s:eported  by  the  Director  General
 Mines  Safety  that  every  inspection  of  a
 mine  under  the  Act  reveals  a  number  of
 violations,  which  they  are  required  to  recti-
 fy.  However,  in  the  case  of  serious  vio-
 lations,  the  management  are  prosecuted
 under  the  Act.

 Import  of  Power  Generation  Equipments
 9857.  SHRI  DHARAMRAO  AFZAL.

 PURKAR:  Will  the  Minister  of  HEAVY
 INDUSTRY  be  pleased  to  state;

 (a)  whether  Government  have  decided  to
 import  power  generation  equipments  to  en-
 sure  eatly  completion  of  projects  whose
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 commissioning  has  been  held  up  because
 of  delay  in  the  supply  of  equipment  tor
 Indian  manufactures;  and

 (b)  if  so,  the  number  and  names  of  such
 projects  and  the  particulars  of  imported
 equipments  India  has  asked  for  ?

 ‘‘HE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  T.  A.  PAT):  (a)  and  (b).  It
 is  presumed  that  the  Hon’ble  Member  is
 referring  to  the  specific  cases  where  tm-
 port  of  power  generating  equipment  has
 been  allowed  in  the  past.  In  view  of  the
 general  ban  imposed  on  the  import  of
 power  generation  equipment,  import  of
 such  equipment  :s  not  normally  allowed.
 There  have,  however,  been  a  few  instances
 where  it  has  been  decided  to  allow  import
 of  such  equipment  on  grounds  either  of
 tight  delivery  schedule  which  did  not  leave
 enough  lead  time  to  the  indigenous  manu-
 facturers  or  of  non-standard  nature  of  the
 design.  Three  recent  cases  where  import
 of  such  equipment  have  been  allowed
 are  -—

 (i)  2  Nos.  of  20  MW  Turbo-sets  ror
 Koradi  Thermal  Power  Station
 from  Polund.

 (ii)  2  Nos.  of  200  MW  Turbosets  for
 Obra  Thermal  Power  Station  trom
 USSR.

 (iii)  2  Nos.  of  275  MW  power  genera-
 tion  equipment  for  the  Lingana-
 makkxi  Dam  Power  House  in
 Mysore  State  (country  of  import
 yet  to  be  decided).

 अ्रस्वेसेडर  कौर  किया  कारों  के  मूल्यों  में  बिधि
 9858.  शनी  हुकम  चंद  कछवाय  क्‍या  मारो

 उद्योग  मती  यह  बताने  की  बपा  करेंगे  कि:

 (क)  क्‍या  एम्बेसेडर  और  फिट  कारों  के
 मूल्य  से  फिर  वृद्धि  हुई  है,

 (ख)  इसके  मूल्य  में  कितने  कितने  रुपये  की
 वृद्धि  हुई  है;  शौर

 (ग)  मूल्य  मे  बृद्धि  को  रोकने  के  बारे  से
 सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है?
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 मारो  उद्योग  मंतो  भो  Re  fo  पाई)  (क)
 ौर  (ख).  जनवरी,  .973  से  एम्बेसेडर  कौर
 के  कारखाने  से  निकलते  समय  खुदरा  मूल्य  में
 272  to  की  कौर  फिट  (प्रीमियर  प्रेसिडेंट)
 के  मुल्य  मे  339  शठ  की  वृद्धि  करा  दी  गई  थी।
 उसके  पश्चात्‌  कोई  भी  वृद्धि  नहीं  की  गई  है।

 (ग)  कारों  का  अन्तिम  मूल्य  अनेक  कारण
 पर  निर्भर  करता  है  जिनमे  माल  की  कीमत,

 मजदूरी-स्तर,  पुर्जों  की  कीमत  फ्लोर  विभिन्न  भव-
 स्थानों  पर  सरकारी  लेवी  की  द्र  सम्मिलित  है।
 विभिन्न  निविष्ट  साधनों  के  मुल्य  स्तर  को  युक्ति
 युक्त  बनाए  के  लिये  विभिन्न  उपायों  के  ब्रतिरिक्त,
 सरकार  रिक  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  का
 प्रयत्न  कर  रही  है,  जिसके  उत्पादन  की  मात्रा
 के  भ्रनुमार  होने  बाली  बचत  के  परिणाम  स्वस्थ
 लागत  में  कमी  की  जा  गये ।

 Agreement  between  H.M.T.  and  a
 Hungarian  Company  for  Setting  up  of

 Plant  for  Electric  Bulbs

 9859.  SHRI  C,  K.  JAFFER  SHARIEF  :
 Will  the  Minister  of  HEAVY  INDUSTRY
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  an  agreement  has  becn  ar-
 rived  at  between  the  Hindustan  Machine
 Tools  and  of  Tungsrn—a  Hungarian  Coin-
 pany  for  setting  up  a  Plant  to  manufac-
 ture  electric  bulbs  and  other  gadgets;  und

 (b)  if  so,  the  location  and  the  number
 of  Indian  technicians—technical  know-how
 to  be  engaged  in  its  working  units  7

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  T.  A.  PAI)  :  (a)  and  (b).  No
 such  agieement  has  yet  been  submitted  to
 the  Government  for  approval.
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 Representations  from  the  dependents  of
 Military  personnel  killed  im  action  for
 grant  of  licences  fo  open  petrol  pumps  in

 Gurdaspur  District  (Punjab)
 9860.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHRY  :

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to
 Unstarred  Question  No.  3394  on  the  7th
 December,  972  regarding  representations
 regarding  grant  of  licences  for  opening
 petrol  pumps  in  Gurdaspur  District
 (Punjab)  and  state  :

 (a)  the  final  action  taken  by  Government
 on  the  representations  reccived  from  the
 dependents  of  those  soldiers  belonging
 to  Gurdaspur  District  who  were  killed  in
 action  in  the  Indo-Pak  wat;

 (b)  whether  any  representation  from
 that  district  has  been  received  from  the
 dependents  of  those  military  officers  who
 were  killed  in  action  and  were  posthumously
 awarded  ‘Vir  Chakra’;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  thereon’
 THE  DEPUTY  MINISTFR  IN  THE

 MINISTRY  OF  DEFENCE  (SHRI  I  8
 PATNAIK)  :  (a)  The  Indian  Oil  (  orpora
 tien  has  been  requested  to  make  more
 JOC  agencies  available  in.  among  oth:
 States.  Punjab  so  that  requests  from
 eligible  applicants  tor  licences  could  be
 met  for  their  resettlement.

 (b)  and  (९)  The  father  of  an  officet,
 killed  in  Indo-Pak  War  965  and  decora-
 ted  with  ‘Vir  Chak:a’  posthumously,  re-
 quested  for  a  petrol  pump  licence  at
 Naushera  Majja,  District  Gurdaspur.
 As  there  was  no  site  for  petiol
 pump  at  the  above  mentioned  location
 vifered  by  the  LOC,  he  was  offered  petrol
 pump  in  Jullundhur/Ferozepur  _  Districts
 but  he  declined  to  accept  the  same.  The
 individual  was  further  informed  that  if  he
 had  any  suitable  land  for  a  petiol  pump
 at  Naushera  Majja,  he  should  give
 a  fresh  application  with  a  sketch  of  land
 so  that  his  case  for  establishing  2  petrol
 pump  at  that  site  may  be  taken  up  with
 the  LOC  authorities.  No  proposal  from
 nim  has  su  far  been  received  by  the  Gov-
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 ernment.  The  father  of  the  Officer  is  en-
 tiled  to  dependents  pension  at  liberalised
 rules  with  effect  from  1-2-1972.

 Expenditure  on  annual  rent  and  mainte-
 nance  of  building  for  housing  Indian

 Embassy  in  U.S.A,

 9ON61.  SHRJ  HUKAM  CHAND  KACH-
 WAI  :  Will  the  Minister  of  EXTERNAL
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 ta)  the  annual  rent  of  residential  —nc-
 commodation  of  the  Ambassador  and  the
 Embassy  building  of  India  in  U.S.A.  at
 present;  and

 (b)  the  expenditure  incurted  on  matn-
 tenance  of  the  buildings  during  the  finan-
 cral  years  1970-71  and  1971-727

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FXTFRNAL  ATFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH)  :  (a)
 ‘Vhe  residence  of  the  Ambassador  and  the
 'mbassy  building  are  owned  by  Govern-
 trent  of  India.  No  rent  is,  therefore,  paid
 tor  them

 (by  The  expenditure  incurred  on  —  the
 reaintenanee  of  the  buildings  dune  —  the
 financial  vears  1970-71  and  97t-72)  wis
 as  follaws:—

 {970-7f  —  1971-72,
 Rs  Rs

 (i)  Ambassador's  $4,092.21  —  66,661.00
 residence

 (॥)  Embassy  4,72,I44.05  49,707.57
 building

 Expenditure  on  annual  rent  and  maint.-
 nance  of  building  for  housing  Indian

 Embassy  In  U.S.S.R.

 9४62  SHRI  HUKAM  CHAND  KACH-
 WAL  :  Will  the  Minister  of  FXTERNAI
 AFFAIRS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  annual  rent  of  residential  ac.
 commodation  of  the  Ambassador  and  the
 Fmbassy  building  of  India  in  U.S.S.R.  at
 cresent;  and

 (b)  the  expenditure  incurred  on  the
 maintenance  of  the  buildings  during  the
 financial  years  970-7t  and  1971-729
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 fHE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH)  :  (a)
 ‘The  residences  of  the  Ambassador  and  a
 few  other  officers  are  located  in  the  com-
 pound  of  the  Chancery  building  in  Mos-
 cow.  Rent  is  not  charged  seperately  for
 these  buildings  and  a  consolidated  sum
 of  Rs.  4,72,607.55  is  paid  annually  ता
 all  buildings  within  the  compound.

 (b)  The  expenditure  incurred  on  maiu-
 tenance  of  the  building,  was  as  follows’

 1970-71  Rs.  85,515  3!
 971-72  Rs.  60,728  04

 एग्मासिनर  सेलेक्शन-प्रेम  ध्रौर  एग्जामिनर  प्रेम-
 और  Il  के  लिए  निर्धारित  योग्यताएं

 9863.  श्री  हकम  चन्द  कछवाय  कपा  रक्षा
 मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  एग्जामिनर  सलैक्शन-ग्रेड  शौर  एग्जामिनर
 ग्रेड  ह  और  वा  के  लिए  निर्धारित  योग्यता  कौन-
 कौन  सी  है,

 (ख)  बाई  जी  एस  मेट्रन  इण्डिया  मे  उप-
 रिक्त  पदो.  पर  काम  करने  वाले  ऐसे  बितने  कम-
 चारी  है  जिनकी  योग्यता  निर्धारित  याग्यलामो
 से  कम  है  ,

 (ग)  क्या  निर्धारित  योग्यताझों  के  प्रभा9  में
 इन  कमचारिया  की  पदोन्नति  ढ्रुग्-टैस्ट  में  की  गई
 झनियमितताओ  की  द्योतक  नहीं  है,  और

 (घ)  यदि  हा,  तो  इस  सबंध  में  सरकार  क्‍या
 कदम  उठायेगी  ?

 रक्षा  मंत्रालय  (रक्षा  उत्पादन  )  में  राज्य  मंत्रो
 (शी  बि शाल रण  शुक्ल)  (क)  एग्जामिनर  सेलेस-
 नोड  के  पद  पर  सभी  रिक्त  स्थान  योग्यता  के
 आधार  पर  एस् जामि नर  ग्रेंड-  की  पदोन्नति  द्वारा
 भरने  होते  हैरत  इस  पद  के  लिए  न्यूनतम
 अपेक्षाएं  निर्धारित  नहीं  की  गई  है।

 एजीपीएस  प्रेम-  तथा  ग्रेड ना  के  पदों  पर
 रिक्त  स्थानों  को  सम्भव  सीमा  तक  सम्बन्धित
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 निम्न  ब्रेड  में  वर्तमान  कर्मचारियों  क्री  पदोन्नति
 द्वारा  निर्धारित  ट्रेड  टैस्टों  के  पास  करने  के  पश्चात
 भरने  होते  हैं।  इन  मेड़ों  में  पदोन्नति  के  लिए
 कोई  न्यूनतम  झहंताए  निर्धारित  नहीं  की  गई  है।

 इन  पदों  पर  सीधी  भर्ती  का  सहारा  केवल  तब
 हो  लिया  जाता  है  जब  पदोन्नति  के  लिए  विभागीय
 प्रार्थियों  की  पर्याप्त  साया  उपलब्ध  ने  हो।
 सीधी  भर्ती  के  मानते  में  निर्धारित  न्यूनतम  श्हताए
 निम्नांकित  है

 एग्जामिनर  ग्रेड  वी  ग्रेड  Ll  सैट्रिक/आ्रई.  टी.  आई.
 प्रमाणपत्र  सहित  2  पे  का  छात्र  अनुभव  जा  उन
 बगर किपा  के  लिए  आवश्यक  नहीं  है  जिन्होंने  कम
 से  कम  2वर्ष  7  आई.  टी.  आई.  प्रशिक्षण  ले  लिया
 हो।

 (खि)  शून्य ,  न्यूनतम  निर्धारित  प्र हं ताए  केवल
 सीधी  भक्तों  से  आने  बालों  के  जिए  ही  है  और
 आई.  जी.  एस.  सेन्ट्रल  इण्डिया  में  प्रभी  तक  शस
 पद  पर  सीधी  भर्ती  नहीं  की  गई  3

 (ग)  जी  नहीं  श्रीमन्‌।
 (घ)  प्रश्न  नहीं  उठता।

 Recognition  of  ‘Bhartiya  Pratiraksha
 Mazdoor  Sangh’  as  a  third  Federation

 9864  SHRI  HUAAM  CHAND  KACH-
 WAI.  Will  the  Minister  of  DEFENCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  ‘Bharttya  Pratiraksha  Maz-
 door  Sangh’  has  not  been  sccognised  so
 fai  as  a  third  Federation  after  its  veri-
 fication,

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor,  and
 (c)  whether  the  said  union  has  been  in-

 formed  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  to  (c).  No,  Sir.
 The  Bhartiya  Pratiraksha  Mazdoor  Sangh
 has  not  been  recognised  so  far,  as  it  is
 Not  considered  adequately  representative  of
 the  Defence  workers.  The  President  and
 the  Gencral  Secretary  of  the  Sangh  have
 been  informed  accordingly.
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 Compensation  to  Mise  Owners
 9865.  SHRI  SOMCHAND  SOLANKI  :

 Will  the  Minister  of  STEEL  AND  MINES
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  Coking  Coal  Mines
 Owners  whose  subscribed  capital  is  more
 than  Rs.  75  lakhs;

 (b)  the  amounts  of  compensation  cach  of
 the  above  received;

 (c)  the  amount  standing  to  their  credit
 fn  the  books  of  Government  or  _  their
 agency  against  each  of  the  above;  and

 (a)  the  amount  standing  to  the  debit  in
 each  of  the  above  case?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA):  (a)  The
 owners  of  Coking  Coal  Mines  whose
 subscribed  capital  is  more  than  Rs.  75
 jakhs  are  Oriental,  Burrakar,  East  India,
 Lodna  and  Bengal  Coal  Companies.

 (b)  The  amount  payable  to  cach  one  of
 them  is  indicated  in  Schedule  HI  of  the
 Coking  Coal  Mines  (Nationalisation)  Act,
 1972.

 (c)  and  (d)  A  statement  giving  the  infor-
 mation  is  attached.

 STATEMENT

 Due  to  Due  from
 Name  of  Bharat  Cok-  BCCLas
 Owners  ing  Coal  per  owners  Per-take  dues  to  Government

 Lid  as  per  accounts  Royalty  Provident  Sales  Tax  Total
 fromowners  from  Fund
 accounts  from  7-0-i97!
 17-10-1971,  to
 to  30-4-1972  30-4-1972

 I  2  3  4  5  6  7

 Rs.  Rs.  Rs.  Rs.  Rs.  Rs.

 Oriental  17,62,328,  +15,48,642  35,12,587,  10,34,456  45,47,043
 Coal  Co.
 Limited.

 Burrakar  1,29,873  13,10,549  12.86,842  ,77,2i2  14,64,054
 Coal  Co.
 Limited.

 Bengal  4,44,280  4,80,287  1,67,000  61,500  2,28,500
 Coal  Co.
 Limited.

 EastIndia  (54,44,280,  1,86,174  48,38,775  72,76,589  (2,95,342,  1,24,10,706.
 Coal  Co.
 Limited.

 Lodna  2,692  24,57,(6i  45,058,071  69,62,232

 corey
 Limited.
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 Displaced  percons  settled  in  Koraput  and
 Ganjam  Agency  of  Orissa

 9866.  SHRI  GIRIDHAR  GOMANGO  :
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  refugees  and  displaced
 persons  given  settlement  in  the  district  of
 Koraput  and  Ganjam  Agency  of  Orissa;

 (b)  the  facilities  provided  to  them;

 (c)  whethe:  they  have  been  given  perma-
 nent  settlement  in  those  areas  On  adjusted
 there  temporarily;  and

 (d)  the  amount  spent  on  them  so  far?

 THE  MINISTER  OF  TABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHUNA-
 THA  REDDY  :  (a)  to  (d)  The  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be  Jaid  on
 the  Table  of  the  Sabha.

 Colonies  established  in  Tribal  Areas  of
 Orissa

 9867.  SHRI  GIRIDHAR  GOMANGO  :
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  colonies  established  in
 the  tribal  areas  of  Orissa  during  the  four
 five  Year  Plan;

 (b)  the  number  out  of  them  which  are
 in  good  condition;

 (c)  whether  some  of  the  colonies  lack
 water  facility  and  other  minimum  needs;
 and

 (d)  if  so,  the  steps  being
 Government  in  the  matter?

 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHUNA-
 THA  REDDY)  :  (a)  to  (d)  The  informa-
 tion  is  being  collected  and  will  be  aid
 on  the  Table  of  the  Sabha.

 taken  by

 Vartable  Dearness  Allowance  and  Gratuity
 to  Coal  Mine  Workers

 9868.  SHRI  SOMCHAND  SOLANKI  :
 Will  the  Minister  of  STEEL  AND  MINES
 be  pleased  to  state  :
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 (a)  the  effect  of  total  increase  in  price
 un  Kaw  Coal,  BIT  Hard  coke  and  BP
 Hard  coke  per  tonne  per  month  since  30th
 April,  1973;

 (b)  the  average  constituent  of  the  total
 price  per  tonne  on  account  of  Variable
 Dearness  Allowance  and  gratuity  to  the
 coal  mine  workers  and  the  total  amount
 collected  thereby  till  December,  1972;

 (c)  whether  any  Recognised  Gratuity
 Trust  has  been  establisned;  if  so,  when  and
 the  amount  allocated  or  paid  to  it  and  the
 amount  disbursed;  and

 (d)  the  number  of  workers  who  have
 been  actually  paid  gratuity,  the  total
 amount  actually  paid  and  the  balance  pay-
 able?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA):  (a)  There
 has  been  no  increase  in  the  prices  of  coal
 since  30th  April,  1973;

 (b)  On  a  rough  calculation  based  on
 average  output  per  manshift  and  the  rul-
 ing  prices  for  coal  in  Decembe:,  1972,  the
 constituent  of  variable  dearness  allowance
 in  the  total  approximate  per  tonne  price
 of  Rs.  35.80  was  about  Rs.  3.55.  The  cons-
 tituent  of  gratuity  was  Rs.  0.60  per  tonne.

 (c)  No  gratuity  Trust  has  been  estab-
 lished  as  the  Payment  of  Gratuity  Act,
 4972  does  not  require  the  compulsory  es-
 tablishment  of  such  a  Trust  The  latter
 part  of  the  question  does  not,  therefore,
 arise.

 (d)  The  payment  of  gratuity  is  made
 directly  to  the  employee  by  the  employe:
 as  a  terminal  benefit.  The  details  of  the
 payments  made  are  not  available  with
 the  Government.

 Arrears  of  E.P.F.  with  new  Satgram  and
 new  Majri  collieries

 9869.  SHRI  SQMCHAND  SOLANKI  :
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  owners  of  New  Satgiam
 and  New  Majii  Collieries  has  been  in
 arrear  or  default  of  Provident  Fund,  Bonus
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 or  other  labour  dues,  af  so,  the  amount  due
 2९  on  the  3ist  December  of  1965,  967  and
 1970,

 (b)  the  particulars  of  default  and  ex-
 tent  of  labour  dues  in  each  of  above
 years,

 (c)  whether  they  have  any  deposit  with
 the  State  Bank  in  the  joint  mame  of  prc
 vious  owneis  and  their  represent  itives
 and

 (d)  #  so  ther  Bank  balance  at  Asan
 sol  West  Bengal  and  Wun/Warora  Maha-
 rashtia  as  on  the  30th  January  1973?

 THE  DLPUTY  MINISTER  IN  THI
 MINISTRY  OF  TABOUR  AND  RIHA
 BITITATION  (SHRI  6  VENKATSWA
 MY)  (a)  to  (७)  The  requited  mformi
 tion  is  being  collected  and  will  be  laid  on
 the  Table  of  the  Sabha  in  duc  course
 Publix  /Private  Sector  Units  Manufacturing

 Aractors  and  Agricultural  Machinery
 9870  SHRI  M  (

 Minister  of  HEAVY
 pleased  to  state

 DAGA  Will  the
 INDUSTRY  be

 (a)  the  number  of  private  and  public
 sector  unity  manufactuying  tractors  and
 agricultural  machinery  in  India,  and

 (b)  whether  there  ws  +  proposil  to  give
 licences  for  the  manufacture  of  small
 tractors  and  if  so  the  prrticulars  there
 of  9

 THE  MINISTFR  OF  HEAVY  INDUS
 TRY  (SHRI  द  A  PAI)  (0  The  num
 ber  of  units  in  Private  ind  Public  Sec
 tor  manufacturing  Agricultural  Tractors,
 Power  Tillers  and  Combine  Harvesters  s
 given  is  under

 No  af  onits  im
 Pabiic  Private
 Sector  Sector

 ay  Agncultural  !  6
 Tractors

 (in)  Power  Tillers  Nil  2

 (in)  Combine  Harves  Nil
 ters
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 (b)  Sufficsent  capacity  has  already  been
 licensed  for  small  tractors  m  the  20  25
 HP  range  Nevertheless,  further  capacity
 without  foreign  collaboration  could  be
 considered  on  merits

 Employment  to  Agriculture  Engineering
 Graduates  in  Public  Sector  Projects

 987l  SHRI  BHAGIRATH  BHANWAR
 Will  the  Minister  of  HEAVY  INDUSTRY
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  scheme  his  been  initiat-
 ed  to:  giving  employment  to  unemployed
 Agricultural  Fnginceting  Giaduates  in  the
 public  sector  projects  minufacturing  agri
 cultur  il  implements  machinery  and  trac
 tors

 (b)  7  ५0  the  sahent  feitures  of  the
 scheme  ind

 (c)  whether  if  35  pioposed  to  give  uirec
 tive  to  public  sector  industries  manufac
 turing  tractots  to  give  preference  to
 Agucultural  Engineering  (Graduates  to
 Mechanici]  Fngineering  Grriduites  in  the
 m  tter  of  employment  ?

 THE  MINISTFR  Of  HEAVY  INDUS
 TRY  (SHRI  T  A  PAI)  ()  to  (ध)  As
 the  only  public  Sector  unit  in  this  field  ws
 goirin,  up  to  m  nufacture  with  substanteil
 indigenous  content  i  scheme  for  imduction
 cf  agricultural  enginecrine  giaduates  will
 be  thought  of  in  uppropriite  time

 Agricultural  I  ngincermg  Graduates  tn
 I  ucknow  and  Delhi

 9872  SHRI  SHIV  KUMAR  SHASTRI
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  number  of  Agricultural
 Engineering  Gr  iduates  whose  names  were
 registered  with  Employment  Exchanges  at
 Lucknow  and  Delhj  as  on  the  lst  January,
 1973,

 (b)  the  total  number  of  Agricultural
 Engineermg  Graduates  who  could  be  pro-
 vided  with  jobs  during  1972,  and
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 (c)  the  total  number  of  placements
 effected  during  January  to  April,  973  7

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  G.  VENKATSWA-
 MY):  (a)  to

 Number  on  Mumber  placed
 Live  Register  972  973
 as  on  1-1-1973  (January-  (January-

 Deashe)  Aut) Nil  Nil
 Nil  Nil

 Luck  now
 Dethi  7

 Payment  of  Pension  to  the  released
 Emergency  Commissioned  Officers

 9873.  SHRI  ANNASAHEB  GOT-
 KHINDE:  Will  the  Minister  of  DEFENCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Emergency  Commis-
 sioned  Officers  released  after  968  have
 been  given  pension  ;

 (0)  whether  he  has  received  any  repie-
 sentation  regarding  the  grant  of  pension
 to  the  Emergency  Commissioned  Officers
 who  were  released  before  1968 ;  and

 {c)  if  so,  the  reaction  of  Government
 regarding  the  same?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  to  (c)  Emer
 gency  Commissioned  Officers  are  drawn
 from  three  sources.  Those  recruited  from
 permanent  posts  under  Central  or  State
 Governments  and  are  allowed  to  retain
 their  lien  on  such  civil  posts  are  not  cll-
 gible  to  any  pension  or  gratuity  on  their
 release  as  Emergency  Commissioned  Offi-
 cers  but  only  to  count  their  Emergency
 Commissioned  Service  towards  civil  pen-
 sion,

 Emergency  Commissioned  Officers  re-
 cruited  directly  from  civil  life  are  eligible
 for  terminal  gratuity  (quantum  of  which
 depends  on:  the  number  of  years  of  ser-
 vice  rendered  by  them  as  Emergency  Com-
 missioned  Officers)  but  no  pension.

 Emergency  Commissioned  Officers  taken
 from  serving  Junior  Commissioned  Officers
 or  Other  Ranks  in’  the  Army  or  their
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 equivalents  in  the  Air  Force  or  Navy  have
 an  option  either  to  draw  gratuity  or  pension.
 As  a  result  of  representations  received  the
 minimum  qualifying  service  for  grant  of
 rensicn  in  such  cases  has  been  reduced
 from  5  years  to  42  years  only  with  effect
 from  1-467.

 Enquiry  into  Affairs  of  Burn  &  Co.
 9874.  SHRI  M.  RAM  GOPAL  REDDY:

 Will  the  Minister  of  HEAVY  INDUSTRY
 he  pleased  to  state:

 into  the  affairs  of
 been  further  delayed;

 (a)  whether  probe
 Burn  &  Co.  has
 and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  क  A.  PAT):  (a)  and  (b)
 The  Committee  of  investigation  which  was
 appointed  under  Section  45  of  the  Indus-
 tries  (Dev.  &  Reg.)  Act.  1951,  to  Jook
 into  the  affairs  of  M/s.  Burn  &  Co.,  has
 recently  submitted  its  report,  which  is
 under  the  consideration  of  the  Govern-
 ment.

 information-cum-Advisory  Bureaus  tor
 Guidance  of  students  in  Universities

 9875.  PROF.  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR:  Will  the  Minister  of  LABOUR
 AND  REHABILITATION  8०  pleased  to
 state  :

 (a)  the  names  of  the  Universities  which
 have  the  Employment  and  Information-
 cum-Advisory  Bureaus  for  the  guidance  of
 the  students;  and

 (b)  whether  it  is  proposed  to  persuade
 and  financially  assist  the  other  Universi-
 ties  to  set  up  these  Bureaus  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  QF  LABOUR  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  G.  VENKAT-
 SWAMY):  (a)  University  Employment
 Information  and  CGuidence  Bureaus  are
 functioning  at  present  at  52  universities
 in  the  country,  as  listed  in  the  attached
 statement.
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 (b)  Setting  up  of  these  Bureaus  and
 financing  them  is  the  responsibility  of
 the  State  Governments  who  are  being
 persuaded  to  open  such  Bureau  in  all  the
 remaining  universities.

 STATEMENT

 List  of  Universities  having  University  Enm-
 ployment  Information  and  Guidance
 Bureaus.

 Andbra  University,  Waltair.
 Osmania  University,  Hyderabad.
 Sm  Venkateshwar  University,  Tirupati.
 Gauhati  University,  Gauhati.
 Dibrugarh  University,  Dibrugarh.
 Bihar  University,  Muzaffarpur.
 Patna  University,  Patna.
 Ranchi  University,  Ranchi.
 Bhagalpur  University,  Bhagalpur
 Punjab  University,  Chandigarh.
 Delhi  University,  Delhi.
 Jamia  Millia  Islamia,  New  Delhi.
 M.S.  University,  Baroda.
 Gujarat  University,  Ahmedabad.
 Sardar  Patel  University,  Vallabh  Vidya-
 nagar.
 Saurashtra  University,  Rajkot.
 South  Gujarat  University,  Surat.
 Kurukshetra  University,  Kurukshetra.
 Haryana  Agricultural  University,  Hissar.
 Kerala  University,  Trivandrum.
 Calicut  University,  Calicut.
 Cochin  University,  Cochin.
 Jabalpur  University,  Jabalpur.
 Vikram  Univeristy,  Ujjain.
 Sagar  University,  Sagar.
 Marathwada  University,  Aurangabad.
 Bombay  University,  Bombay.
 Nagpur  University,  Nagpur.
 Poona  University,  Poona.
 Shivaji  University,  Kolhapur.
 Bangalore  University,  Bangalore.
 Mysore  University,  Mysore.
 Karnatak  University,  Dharwar.
 Orissa  University  of  Agriculture  &
 Technology,  Bhubaneshwar.

 35.  Punjabi  University,  Patiala.
 36,  Punjab  Agricultural

 Ludhiana.
 -
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 37.  Rajasthan  University,  Jaipur.
 38.  Annamala  University,  Annamalai-

 nagar.
 Madras  University,  Madras.
 Madurai  University,  Madurai.
 Agra  University,  Agra.
 Aligarh  Muslim  University,  Aligarh.
 Allahabad  University,  Allhabad.
 Gorkhpur  University,  Gorakhpur,
 Lucknow  University,  Lucknow.
 Kapur  University,  Kanpur.

 4,  Meerut  University,  Meerut.
 48.  Roorkee  University,  Roorkee.
 49,  Banaras  Hindu  University,  Varanasi.
 50.  Calcutta  University,  Calcutta.
 )  Jadavpur  University,  Jadavpur.
 52.  Burdwan  University,  Burdwan.

 M/s.  Grasham  and  Craven  and  Company
 of  India  Limited,  Calcutta

 9876.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will  the
 Minister  of  HEAVY  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 39.
 40.
 4,
 42,
 43.
 44,
 45.
 46.

 (a)  whether  M/s.  Grasham  and  Craven
 and  Company  of  India  Limited,  22,  Gobra
 Road,  Calcutta-I4  was  engaged  in  manu-
 facture  of  railways  rolling  stocks  and  other
 sailway  materials  ;

 (b)  whether  the  firm  borrowed  about
 Rs.  5  Jakhs  from  the  public  through  txed
 deposit  scheme  and  whether  loan  was
 arranged  by  the  Finance  Broker,  M/s.
 Eastern  Financiers,  4,  India  Exchange
 Place,  Calcutta-{  during  1969-70 ;

 (c)  whether  Government  have  taken  over
 the  management  of  the  firm  for  five  years;
 and

 (d)  if  so,  the  steps  taken  by  Govern-
 ment  to  return  the  deposit  money  to  the
 public  from  whom  it  was  collected  ?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  [NDUS-
 TRY  (SHRI  T.  A.  PAI)  :  (a)  M/s.  Gra-
 sham  &  Craven  of  India  (Private)  Ltd.
 manufacture  various  railway  rolling/stock
 components  and  not  railway  rolling  stock
 as  such.
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 &)  During  1970,  the  then  management
 of  the  Company  had  borrowed  an  amount
 of  Rs.  4,80,392  only  as  fixed  deposits
 from  various  individuals  out  of  which  an
 amount  of  Rs.  4,43,392  was  arranged  by
 M/s.  Eastern  Financiers,  Calcutta.

 (c)  The  management  of  the  Company
 was  taken  over  by  the  Government  on
 3let  March,  974  under  Section  8A  of
 Industries  (Development  &  Regulation)
 Act,  !95i  for  a  period  of  five  years.

 (d)  Considering  the  financial  situation
 and  the  need  to  stabilise  the  working  of
 the  Company  a  moratorium  against  exist-
 ing  liabilities  was  granted  to  the  Company
 under  Section  I8FB  of  the  Industries
 (D&R)  Act,  95§  for  a  period  of  one
 year  with  effect  from  47th  August,  1972.
 Under  this,  the  operation  of  all  contracts,
 assurances  of  property,  agreements,  »settle-
 ments,  awards,  standing  orders  or  other
 instruments  in  force  to  which  Grasham  &
 Craven  (P)  Ltd.  is  a  party  or  which  may
 be  applicable  to  it  immediately  before  3]
 March,  1971  are  suspended  during  the
 period  of  validity  of  the  notification.

 Request  from  Premier  Automobile  Limited
 for  payment  of  additional  amount  on  each
 Car  purchased  between  September,  969

 and  November,  97i

 9877.  SHRI  D.  B.  CHANDRA  GOWDA:
 Will  the  Minister  of  HEAVY  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Premier  Automobile
 Limited  has  requested  the  Government  for
 payment  of  an  additional  amount  of  Rs  300
 for  each  of  the  Fiat  Cars  it  had  pur-
 chased  between  September,  969  and
 November,  1971;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Govern-
 ment  thereon?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRIT.  A.  PAI)  :  (a)  and  (b)  M/s.
 Premier  Automobiles  Ltd.  have  requested
 the  Directorate  General  of  Supplies  and
 Disposals  for  payment  of  an  additional
 amount  of  Rs.  353  in  respect  of  the
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 Fiat  cars  supplied  by  them  during  October
 and  November,  970  against  DGS&D  Rate
 Contract  It  is  under  consideration  of  the
 said  authority.

 Distribution  of  Coal  to  Small  Scale  In-
 dustries  in  Firozabad  (Uttar  Pradesh)

 9878.  PROF.  MADHU  DANDAVATE-:
 Will  the  Minister  of  STEEL  AND  MINES
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  coal  was  distributed  to  the
 small-scale  industries  in  Firozabad  (U.P.)
 on  the  basis  of  production;

 (b)  whether  this  system  has  been  discon-
 tinued;  and

 (c)  sf  so,  since  when  and  the  reasons  for
 changing  the  old  system?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THF
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA).  (a)  Yes.  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.

 Electric  bulb  factory  at  Hyderabad
 9879.  SHRI  M_  S.  SANSFEVI  RAO:

 Will  the  Minister  of  HEAVY  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 fa)  whether  Government  propose  to  set
 up  an  electric  bulb  factory  at  Hyderabad;

 (b)  if  so,  the  estimated  cost  and  capacity
 of  the  factory;  and

 (c)  whether  it  will  be  with  foreign  colla-
 boration;  if  so,  the  main  features  of  the
 proposal?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRIT.  A.  PAI):  (a)  to  (०)  M/s.
 Hindustan  Machine  Tools  Ltd.  have  a  ten-
 tative  proposal  to  set  up  manufacture  of
 lamps  &  Lamp  making  machinery  as  an
 adjunct  to  their  unit  at  Elyderabad  in  col-
 laboration  with  M/s.  Tungsram  of  Hun-
 gary.  A  detailed  project  report  is  awaited
 from  H.M.T.
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 New  objective  to  labour  policy
 9880.  SHRI  BIBHUTI  MISHRA:  Will

 the  Minister  of  LABOUR  AND  REHABI-
 LITATION  be  pleased  to  state:

 «a)  whether  Government's  attention  has
 been  drawn  to  the  news  item  appearing  in
 Sunday  Standard  dated  8th  April.  973  on
 page  4  columns  4  and  5  under  the  heading
 “Labour  policy  to  be  given  new  objective
 and

 (b)  if  so,  whether  Government  contem-
 plate  to  introduce  the  principle  of  cach  ac-
 cording  to  his  labour  in  all  the  sectors,
 banning  strikes  and  lock-out  and  settlement
 of  disputes  through  impartial  tribunals?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  6.  VENKAT-
 SWAMY):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Details  of  the  comprehensive  indus-
 trial  relations  law  are  being  worked  out  in
 consultation  with  the  Central  Ministries/
 Departments.

 Pakistan  denies  killing  of  P.O.Ws.

 9881.  SHRI  PURUSHOTTAM
 KAKODKAR  :

 SHRI  P.M.  MEIHTA:
 Will  the  Minister  of  EXTERNAL  AF-

 FAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  attention  of  Government
 shas.  been  drawn  to  the  Press  Report  in  the
 ‘Hindustan  Times’  dated  the  8th  April,  1973,
 under  the  heading  “Pak  denies  P.O.Ws.
 killed”;  and

 “(b)  if  ‘0,  whether  Pakistan  Radio  aise
 broadcast  that  Minister  of  External  Af-
 fairs’  statement  was  baseles:,?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THR
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFATRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH):  fay
 Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir.  However.  the  Foreign
 Ministers’  remarks  were  based  on  care-
 fully  verified  information  and  —  Pakistan's
 denial  is  not  correct.  नि
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 Aid  given  to  Indian  Association  for.  Afro-
 Asian.  Solidarity

 9882.  SHRI  SAMAR  GUHA:  Will  the
 Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  in  a  letter  dated  the  29th
 August,  1969,  the  President  of  the  Indian
 Association  for  Afro-Asian  Solidarity  te-
 quested  him  for  giving  help  to’  the  Organi-
 zation  for  arranging  an  all-India  tour  of
 Al-Fatah  (Palestine  Liberation  Organisa-
 tion)  for  their  air  fare,  hotel  expenses,
 transport  charges  and  if  so,  the  amount
 given  to  the  Organisation  in  this  connec-
 tion;

 (b)  whether  in  this  letter  the  President  ot
 the  Indian  Association  for  Afro-Asian  Soli-
 darity  also  wrote  “I  am  sure  that  as  on
 previous  occasions,  the  Government  will
 help  us.  I  shall  be  grateful  if  the  Gov-
 ernment  help  us  to  the  extent  of  air  fare,
 hotel  expenses  and  transport  charges  dur-
 ing  their  stay  in  our  country”  regarding
 Al-Fatah  tours  in  India:  and

 (c)  if  so,  the  ‘previous  occasions’  and  the
 ‘amounts  of  help’  given  to  this  Organisa-
 tion?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFATRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH):  =  (a)
 Yes,  Sir,

 (b)  Yes.  Sir.

 (c)  International  practice  as  well  as
 courtesy  to  such  distinguished  foreign  §visi-
 tors  require  that  details  of  such  expendi-
 ture  are  not  publicized  and  it  is  not  in
 public  interest  to  do  so.

 Gold-bearing  Rocks  found  in  Orissa
 9883,  SHRI  P.  GANGADEB:  Will  the

 Minister  of  STEEL  AND  MINES  be  pileus-
 ed  to  state

 (a)  ‘whether  Gold-bearing  rocks  have
 been  found  in  Orissa;  and

 (b)  whether  any  further  survey  thereof
 has  been  conducted?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUKHDEV  PRASAD):  (a)  Yes.  Sir.

 (b)  As  a  result  of  investigations  conduct-
 ed  by  Geological  Survey  of  India  for  gold
 in  various  parts  of  Orissa,  gold  bcoring
 rocks  and  river  sands  were  reported  from
 Koraput,  Sambalpur,  Sundergarh,  Dhen-
 kanal,  Keonjhar  and  Mayurbhanj,  districts
 of  Orissa;  but  no  economic  deposits  of  gold
 have  been  found  so  far.  The  State  Direc-
 torate  of  mines,  during  their  regional  sur-
 vey.  have  also  come  across  some  gold  bear-
 ing  rocks  in  Umerkot  area  of  Koraput
 district,  which  is  still  under  investigation.
 Laboratory  analysis  is  in  progress  and  sam-
 ples  are  under  study.

 New  Steel  Import  Policy
 9884.  SHRI  MUHAMMED  SHERIFF:

 Will  the  Minister  of  STEEL  AND  MINES
 he  pleased  to  state:

 (४)  whether  Government  have  announc-
 ed  any  new  Steel  import  policy;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA):  (a)  and  (b).
 The  Actual  Users  Import  Policy  for  stecl
 and  ferro-alloys  incorporated  in  Appendix
 4].  and  schedules  of  the  ITC  Policy  for
 1973-74  (Volume  I)  was  announced  on
 April  2.  1973,  The  copics  of  the  Import
 Trade  Control  Policy  were  also  laid  on  the
 Table  of  the  House  on  the  same  day.

 By  and  large  the  Import  Policy  for  Steel
 this  year,  as  in  the  past,  restricts  imports
 of  items  which  are  not  available  indige-
 nously  cither  in  required  quality  or  quan-
 tity.  Fora  large  number  of  items  a  speci-
 fied  percentage  of  actual  consumption  in
 1971-72  or  1972-73,  is  allowed  to  be  im-
 ported  straightaway.  For  the  balance  te-
 quirement  the  consumeis  are  required  to
 place  firm  orders  on  domestic  producers.
 Uf.  however,  any  additional  quantities  are
 sought  to  be  imported  due  to  failure  on  the
 part  of  the  domestic  producers  to  supply
 the  material  either  in  full  or  in  part,  or
 for  anv  other  reason  which  may  justify
 additional  imports,  the  import  applications
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 are  required  to  he  made  by  the  actual
 nsers  through  their  respective  sponsoring
 authorities  along  with  documents  which,
 inter-alia,  include  evidence  of  firm  orders
 booked  on  domestic  producers  for  speci-
 fied  quantities  and  attested  copies  of  letters
 received  from  domestic  producers  express-
 ing  their  inability  to  supply  the  material
 in  part  or  in  full,

 The  requirement  of  “Non  _  availability
 ceitificate”  from  domestic  producers  of
 steel  has  been  dispensed  with  in  respect  of
 most  of  the  items.
 Construction  of  a  satellite  port  at  Bala-

 cherurri,  near  Visakhapatnam
 9885.  SHRI  ४.  ESWARA  RFDDY:  Will

 the  Minister  of  STEFI.  AND  MINES  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  suggestion  has  been  made
 by  the  Fngineers  (india)  Limited  for  the
 construction  of  a  satellite  port  ut  Bala-
 cherurri.  near  Visukhapatnam  to  cater  to
 the  requirements  of  the  proposed  steel
 plant  there:  and

 (0)  if  so,  what  decision  hay  been  taken
 thereon?

 THF  DFPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STLEL  AND  MINES
 (‘SHRI  SUBODH  HANSDA):  (a)  and  (b).
 “{‘y.  Fngincers  India  Ltd..  were  commis-
 sioved  to  prepare  a  techno-economic  fea-
 sibility  study  on  independent  port  facilities
 iu  the  Visakhapatnam:  Steel  Plant.  In
 their  Report  which  was  received  in  May,
 972  they  have  observed  that  an  indepen-
 dent  port  at  Balacherursi  would  be  justified
 only  in  case  2.5  million  tonnes  or  more
 of  coling  coal  were  to  be  imported  annu-
 ally.  As  import  of  coking  coal  is  not  en-
 Visuged  at  present,  the  question  of  cons-
 tiuction  of  a  satellite  port  for  the  Visakha-
 patnam  Steel  Plant  is  not  being  pursued.

 Apartheid  considered  crime  against  Inter-
 national  Law  by  U.  N.  Commission  on

 human  rights
 9886.  SHRI  करे.  ४.  SWAMINATHAN:

 Will  the  Minfster  of  FXTFRNAL  AF-
 FAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  U.N.  Commission  on  Hu-
 man  Rights  has  recommended  that  apart-
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 heid  should  be  considered  a  crime  against
 the  International  Law;

 (b)  whether  India  has  supported  the
 move,  and  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  number  of  countries  who  agreed
 to  this  recommendation?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH):  (४)  Yes.
 Sir.

 At  the  29th  Session  of  the  Commission
 on  Human  Rights  which  met  in  Geneva
 from  26th  February  to  6th  April,  1973,  a
 Draft  Convention  on  the  suppression  and
 punishment  of  the  crime  of  apartheid  was
 approved.  The  Convention  :ccommends
 that  States  parties  to  this  convention  de-
 clare  that  apartheid  is  a  crime  against
 humanity  and  that  inhuman  acts  resulting
 from  the  policies  and  practices  of  apart-
 heid  and  similar  policies  and  practices  of
 racial  segregation  and  discrimination  are
 crimes  violating  the  principles  of  interna-
 tional  law  and  in  particular  the  purposes
 and  principles  of  the  Charter  of  the  Unit-
 ed  Nations.

 (b)  Yes,  Sir.  India  co-sponsored  the
 resolution  which  recommends  the  above-
 mentioned  Convention.

 ©  Twenty-one  countries  voted  in  favour
 of  the  resolution,  two  against  and  five
 abstained.
 Rehabilitation  of  repatriates  from  Burma

 9887.  SHRI  P.  6.  MAVALANKAR:
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  progress  made  in  settlement  of
 the  displaced  Indians  from  Burma  in  the
 country;  and

 (b)  the  living  conditions  and  present
 problems  of  these  citizens  holding  valid
 Indian  Identity  cards  and  passports?

 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHU-
 NATHA  REDDY):  (a)  and  (b)  :  Accord-
 ing  to  the  reports  received  from  State  Gov-
 ernments,  out  of  ‘1,96,661  persons  (about
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 65,554  families)  who  arrived  from  Burma,
 rehabilitation  assistance  has  been  given  to
 about  63,190  families,  (about  1,89,570  per-
 sons)  up  to  31-3-1973  in  the  form  of  busi-
 ness  loans  and  allotment  of  agricultural
 land.  This  includes  families  who  have
 been  given  part  assistance  and  would  be
 given  further  assistance  as  admissible.
 Loans  for  construction  of  houses  have  been
 given  to  14,701  families.  Other  assistance
 such  as  stipends  for  education,  old  age”
 pensions,  allotment  of  fair  price  shops,
 licences  etc.  and  provision  of  employment
 has  been  given  to  24,376  persons.  An
 amount  of  Rs.  1,180.35,  lakhs  as  loan  and
 Rs.  277.73  lakhs  as  grant  has  been  given
 to  the  State  Governments  for  relief  and
 rehabilitation  of  Burma  repatriates.

 Apart  from  about  400  families  belonging
 to  the  Permanent  Liability  Category,  about
 S00  families  are  in  camps.  Schemes  for
 the  resettlement  of  about  280  families  have
 been  sanctioned.  The  State  Governments
 are  being  asked  to  arrange  resettlement  of
 the  remaining  families  as  early  as  possible
 under  the  existing  pattern  schemes  for  busi-
 ness  and  housing  loans.

 Ammonia-Driven  Car  Made  by  LLT.,  Detht

 9888.  SHRI  ९.  K.  CHANDRAPPAN:
 DR.  LAXMINARAIN

 PANDEYA:

 Will  the  Minister  of  HEAVY  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  a  news  which  ap-
 peared  in  Statesman  dated  the  4th  Apuil.
 1973  under  the  heading  “Ammonia-Driven
 Car  made  by  Delhi  I.LT.”;  and

 (b)  whether  Government  intend  to  help
 in  developing  this?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRIT.  A,  PAI):  (a)  Yes,  Sir.

 (9)  Development  work  is  in  fact  being
 carried  on  in  a  Government  institution.
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 Employment  opportunities  for  displaced
 persons  settling  in  Chittaranjan  Park,  New

 Dethi

 9889.  SHRI  R.  P.  YADAV:
 ‘SHRI  CHANDRIKA  PRASAD:

 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 about  3,000  families  of  displaced  persons
 fram  erstwhile  East  Pakistan  in  Delhi  will
 be  moving  to  Chittaranjan  Park,  New
 Delhi  in  course  of  a  couple  of  years,  a
 majority  of  them  belong  to  low  income
 group  and  that  they  will  have  to  carry
 heavy  load  of  debt  for  incurring  expendi-
 ture  in  connection  with  construction  of  their
 houses  either  through  Government  house
 building  advances  or  D.D.A.  at  the  last
 leg  of  their  service  life;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose
 to  consider  the  desirability  of  helping  these
 victims  of  Partition  by  founding  Trade-
 cum-Training  Centres,  cottage  and  small
 scale  industries  in  the  above  rehabilitation
 colony  for  opening  employment  opportu-
 nities  for  the  needy  families  or  dependents
 of  the  settlers  of  that  colony;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 THF  MINISTFR  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHU-
 NATHA  REDDY):  (a)  to  (ec).  The  Scheme
 of  the  Chittaranjan  Path,  near  Kalkaji,
 New  Delhi,  was  designed  to  providing
 homestead  plots  for  constiuction  of  tesi-
 dential  houses  by  those  displaced  persons
 from  erstwhile  East  Pakistan  (now  Bangla-
 desh)  who  were  gainfully  employed  and
 settled  in  Dethi.  The  scheme  was  not
 conceived  as  a  rehabilitation  project,  and
 there  is  no  question  of  providiny  employ-
 ment  opportunities  by  way  of  opening  cot-
 tage  and  small  scale  industries  or  Trade-
 cum-Training  Centres  cither  for  the  allot-
 tees  or  their  dependants.

 Salc  of  H.M.T.  Watches

 9890,  SHRI  SAT  PAL  KAPUR:  Will
 the  Minister  of  HEAVY  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 4  LSS/73—3.
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 (a)  the  total  production  during  the  year
 1972-73  of  H.M.T.  watches  of  various
 make  and  the  total  number  of  watches  of
 various.  make  supplied  to  Delhi  Sale  Centre
 during  the  period,  month-wise  and  make-
 wise;

 (b)  the  percentage  of  stock  reserved  for
 M.Ps,  and  staff  of  H.M.T.;

 (c)  whether  common  people  are  facing
 great  difficulty  in  getting  watches  in  spite
 of  the  stock  available  and  if  so,  when
 these  will  be  readily  available;  and

 (d)  the  total  number  of  selling  centres
 in  the  country  and  whether  there  is  pro-
 posal  to  put  notice  boards  there  to  indi-
 cate  the  day-to-day  stock  of  various  watches
 and  if  not,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  T.  A.  PAI):  (a)  Details  are
 furnished  in  the  statement  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Library.
 Sce  No.  LT-5036/73].

 (b)  There  is  no  system  of  reservation  of
 stock  for  M.Ps.  and  staff  of  HMT.

 (c)  The  total  demand  of  wrist  watches
 in  the  country  has  been  estimated  .t  4.5
 million  numbers  per  annum  by  1973-74,
 out  of  which  capacity  HMT  is  to  produce
 3,60,000  numbers  of  watches  per  year.  The
 situation  is  likely  to  ease  considerably  by
 1978-79,  when  the  company  is  expected  to
 be  in  a  position  to  offer  for  sale  8,60,000
 numbers  of  wrist  watches  per  year.

 (d)  The  total  number  of  selling  centres
 is  indicated  in  the  statement  laid  on  the
 Table  of  the  House  [Placed  in  Libary
 See  No  ‘  T-5036/73}.  There  is  no  pro-
 posal  at  present  to  put  a  notice  board  at
 the  Sale  Counter  to  indicate  day-to-day
 stock  of  various  watches  for  security  rea-
 sons  as  well  as  the  need  to  heep  away  the
 spurious  buyers.

 Black  Market  of  H.M.T.  Watches  in  Delhi

 ‘OR91.  SHRI  SAT  PAL  KAPUR:  Will  the
 Minister  of  HEAVY  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 .M  Tr.  watches  are  available  in  Dethi  it
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 Black  Market  while  generally  the  stock
 with  the  Sales  Office  in  Delhi  of  HMT
 remains  exhausted,

 (b)  the  steps  Government  propose  to
 take  to  ensure  that  the  HMT  watches  do
 not  reach  the  black  market  and  are  sould
 at  the  counter  of  HMT  =  sales  section,
 and

 (७)  whether  it  8  proposed  to  give  agen
 cies  of  HMT  watches  to  Super  Bazar
 and  Co  operative  Societies,  if  so,  when  and
 ॥  not,  the  reasons  therefor?

 THF  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS
 TRY  (SHRI  द्  A  PAJ)  (a)  and  (b)  The
 Government  are  aware  that  the  demand  of
 MMT  wiist  watches  m  Delhi  cannot  be
 met  fully  through  the  supplies  mide  by
 HMT  It  as  possible  that  this  situation
 might  have  caused  the  sile  of  few  HMT
 Watches  at  a  premium  However  no  spe
 cific  instance  of  black  marketing  his  come
 to  the  notice  of  the  Government  The
 Situation  is  hkely  to  ease  with  the  stepping
 up  of  ptoduction  of  wrist  watches  by  HMT

 (c)  These  watches  are  bemg  retired  by
 vinous  approved  Consumers  Co  operative
 Societtes/Stores  as  per  the  arrangements
 entered  into  between  HMT  ind  Ministry
 of  Food  and  Agiiculture

 woe  अभिक ों  के  लिए  मारी  बोझ
 १892  श्री  शकर  दयाल  सिंह  क्‍या  भ्रम

 और  पुनर्वास  मन्ना यर  उतने  को  कृपा  करा  कि

 (क)  क्या  श्वा  श्रमिकों  के  लिए  केंद्रीय
 मारी  बाड़  स्थापित  बरते  की  सास  गत  दस  वर्षा
 से  फ्चारायोन  =  शौर

 ख)  यदि  हा  ता  उस  सम्बध  में  सरकार
 द्वारा  क्‍या  बाश ही  को  जा  रही  ११

 शम  शोर  पुनर्वास  मंत्रालय  से  उप-स्त्री  (श्री
 जी०  वेंकटस्वामी)  (+)  अन्न  श्रमिक  बी  जिए
 एक  मजदूरों  बोत  स्थापित  करने  ा  पिए एवं
 माग  वी  गई  है।

 (ख)  राष्ट्रीय  श्रम  झा यांग  ने  सारी  बाए
 बिरयानी  म  परिवहन  करने  हु  सिफारिश  की  है
 जा  पिचाराधीत  हे।  एक  राष्ट्रीय  दूरी  नीति
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 भी  तैयार  भी  जा  रही  है।  जिसमें  मजदूरी
 सम्बन्धी  संशोधन  के  लिए  मार्ग-निदेश्तों  की
 व्यवस्था  होगी।

 Settlement  of  the  Issue  of  Kachchetiva
 Island  with  Sri  Lanka

 9893  SHRI  8  K  DASCHOWDHURY
 Will  =the  Munster  of  EXTERNAL
 AFFAIRS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  dispute  over  ‘Kachcha-
 tivy’  island  has  since  been  settled  with
 Government  of  Sri  Lanka,  and

 (b)  sf  not  whether  Government  propose
 to  settle  this  dispute  and  if  so  the  time
 lukely  to  be  taken?

 THE  MINISTFR  OF  STATF  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTFRNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURFNDRA  PAI  SINGH)  (१)
 and  (b)  Both  India  and  Sri  T  anka  have
 agreed  thit  the  discussion  on  Kachchi
 tivu  and  other  related  matters  would
 continue  and  an  eaily  decision  atrived  at
 The  offttrals  of  the  two  countmes  are
 likely  to  mcet  soon  to  discuss  the  matter
 further

 Recruiting  Centre  for  Defen:«  Personnel
 in  the  Country

 9894  SHRI  8  K  DASCHOWDIIURY
 Will  the  Minister  of  DEFFNCEF  oc  phe  wed
 to  state

 (a)  the  numba  of  Recruitmg  Centres
 for  defence  personnel  in  the  counts
 State  wise  and  the  persons  actully  rec
 ruitcd  im  the  Jast  three  years  State  wic
 In  vanous  categories  of  services  including
 army  An  Force  ind  Navy

 (b)  the  mode  and  manner  of  such  76९
 ruitments  and  the  rules  mide  for  the  sme
 in  details  including  basic  qualifications
 he  hewht  chest  etc,  and

 (c)  whether  any  tel  sation  of  such  rules
 १५  allowed  in  special  cases?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGHIVAN  RAM)  (a)  A  statement  is  laid
 on  the  Tible  of  the  House  [Placed  42
 Tibiirs  Sce  No  LY  037/73}
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 (b)  and  (c).

 Table  of  the  House.  [Pluced  in
 See  No.  LT-5037/73]

 Mental  work  at  Starvation  Wages  to  Women
 brought  from  India  into  Europe

 9895.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Will
 the  Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  his  attention  has  been  drawn
 to  a  report  published  in  the  ‘London
 Observer’  dated  the  1Sth  April,  973  that
 women  from  Third  World  Countries,  most
 of  them  from  India,  the  Phillippines  and
 korea,  are  being  brought  into  Europe
 fur  menial  work  at  starvation  wages;  and

 (b)  if  so,  Government's  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH):  fa)
 Yes,  Sir.

 (b)  The  ‘Observer’  report  deals  mainty
 vith  girls  from  the  Philippines  and  Korea

 employed  as  domestic  servants  in  some
 West  Europeun  countries.  There  is  also
 a  reference  in  it  to  a  Kerala  Catholic
 priest  having  sent  girl  postulants  to  reli-
 gious  communities  in  Europe.  We  investi-
 gated  this  allegation  earlier  and  a  report
 was  placed  on  the  Table  of  the  House
 on  29th  March,  1972  by  the  Minister  of
 External  Affairs.

 Further  enquiries  made  through  our
 Missions  abroad  do  not  show  that  Indian
 girls  are  employed  in  Europe  on  meniul
 jobs  at  starvation  wages.  On  the  contrary
 our  reports  show  that  Indian  girls  working
 in  Europe  as  nuns,  nurse-trainees  and
 nurses  are  huppy  and  doing  well,

 Prices  of  Non-Coking  Coal
 9896.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Will

 the  Minister  of  STEEL  AND  MINES  be
 pleased  to  State:

 (a)  the  prices  of  non-coking  coal  for
 domestic  uses  in  each  region,  month  by
 month  from  July,  972  to  Sih  April.
 1973;  and
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 (b)  the  factors  responsible  for  rise  or
 decline  in  prices  in  each  region  during  the
 same  period?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA):  (a)  and  (b).

 ‘The  f.o.r.  colliery  prices  of  non-coking
 coal  for  domestic  use  (soft  coke)  during
 the  period  from  July,  972  to  [Sth  April,
 973  have  throughout  been  uniform,
 which  were  Rs.  72/-  per  tonne  for  superior
 quality  and  Rs.  60/-  per  tonne  for  ordi-
 nary  guality.  The  retail  selling  prices  of
 soft  coke  in  different  regions  are  different
 on  account  of  varying  costs  of  transpor-
 tation  and  handling  charges.

 Written  Answers

 Abolition  of  Coalfield  Recruiting  Body
 9897.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN:

 Will  the  Minister  of  STEEL.  AND  MINES
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  abolished
 the  Coalfield  Recruiting  Body;  and

 (b)  if  so,  the  alternate  arrangement
 made  for  rectuitment’?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 {SHRI  SUBODH  HANSDA):  (a)  and  (b).
 The  Government  have  decided  to  stop  the
 recruitment  of  workers  for  the  coal  mines
 through  the  Coalfield  Recruitment  Organi-
 sation.  Usual  channels  of  recruitment
 will  be  made  use  of  for  recruitment  in
 the  coal  mines.  The  Gorakbpuri  workers
 wWready  employed  in  the  coal  mines,  the
 management  of  which  has  been  taken  over
 by  the  Government,  have  been  given  a
 free  option  to  become  permitnent  workers,
 subject  to  the  other  conditions  of  em-
 ployment.

 Supply  of  Submarine  to  Pakistan  by  U.S.A.
 te  replace  ‘Chaz?

 9898.  SHRI  R.  k.  SINHA:
 SHRI  SHASHI  BHUSHAN:

 Will  the  Minister  of  DFFENCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 the  United  States  of  America  proposed  ta
 give  Pakistan  a  submarine  to  replace
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 GHAZI  which  was  ‘sunk  off  Visakhapat-
 natn  in  December,  497{  war;  and

 (b)  the  reaction  of  Government  ‘theréto
 and  whether  any  protest  has  been  lodged
 with  the  U.S.  Government  in  this  regard?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGSIVAN  RAM)  :  (a)  and  (b)..  Govern-
 ment  have  no  information  regarding  any
 proposal  of  U.S.A.  to  give  Pakistan  a
 submarine  to  replace  ‘Ghazi’.  However,
 Government  have  ‘seen  press  reports  in
 this  regard  which  have  been  emphatically
 denied  by  the  U.S.  Ambassador  to  India.

 Supply  of  Defence  Stores  by  Indigenous
 Suppliers

 9899.  SHRI  R.  ‘1K,  SINHA:
 SHRI  SHASHI  BHUSHAN:

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  ४८
 pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  indigenous  suppliers
 with  whom  the  orders  for  supply  of  de-
 fence  stores  were  placed  during  1972-73.
 and  the  value  of  these  orders;

 (b)  the  extent  to  which  these
 were  complied  with;

 (९)  the  reasons  for  short  supply  and  the
 action  taken  against  such  suppliers;  and

 (dj)  the  steps  taken  to  expand  the  de-
 fence  factories  to  make  the  country  self-
 sufficient  in  the  supply  of  defence  stores
 and  to  avoid  dependence  on  indigenous
 private  suppliers?

 THE  MINISTER  OF  STATE  (DEFE-
 NCE  PRODUCTION)  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA
 CHARAN  SffUKLA):  (a)  Orders  for  pro-
 curement  of  stores  for  Defence  are  placed
 by  several  agencies  besides  the  Depart-
 ment  of  Defence  Supplies  like  DGS&D,
 Service  Headquarters,  Stores  Depots  ete.
 The  compilation  of  information  with  re-
 gard  to  the  names  of  indigenous  suppliers
 and  other  details  of  the  orders  will  be  a
 voluminous  task  and  will  not  be  commen-
 suraie  with  the  likely  advantage.  The
 Department  of  Defence  Supplies.  however,
 placed  2306  orders  during  the  year  1972-
 73,  the  value  of  these  orders  was  Rs,  3.62
 crores.

 (b)  The  Department  of  Defence  Sup-
 Mies  is  mainly  engaged  in  productionis-
 ing  items  whicli  were  hitherto  imported

 orders
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 or  ‘which  are  to  be  devéloped  for  the
 first  time  in  the  cotntry..  Fhey.  have  to
 conform  to  rigid  defence  spécifications  and
 in  most  of  the  cases  even  the  samples  of
 the  ‘items  ‘afe  not  available  ‘After  the
 entrepreneur  develops  ‘the’  item,  the  proto-
 type  is  to  be  evaluated  and  approved  and
 thereafter  the  pre-production  models  have
 to  be  evaluated  again  in  the  field  areas
 as  well  as  in  the  laboratories,  After  satis-
 factory  performance  of  the  pre-production
 models,  clearance  is  given  for  bulk  pro-
 duction.  Here  also  difficulties  arise  like
 non-availablity  of  certain  essential  raw
 materials,  components  etc.  In  some  cases
 even  the  balancing  machinery  has  to  be
 imported.  Although  the  Department  of
 Defence  Supplies  is  geared  to  handle  such
 situations  and  gives  active  assistance,  the
 whole  process  between  the  placement  of
 order  and  the  materialisation  of  supplies
 is  arduous  aud  time-consuming.  Thus  a
 lead  time  of  about  two  years  on  an  average
 is  required  before  the  supplies  commence.
 In  this  background  it  is  not  possible  to
 correlate  the  supplies  with  the  orders  placed
 during  the  same  year.  However,  the  sup-
 plies  received  during  ‘1972-73  generally
 against  order  placed  in  previous  years
 amounted  to  Rs.  8.07  crores.

 tc)  In  view  of  the  position  explained
 above,  this  does  not  arise.

 (d)  Suitable  steps  are  taken  to  add  to
 the  existing  facilities  or  set  up  new  faci-
 lities  in  the  defence  factories  where  meces-
 sary.  in  the  public  interest.  Although
 Government  would  like  to  encourage
 private  entrepreneurs  by  farming  out  to
 them  simple  components,  sub  assemblies
 und  assemblics  but  within  the  overall
 interest  of  Defence  and  security  being
 kept  in  view.

 Proposal  to  develop  various  Types  of
 Missiles  for  Defence  Services

 9900.  SHRI  R.  K.  SINHA:
 SHRI  P.  M.  MEHTA:

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to  de-
 velop  various  kinds  of  missiles:  for  the
 three  defence  services  in  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof
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 and  the  extent  to  which  the  defence  ser-
 vices  will  be  strengthened  by  this  and
 when  they  are  likely  to  be  developed?

 THE  MINISTER  OF  STATE  (DE-
 FENCE  PRODUCTION)  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA
 CHARAN  SHUKLA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  It  is  not  in  the  public  interest  to
 disclose  this  information.

 Indians  affected  by  Restrictions  on  Foreign
 Ownership  of  Business  in  Thailand

 y90I.  SHRI  R.  K.  SINHA:  शा  the
 Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS  _  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  Thailand
 have  taken  some  new  measures  to  restrict
 foreign  ownership  of  business  in  Thailand;
 and

 (b)  if  so,  the  number  of  Indians  affccted
 thereby?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH):  (a)
 Yes,  Sir.  The  Royal  Thai  Government
 recently  passed  three  Decrees  concerning
 businesses  and  professions  permitted  to
 foreigners.  The  first  Decree  on  Control
 ot  Businesses  of  Aliens  was  issued  on
 24-11-72  laying  down  principles  and
 procedures  governing  business  undertakings
 by  alicns.  The  Decree  divides  all  busi-
 nesses  into  three  categories  and  lays  down
 certain  restrictions  on  foreigners.  The
 second  Decree  on  Contrbl  of  Occupations
 of  Aliens,  issued  on  ‘13-12-1972,  prohibits
 occpations  to  aliens,  as  prescribed  by  a
 Royal  Decree,  and  stipulates  that  work
 not  prohibited  to  aliens  would  be  permnt-
 ted  only  under  licence.  A  third  Decree
 was  subsequently  issued  on  14-3-1973,
 which  prohibits  foreigners  from  engaging
 in  thirty-nine  categories  of  work.

 0)  No  asseasment  of  the  impact  of
 these  faws  is  yet  possible  since  this  will
 depend  on  the  manner  in  which  they  are
 implemented.  The  exact  number  of  Indians
 who  are  likely  to  be  affected  as  a  result
 of  these  Dectees  is  not  known  at  present.
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 Payment  of  Military  Pension  to  Defence
 Personnel  re-employed  in  N.C.C.

 9902.  PROF,  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR:  Will  the  Minister  of  DEFENCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  retiied  defence  personnel
 re-employed  in  N.C.C.  (Instruction  Staff)
 are  demived  of  their  military  (service)
 pension;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Superannuation  Age  of  Army  Personnel
 re-employed  in  N.C.C.

 9903.  PROF.  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR:  Will  the  Minister  of  DEFENCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  retired  Army  Personnel
 re-employed  in  the  N.C.C.  (other  ranks)
 me  retrenched  prior  to  their  having
 atluined  the  age  of  superannuation  (55  or
 58  yeats)  even  when  there  are  vacancies
 in  the  various  sections  of  N.C.C.;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  DEFENCE  (SHRI  J.  8,
 PATNAIK):  (a)  and  (b).  The  employment
 of  retired  Army  personnel  (other  ranks)
 in  the  NCC  is  authorised  for  a  period  of
 3  years.  This  period  can  be  extended  by
 the  00  NCC  for  one  year  at  a  time  till
 the  individual  reaches  the  age  of  49  ycars.
 The  ages  of  55  or  58  have  no  relevance
 in  these  citses.  Extensions  are  grunted
 depending  upon  their  performance  and
 physical  fitness.  Vacancies  as  and  when
 they  arise  are  filled  from  amongst  fresh
 applicants.

 Grant  of  anual  increment  to  Defence
 Personnel  re-employed  in  N.C.C.

 9904.  PROF.  NARAIN  CHAND  PARA-
 SHAR:  Will  the  Minister  of  DEFENCE
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  retired  Defence  Per-
 gonnel  re-employed  in  N.C.C.  are  given
 any  annual  increment  (other  ranks);
 and
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 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?
 THE  MINISTER  OF  DEFENCE

 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  No,  Sir.
 Other  ranks  (excluding  JCOs)  get  only  a
 fixed  salary.

 (b)  At  the  time  when  the  scale  of
 pay  for  ex-servicemen  re-employed  in  NCC
 were  laid  down  in  1962,  other  Ranks  in
 the  regular  army  were  only  given  service
 increments  of  pay  at  the  rate  of  Rs.  2.50
 per  month  after  5  years  man’s  service  and
 a  further  Rs.  2.50  p.m.  after  40  years  man’s
 service.  Since  the  total  period  of  engage-
 ment  of  ex-servicemen  in  the  NCC  is  3
 years,  the  question  of  grant  of  service  in-
 crement  to  them  did  not  arise.

 Naval  Bases  of  foreign  countries  in
 Indian  Ocean

 9905.  SHRI  C.  K.  JAFFER  SHARIEF
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state  the  names  of  the  countries
 which  have  so  far  built  naval  bases  in  the
 Indian  Ocean  along  with  their  approximate
 naval  strength  in  each  case?

 THE  MINISTER  OF  DIFFENCF  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM).  The  United  Kingdom,
 U.S  A.  France  and  Australia  are  known
 to  have  their  base  facilities  in  the  islands
 under  their  control  in  the  Indian  Ocean
 region.  Government  have  no  precise  in-
 formation  about  their  naval  strength  in
 each  of  these  bases

 Ban  on  Import  of  Power  Equipment
 9906  SHRI  C.  K  JAFFER  SHARIEF:

 Will  the  Minister  of  HEAVY  INDUSTRY
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  approved
 to  relax  the  ban  on  the  import  of  power
 equipment  ;

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof;
 and

 (c)  the  extent  of  its  effect  on  the  foreign
 exchange  position  of  the  country  ?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  T.  A.  PAD  :  (a)  to  (0.  In
 the  context  of  the  power  shortage
 experienced  in  various  parts  of  the  coun-
 try.  Government  decided  to  relax  the  bau
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 on  the  import  of  standby  diesel  generating
 sets  and  have  allowed  import  of  the  higher
 ranges  of  sets  required  by  industrial  units
 so  that  they  may  be  enabled  to  maintain
 an  appropriate  level  of  production.  The
 effect  of  this  relaxation  on  the  foreign
 exchange  provision  is  small  compared  te
 the  benefits  that  would  accrue  by  way  ot
 higher  levels  of  industrial  production.  As
 for  power  generating  equipment  other  than
 dicsel  generating  sets,  Government  have
 cleared  the  import  of  a  few  sets,  on  the
 basis  of  a  case  by  case  examination,  on
 grounds  of  either  the  non-standard  nature
 of  their  design  or  of  the  tight  delivery
 schedule  which  did  not  provide  enough
 lead  time  for  the  imdigenous  plants  tu
 manufacture  and  deliver  the  sets  By  and
 large  import  of  these  sets  have  been  from
 rupee  payment  areas

 Fresh  move  for  talks  between  India  and
 Nepal

 9907  SHRI  ?  M  MEHTA
 SHRI  K.  T  AKKAPPA:

 Will  the  Minister  of  EXTERNAL
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whethe:  fresh  moves  are  afoot  tor
 Ministerial  level  talks  between  India  and
 Nepal  to  facilitate  mutual  economic  co-
 operation  in  various  fields,

 (b)  if  so,  when  the  talks  are  likely  to
 take  place;  and

 (0)  the  other  steps  being  taken  to  im-
 prove  the  teclations  ?

 THF  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURFNDRA  PAL  SINGH):  (४)  to
 (c)  When  the  Prime  Minister  visited
 Nepal  in  February  this  year  it  was  agreed
 that  there  should  be  greater  co-operation
 between  the  Planning  Commissions  of  the
 two  countries  with  a  view  to  ensure  mu-
 tually-beneficial  economic  development  in
 India  and  Nepal.  Accordingly,  a  delega-
 tion  led  by  Shri  D.  ह  Dhar,  Minister  for
 Planning,  paid  a  visit  to  Nepal  from  April
 29,  973  to  May  3,  1973.  At  the  con-
 clusion  of  the  visit  a  Joint  Statement  was
 issued  on  the  3rd  May,  1973,  as  per  text
 laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-5038/73).
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 Both  sides  will  take  stpes  to  implement
 the  agreements  contained  in  the  Joint
 statement.

 Sale  of  Arms  and  Ammunitions  to  Mesers.
 National  Fire  arms  Company  and  Frontier

 Arms  Company  by  General  Manager,
 Ammunition  Factory,  Kirkee

 9908.  SHRI  P.  M.  MEHTA:
 SHRI  P.  GANGADER  :

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  certain  sales  were  made  to
 Messrs.  National  Firearms  Company  and
 Frontier  Arms  Company  since  4970  by
 the  General  Manager,  Ammunition  Fac-
 tory,  Kirkee;

 (b)  if  so,  whether  deliveries  of  goods
 sold  had  been  effected  on  the  strength  of
 forged  bank  challans;  and

 (c)  if  so,  what  steps  have  been  taken
 against  the  firms  for  such  deals  und  against
 the  factory  management  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  (DEFE-
 NCE  PRODUCTION)  IN  THE  MINISTRY
 OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA  CHARAN
 SHUKLA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (c).  Receipted  Money  Receive-
 able  Orders  in  respect  of  some  of  the
 supplies  made  have  been  found  on  veri-
 fication  to  be  not  genuine  and  the  matter
 is  under  investigation.
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 Sales  of  Arms  and  Ammunition  to  private
 dealers  by  General  Manager,  Rifle  Factory,

 Ichhapur
 9909.  SHRI  P.  M.  MEHTA:

 SHRI  K.  LAKKAPPA;
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  sales  have  been  made  by
 the  General  Manager,  Rifle  Factory,  Ichha-
 pur  of  certain  arms  and  ammunitions  to
 private  arms  dealers  ;

 (b)  if  so,  whether  deliveries  of  sold  items
 had  been  given  against  bank  chalians
 whose  payments  validity  could  not  yet  be
 ascertained  ;  and

 (c)  if  so,  the  names  of  such  firins,  the
 dates  of  sales  and  the  details  of  payments
 by  the  parties  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  (DE-
 FENCE  PRODUCTION)  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA
 CHARAN  SHUKLA):  (a)  Yes,  Sit.
 Rifle  Factory  Ichhapur  supplies  sporting
 arms  to  registered  arms  and  ammunition
 dealers  The  Factory  does  not,  howevet,
 supply  sporting  ammunition.

 (b)  Money  receipts  ostensibly  issued  by
 a  bank  in  respect  of  some  of  the  transac-
 tions  have  on  verification,  been  found  to  be
 not  genuine.  The  matter  is  under  investi-
 gation.

 (c)  The  details  of  the  transactions  are
 given  in  the  statement  attached.

 STATEMENT

 Name  of  the  firm  Date  of  sale  Details  of  Payment  Amount

 “M/s.  Kohli  Gun  House  Old  y31972  MRO  No.  D—8809  Rs.  33,990
 Cinema  Road,  Batala  (Dist.  dated  28-I-72
 Gurdaspur).

 M/s.  Doaba  Gun  House  G.T.  20-6-72  MRO  No.  D—30560  Rs.  33,990
 Road,  Phagwara  dated  25-4-72

 M/s.  National  Fire  Arms  Corpn.  16-11-72,  MRO  No.  D—309I9  Rs.  33,990
 ता  हैक  18-5-71  MRO  No,  G—SI4729  Rs.  26,265 hattund'  io.

 ,
 ur

 dated  14-4-71
 M/s.  Frontier  Arms  Co.,  Arms  &  412-72  MRO  No.  0--30635  Rs.  33,990

 Ammn.  Dealers  G.T.  Road  date  9-10-72,
 Jullundur  City  ‘11-6-71  M.  R.  0.  No.  C—54782

 dated  23-4-7I
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 Shifting  of  East  Zone  Warehouse  of  Bharat
 Earth  snovers  Lid.  from  Calcutta  to

 Mysore

 9910.  SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  Will
 the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  any  final  decision  has  been
 taken  by  the  management  of  Bharat  Earth
 Movers  Limited,  to  shift  their  East  Zone
 Warehouse  from  Calcutta  to  Mysore  or
 alternatively  to  reduce  its  work-load  dras-
 tically  ;

 (b)  whether  supplies  of  equipment  hence-
 forth,  from  Mysore  to  all  the  mines,  dams
 power  projects,  border  roads,  etc.  located
 in  the  Eastern  Zone,  as  well  as  to  Bungla-
 desh,  will  mean  increased  expenditure  ,

 (c)  if  so,  the  grounds  for  the  reported
 decision  to  shift  the  Warehouse,  and

 (d)  whether  employees  unwilling  to  leave
 Calcutta  will  be  absorbed  in  alternative
 Jobs  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  (DE-
 FENCE  PRODUCTION)  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA
 CHARAN  SHUKLA):  (a)  to  @  This
 question  is  under  the  consideration  of  the
 Government.

 West  Bengal,  Refugee  Rehabilitation  De-
 Partment  employees  working  on  deputation

 in  Dandakaranya  Project

 OO1l.  SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  Will
 the  Minister  of  LABOUR  AND  REHA-
 BILITATION  be  pleased  to  state-

 fa)  the  number  of  employees  of  the
 Refugee  Rehabilitation  Department,  Gov-
 ernment  of  West  Bengal,  who  are  work-
 ing  at  present  on  deputation  in  the  Danda-
 karanya  Project  ;

 (b)  whether  any  of  them  have  been
 declared  dispensable  by  the  Project  authori-
 ties  so  that  they  may  be  repatriated  to
 West  Bengal;  and
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 {c)  if  ७०,  whéther  any  avtion  has  been
 tuken  in  the  matter  as  a  result  of  coordi-
 mation  between  the  Project  authorities  and
 the  State  Government  ?

 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHU-
 NATHA  REDDY):  (a)  to  (c).  The  infor-
 mation  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.
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 Extending  Central  Pay  Scales  to  Primary
 School  Teachers  in  Dandakaranya

 Project
 9912,  SHRI  INDRAJIT  GUPTA  Will

 the  Minister  of  LABOUR  AND  RFHA-
 BILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  he  35  aware  that  the  Cen-
 tral  pay  scales  for  Primary  School  teachers
 have  not  yet  been  extended  to  those
 employed  as  Class  Ul  staff  under  the
 Dandakaranya  Project  Authority  ;

 (b)  the  i:easons  for  this  discrimmation
 against  the  teachers  under  the  Project  as
 against  those  unde:  other  Central  under-
 takings,  and

 (०)  whether  the  pay  scales  and  othes
 benefits  recommended  by  the  Third  Pay
 Commission  will  be  extended  to  these
 Primary  School  teachers  ?

 THE  MINISTER  OF  IABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHU-
 NATHA  REDDY).  (a)  to  (c).  The  infor-
 mation  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  of  the  Sabha.

 Recognisation  of  Diploma  of  Labour  Laws
 from  Indian  Law  Institute,  New  Delhi

 9913.  SHRI  CHANDRIKA  PRASAD:
 Will  the  Maunister  of  LABOUR  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Department  of  Labour
 and  Employment  is  averse  to  recognise
 the  Diploma  of  Labour  Laws  from  the
 fndian  Law  Institate,  New  Delhi  for
 Senior  Grade  posts  dealing  with  the  tabour
 problems;  and

 )  if  ४०,  the  reason  therefor?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  6.  VENKATSWA-
 MY):  (a)  and  (b).  The  Indian  Law  Ins-
 titute  had  requested  for  the  recognition  of
 their  Diploma  course  in  Labour  Laws  for
 appointments  to  the  post  of  Labour  Offi-
 cer  (Central  Pool).  Recognition  has  been
 accorded  to  the  Diploma  awarded  by  the
 Institute  with  effect  from  the  session  com-
 mencing  from  September,  972—June,
 1973,

 Decision  regarding  Import  of  Road-Rollers

 99]4  SHRI  VEKARIA:  Will  the
 Minister  of  HEAVY  INDUSTRY  be
 pleased  to  state  the  decision  of  Govern-
 ment  regarding  the  import  of  road-rollers
 for  the  year  1973-74  ?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  T.  A.  PAI).  The  Govern-
 ment  do  not  propose  to  impoit  any  road
 rollers  during  the  year  1973-74,

 Setting  up  of  Industries  under  Heavy
 Industry  fn  Orissa

 9915,  SHRI  D.  K.  PANDA  :  Will  the
 Minster  of  HEAVY  INDUSTRY  be
 pleased  to  state

 (a)  the  names  and  numbers  of  indus-
 tries  proposed  to  be  set  up  under  Heavy
 Industry  in  the  State  of  Orissa  during  the
 Fourth  and  Fifth  Five  Year  Plan  period,
 separately,  and

 (b)  the  progress  made  in  this  direction
 and  the  total  investment  proposed?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  द  A.  PAI)  :  (a)  No  pro-
 posal  has  been  received  or  mooted  so  far
 tor  setting  up  any  Heavy  Industry  unit  in
 the  private  or  public  sector  in  the  State
 of  Orissa  during  the  temaining  period  of
 the  Fourth  Plan  or  during  the  Fifth  Five
 Year  Plan.

 (b)  Does  not  arise.
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 Agreement  between  Untons  and  Orissa
 State  Electricity  Board

 9916,  SHRI  0.  K.  PANDA  :  Will  the
 Mintster  of  IABOUR  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  agreement  reached  on
 the  30th  October,  1970  between  the  Orisa
 State  Electricity  Board  and  the  Unions  has
 been  implemented  fully,

 (b)  whether  there  was  another  agrce-
 ment  between  the  OSEB  and  different
 Union  which  formed  O.S.E.B.  Employees
 Federation  on  the  l0th  October,  972  to
 the  effect  that  proper  fulfilment  will  be
 made  by  the  end  of  November  and  Rules
 and  Regulations  regarding  conditions  of  ser-
 vice  will  be  finalised  by  December,  1972,

 (c)  if  so,  how  far  the  above  agreements
 have  been  implemented;  and

 (d)  the  further  steps  taken  to  implement
 the  agreements  ?

 THF  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  REHABI-
 LITATION  (SHRI  G.  VENKAT-
 SWAMY)  (a)  to  (d).  Information  is
 being  collected.

 Recognition  to  Daitari  Iron  Ore  Mine’s
 Laboer  Unien

 9917  SHRI  D.  K.  PANDA  Will  the
 Minister  of  LABOUR  AND  REHABII]-
 TATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Ministry  of  Labour  has
 addressed  a  separate  letter  to  Chairman,
 Orissa  Mining  Corporation  recommending
 for  according  recognition  to  Daitari  Iron
 Ore  Mine's  Labour  Union,  Keonjhar  in
 Orissa,  and

 (b)  what  is  the  result  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  REHABI-
 LITATION  (SHRI  G.  VENKAT-
 SWAMY)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  recognition  has  not  yet  been
 granted.
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 Transfer  of  clerical  Staff  Employed  in
 N.C.C.  Establishment

 99i8  SHRI  VISHWANATH  PRATAP
 3  sGU  |  Will  the  Minster  of  DEFENCE
 be  pleased  to  state

 ्  whether  the  clerical  staff  employed
 by  5९९  establishment  is  transferable,

 Fi)

 n)  the  number  of  clerks  who  have  been
 s¢  King  at  Allahabad  for  more  than  40

 \e  5?

 THE  DEPUTY  MINISTFR  IN  THE
 MUNISTRY  OF  DEFFNCE  (SHRI  IT  B
 !१९  ENAIK)  (a)  Two  categories  of
 ७  lian  Clerical  staff  are  employed  m  NCC
 est:  blishments

 a)  those  working  in  NCC  Dnecto
 rates/Training  establishments  are
 hable  for  transfer  anywhere  in
 India  and

 (u)  those  working  in|  Group  Head
 quarters/Umts  are  State  Govern
 ment  employces  and  are  not  liable
 for  transfer  outside  the  State

 (0)  No  NCC  Dhrectorate  or  Traming
 establishment  ॥4$  located  at  Allahabad  De
 lula  of  service  of  the  State  Government
 employees  working  का  the  NCC  Group
 Headquarters/Units  it  Allahibad  are  not
 runlily  available

 Stationing  of  N.C.C  Officers  in
 Allahabad

 99I9  SHRI  VISHWANATH  PRATAP
 SINGH  =  Will  the  Minister  of  DEFENCE
 be  nleased  to  state

 (a)  the  number  of  the  NCC  officers  who
 have  been  stationed  in  Allahabad  for  more
 than  seven  years,  and

 (b)  their  period  of  stay  im  Allahabad,
 and

 (  )  the  reasons  for  their  prolonged  stay
 at  one  prrticular  station  ?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  (SHRI  3  B
 PATNAIK)  (a)  to  (५)  No  NCC  officer
 With  lability  for  service  anywhere  in  India
 has  been  serving  at  Allahabad  for  more
 than  7  years  Ejght  part-tume  NCC  ofhcers
 who  belong  to  the  teaching  cadre  of  the
 educational  institutions  providing  NCC
 units  have  been  serving  m  Allahabad  for
 more  than  seven  years,  but  these  officers
 are  not  liable  to  transfer

 राज्यो ंमें आरोप  बारे  गजताल  दिवस की  परेड  का
 समारोह  सना था  जाना

 9920  शो  धन शाह  प्रधान  क्या  क्षा  मो
 यह  बताने  को  पा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  भारत  सरकार  देश  पथिक
 स्थिति  का  ध्यान  में  रखते  हुए  राजधानी  मे
 गणतन्त्र  दिवस  के  समारोह  में  सिलब्ययता  लाने  के
 हैक  में  है  और

 (ख)  क्‍या  भारत  सरकार  गणतन्त्र  दिवस  को
 तय  राज्य  बी  राजधानियों  मे  बारी  बारी  से
 मनाने  के  प्रश्न  पर  विच'र  करन  े  पक्ष  मं  है
 कौर  यदि  नहीं  ता  इसके  क्या  कारण  है?

 हर  मलो  पश्न  जग जोबन  राम)  (क)  जी
 हा  श्री मन  |  अ्रवमर  महत्व  का  ध्यान
 में  रखते  हा  गणतन्त्र  दिवस  समारोह”  के  आयोजन
 मे  मितव्यय  करने  के  लिए  बस।  सम्भव  प्रयत्न
 का  जाते  है।

 ि)  दिल्‍ली  मे  जो  कि  देश  की  राजधानी
 है.  गण तन्त  दिवस  समारोह  का  आयोजन  भारत
 सरकार  द्वारा  कया  जाता  है।  राज्यो  की  राज
 घाटियों  मे  इसका  प्रायोजन  संबधित  राज्य  सरकारे
 करती  है।  इस  प्रश्न  पर  बिचार  किया  गया  है
 कि  क्या  दिल्ली  में  जिस  झा गार  शौर  बिस्तार की
 गणतम्व  दिवस  परेड  होती  है  विभिन्न  राज्यों  की
 राजधानियों  मे  वह  बारी  बारी  से  की  जाने  परन्तु
 ऐमा  प्रबन्ध  व्यवहारिक  नहीं  समक्षा  गया  है  क्योकि
 प्रत्येक  बर्थ  इस  सम्बन्ध  में  चित्रित  स्थानों  पर
 व्यवस्था  करने  में  क्रियात्मक  गढ़िमाईयां  हैं।



 Production  of  Steel  in  India  compared
 with  Production  ia  Japan

 992i.  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Will  the
 Minister  of  STEEL  AND  MINES  0७६
 pleused  to  state  :

 (a)  whether  Japan  has  no  raw  materials
 for  its  steel  industry  and  has  to  depend
 entirely  upon  imports;
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 (b)  if  so,  whether  Japan  today  is  pro-
 ducing  93  million  tonnes  of  steel  against
 इति  millon  tonnes  she  produced  in  ‘1948,

 (c)  if  so,  whether  our  production  in
 948  was  13  million  tonnes  and  only  8.3
 million  tannes  today  in  spite  of  having  all
 the  necessary  inputs  required  for  a  flouri-
 shing  stcel  industry;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor?

 THF  DIPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA  ):  (a)  The
 mineral  resources  available  in  Japan  are
 venerally  insufficient  to  meet  her  domestic
 requirements  and  lapan’s  Iron  &  Steel  In-
 dustry  depends  heavily  on  imports.

 (b)  Production  of  crude  steel  in  Japan
 which  amounted  to  1.1  million  tonnes  in
 948  increased  to  about  97  million  tonnes

 ६1  972

 (c)  Production  of  ingot  steel  in  India,
 which  stood  at  .3  million  tonnes  in  948
 increased  to  about  7  milhon  tonnes  in
 ‘1972.  It  is  true  that  this  country  generally
 has  adequate  natural  resources  for  the  de-
 velopment  of  the  steel  industry.

 (d)  The  economic  growth  in  Japan  (in-
 cluding  production  of  steel)  has  been  much
 higher  than  not  only  of  India,  but  of  most
 other  countries  This  has  to  be  viewed  in
 the  general  background  that  not  only  in  res-
 pect  of  steel  production  but  over  a  very
 wide  area  of  industrial  activity,  such  as
 ship  building,  machine  building,  elctronics,
 etc.,  Japan  has  made  rapid  strides  by  tech-
 nological  development,  automation  and
 Operational  skills  and  discipline.
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 Public/Private  sector  Industries  running
 below  Full  Capacities

 9922.  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Wil!  the
 Minister  of  HEAVY  INDUSTRY  be  plea-
 sed  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 some  most  important  industries  in  both
 public  ay  well  as  in  private  sector  are  run-
 ning  bclow  the  full  capacities;  and

 (b)  if  so,  the  industries,  sector-wise  and
 reasons  for  not  running  in  full  capacities?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  IN  IN-
 DUSTRY  (SHRI  द  A.  PAI):  (a)  and  (b).
 Yes,  sir.  Units  in  certain  important  indus-
 tries  such  as  industrial  machinery,  mining
 machinery,  heavy  electricals,  structurals  and
 machine  tools,  whether  it  be  in  the  public  0
 pitvate  sector,  have  been  running  below
 their  full  capacities  tor  one  or  more  of  the
 following  reasons:—

 G)  Inadequacy  of  orders  for  the  type
 of  equipment  particularly  ॥  the
 machinery  industiies,  such  as
 tubet  machinery,  sugar  machi-
 Nery,  printing  machinery,  chemical
 machinery,  mining  machinery,  etc.

 (it)  Shortages  in  availability  of  inputs
 such  as  steel,  power,  etc.

 (in)  Irregular  supply  of  castings  and
 forgings;

 (ix)  State  of  industrial  relations;
 (v)  Technological  and  managerial  prob-

 lems,

 (vt)  Delay  in  attainment  of  skills  asso-
 ciated  with  the  sophisticated  na-
 ture  of  production.

 Re-publication  of  Chinese  Premier's  Letter
 Regarding  Sino-Indian  Border  Dispute

 9923.  SHRI  SAMAR  GUHA  :  Will  the
 Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (:)  whether  the  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  re-publication  of
 the  letter  of  the  Chinese  Premier  regarding
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 Indo-Chinese  border  digpute  and  if  so,  the
 facts  re-emphasized  by  China,

 (b)  whether  this  would  stand  in  the  way
 of  Indian  efforts  to  normalise  its  diplomatic
 and  other  relations  with  China,  and

 (०)  the  reaction  of  Government  about
 the  republished  letter?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  FHE
 MINISTRY  OF  EXTFRNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH)  (व)
 Yes,  Sir  [he  publication  merely  restates
 the  poution  of  the  Chinese  Government
 on  the  IndialChina  border  question

 (9)  No,  Sir,  as  it  is  merely  a  re-state-
 ment  of  their  earlier  known  stand

 (५)  Does  not  atise  in  view  of  the  replies
 to  (a)  and  (b)  above

 Collaboration  with  Soviet  Union  for
 Expansion  of  Bokaro  and  Bhilai  Steel

 Plants

 9924  SHRI  SAMAR  GUHA
 SHRI  D  B  CHANDRA

 GOWDA

 Will  the  Minister  of  STFFL  AND
 MINES  be  pleased  to  state  .

 (a)  whether  Government  have  entered
 into  a  Collaboration  with  the  Soviet  Union
 for  expansion  of  Bokaro  and  Bhilai  Steel
 Plants,

 (b)  whether  such  collaborations  tor  cx
 pansion  of  iron  and  stcel  industrics  include
 other  tron  and  steel  industrics  also,

 (c)  if  so,  the  salient  features  covering
 the  overall  proposed  projects  foi  collabora-
 tion  with  the  Soviet  Union,

 (d)  the  term  and  conditions  of  such
 colidborahons;  and

 (e)  the  technological  and  commercial
 reasons  for  choice  of  collaboration  with  the
 Soviet  Union  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA)  (a)  Work
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 on  expansioh  of  Bhilai  dad  Bokaro  Steel
 Plants  to  a  capacity  of  4  siillion  ingot
 tonnes  cach  m»  already  in  progress.  The
 Soviet  organisations  are  rendering  necessary
 assistance  in  this  regard  Assistance  from
 the  Soviet  Union  by  way  of  loan  has  also
 been  extended  for  these  expansions,  Dur-
 ing  recent  discussions  with  the  Soviet  side
 on  the  occasion  of  the  meeting  of  Indo-
 Soviet  Joint  Commission  the  possibility  ot
 expansion  of  capacity  of  Bhilai  Steel  Plant
 up  to  7  million  tonnes  of  steel  ingots  per
 annum  gnd  Bokaro  Steel  Plant  up  to  a
 capacity  of  0  million  tonnes  of  steel  in-
 gots  per  annum  was  recognised  The
 Techno  economic  reports  for  these  expan
 sions  are  being  prepared  by  the  Indian  Con
 sultants  with  such  technical  asestance  as
 may  be  necessary  from  the  USSR  agencies

 (b)  to  (d)  Presumably,  the  Hon  ble
 Member  is  referring  to  the  expansion  of
 other  steel  plants  in  the  country  If  so,  the
 Government  have  not  entered  into  collabo-
 ration  with  the  USSR  for  expansion  of  any
 other  steel  plants

 (e)  As  Bokato  and  Bhilai  Steel  Plants
 have  been  set  up  with  the  Soviet  collabo
 ration  it  ts  considered  advantageous,  parti-
 cularly  from  the  point  of  view  of  ensuring
 continuity  in  technology  that  expansions  of
 these  plints  are  also  undertaken  with
 Soviet  assistance

 Contribution  Raised  for  N.L.F.  Delegation
 by  all  India  Peace  Council

 9925  SHRI  SAMAR  GUHA  _  Will  the
 Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS  he
 pleased  to  state

 (a)  whether  the  All  India  Peace  Council
 received  a  sum  of  Rs  18,403/-  as  contri-
 bution  trom  Calcutta  for  the  NLF  Dele-
 Bation  of  the  Republic  of  South  Vietnam
 when  the  latter  visited  India,

 (b)  ४  so,  whether  this  amount  was  taken
 by  the  NLF  Delegation  to  Vietnam  in
 the  form  of  Indian  currency  and  whether
 special  permission  for  that  was  sought  from
 Government,
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 (c)  whether  from  all-over-India,  large
 amount  of  donation  was  collected  by  All
 India  Peace  Council  for  N  LF  Delegation,
 and

 (d)  if  so,  what  happened  to  the  contri-
 butions  received?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THF
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURFNDRA  PAL  SINGH)  (a)

 and  (c)  Government  are  aware  that  funds
 were  coliected  in  some  placcs  in  India  and
 purses  were  presented  to  the  delegation  of
 “Peace  and  Afio  Asian  Committees  of
 South  Vietnam’  during  tts  visit  to  India,

 (b)  Government  have  no  information
 that  any  Indian  currency  notes  were  taken
 out  of  India  and  Government  believe  that
 they  could  not  have  been  taken  out  as  no
 permission  was  sought

 (d)  Such  orginisations  are  not  answer
 able  to  the  Government  icgirding  the  way
 they  spend  these  contiibutigns  and  there
 fore  the  Government  aic  not  aware  how
 these  amounts  were  spent

 Production  of  Ambajhar:  Ordname
 Factory

 9926  SHRI  S  M_  BANEFRIIF}  will
 the  Minister  of  DLEINCF  be  pleased  to
 State

 (a)  whether  production  at  Ordnimne
 Factory  Ambayhan  (Nagpur)  has  not
 started  us  capccted

 (b)  af  so  the  teison  fur  the  seme  and

 (c)  the  steps  tiken  by  Government  to
 overcome  the  difliculties?

 THI]  MINISTLR  OF  STATL  (DIFFN
 CF  PRODUCTION)  IN  THF  MINISTRY
 OF  DEFPNCF  (SHRI  VIDYA  CHARAN
 SHUKIA)  (a)  and  (b)  Production  of
 some  Iincs  of  ammunition  has  alie  idy  com
 menced  In  respect  of  the  remaimmne  lines,
 the  plant  and  machinery  are  being  r<cerved/
 installed  and  commissioning  theicof  will
 commence  thercafter
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 {c)  Does  not  arise

 Payment  of  Difficult  Station  Allowance  to
 Empleyees  Working  in  Ordnance  Factories

 of  Maharashtra

 9927  SHRI  S  M_  BANERJEE  Will
 the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to
 State

 (a)  whethe:  any  final  decision  has  been
 tiken  regarding  payment  of  Difficult  Sta-
 tion  Allowance  to  the  employees  working
 in  new  Ordnance  Factories  in  Maharashtra
 and  othe:  places

 (b)  if  not  the  reasons  for  this  delay,
 ind

 (c)  whethe:  the  Committee  has  submit
 ted  its  report  and  if  ५०  tts  recommenda-
 trons?

 TH  MINISTFR  OF  STATF  (DEFFN
 Ct  PRODUCTION)  IN  THE  MINISTRY
 O}  DEFENCE  (SHRI  VIDYA  CHARAN
 SHUKI  $)  (a)  to  (६)  The  Departmen
 11.  Council  (Joint  Consultative  Machinery)
 of  the  Ministry  of  Defence  in  their  meeting
 huld  on  20370  sct  up  a  Committee  to
 foot  into  the  question  whether  20९०0
 Aliow  ince  should  be  continued  or  whether
 its  tuimimation  in  the  Ordnance  Factory
 Bhindars  is  prematuie  The  Committee
 recommended  thit  Project  Allowince  miv
 not  be  revised  but  the  employces  actully
 iTected  tu  the  ertent  of  hardships  faced

 could  be  conpensated  and  that  there  could
 be  no  Difficult  Station  Allowance  made
 fencrally  appliable  to  all  the  cmployecs
 The  recommendation  of  the  Commitice  was
 wupted  by  the  Departmental  Council
 (JCM)  an  then  mecting  on  304/1  5  7!

 The  ovestion  of  compensating  emplovees
 in  vanious  factories  on  the  basis  of  recom-
 mendition,  made  by  the  Committee  ६५
 under  consideration  of  the  Government
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 978  नक्  बेरोजगारी  a  बढि

 952g.  att  जराधझ्माणथ  प्राण  कोशी  :
 श्री  कार  थी०  स्वा सीमा मम  :

 क्या  ह.  शोर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  बी
 कृपा  करेंगे  कि:

 (क)  1975  तक  बेरोजगारों  की  संख्या  में
 कितनी  वृद्धि  होने  को  सम्भावना  हैं;  कौर

 ख)  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  भ्रथवा  करने  का  विचार  है

 श्रम  धौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (श्री
 Wo  वेंकट  स्थानो)  (क)  कौर  (ख)  975

 के  तरन्त  में  नौकरी  चाहने  बालों  की  नहीं
 संख्या  का  अनुमान  इस  समय  नहीं  लगाया  जा
 सकता  1  तथापि,  नवीनतम  उपलब्ध  जानकारी

 (रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  से)  के

 प्रसार  दिसम्बर,  .972  के  अन्त  में  नौकरी
 चाहने  वालों  की  संख्या  लगभग  69  लाख  थी  t

 कुछ  समय  पहले  अनेक  कार्यक्रम  शुरु  कि  गाए
 हैं,  जैसे  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  परियोजनाएं
 राज्यों  एवं  संघ-शासित  क्षेत्रों  में  बिशिप्ट  रोजगार
 कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  त्वरित
 परियोजना  |  बेरोजगारी  समस्या  पर  काब  पने
 के  लिए  इन  कार्यक्रमों  को  जारी  रखा  जा  रहा
 है।  इसके  अतिरिक्त  5  लाख  शिक्षित  बेरोजगारों
 के  लिए  नौकरियां  तलाश  करने  का  कार्यक्रम  भी
 1973-74  में  शुरू  किया  गया  है।  यह  राणा

 को  जाता  है  कि  इसका  आगामी  वर्षों  में  बेरोजगारी
 की  स्थिति  पर  पर्याप्त  प्रभाव  पड़ेगा।

 Confirmations  in  E.P.F.  Organisation
 9929,  SHRI  BHOLA  MANJHI  :

 SHRLE  RAMAVATAR  SHASTRI:

 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  several  employees  employed
 in  the  EPF  Organisation  have  not  been
 confirmed  despite  their  5  to  J0  years  of
 Service;  and
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 (b)  if  so,  the  number  of  such  employees?
 ‘THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  REHABI-
 LITATION  (SHRI  0.  VENKATSWAMY)
 (a)  Yes.

 (b)  Information  as  on  ‘1-5-1973.  is  being
 collected  by  the  Provident  Fund  authori-
 ties.  It  will  be  Jaid  on  the  Table  of  the
 Sabha  in  due  course.
 Textile  Mills  facing  closure  due  to  shortage

 of  Coal

 9930.  SHRI  MUKHDEO  PRASAD
 VERMA:  Will  the  Minister  of  STEEL
 AND  MINES  be  pleased  to  state

 (a)  whether  inspite  of  the  increased
 coal  production  in  the  country,  large
 number  of  textile  mills  are  facing  closure
 for  want  of  adequate  quantity  of  coal;
 and

 (b)  if  so,  the  necessary  steps  Government
 have  taken  to  meet  the  demand?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STFEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA):  (४)  Gov-
 ernment  have  received  reports  of  some
 textile  mills  facing  closure  for  want  of
 adequate  quantity  of  coal.

 (b)  The  Railways  are  taking  action  to
 ensure  adequate  movement  of  coal  for  the
 textile  mills.

 Need  Based  Minimum  Wage,  Concept  of
 the  Indian  Labour  Conference

 9931,  SHRI  SUKHDEO  PRASAD  VER-
 MA  :  Will  the  Miniser  of  LABOUR  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  reconsider-
 ing  the  concept  of  need-based  wage  as  fra-
 med  by  the  tripartite  Indian  Labour  Con-
 ference  in  its  ]5th  Session;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof?
 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE

 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  G.  VENKAT-
 SWAMY):  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.
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 Bonus  Review  Pane]  for  Higher  Bonus

 9932,  SHRI  P.  G.  MAVALANKAR  :
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  asked  the
 Bonus  Review  Panel  to  expedite  its  report
 for  higher  bonus  to  employees  of  concerns
 making  large  profits  ;

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  said
 report  is  likely  to  be  made  available;  and

 (c)  what  action  Government  propose  to
 take  on  it?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  G.  VENKAT-
 SWAMY’):  (a)  and  (b).  The  Bonus  Review
 Committee  is  proceeding  with  its  work  ex-
 peditiously  and  its  report  is  likely  to  be
 submitted  to  Government  by  about  the  end
 of  July,  1973.

 (c)  Does  not  arise  at  present.
 Allotment  of  Free  Land  to  Army  Person-
 nel  who  did  Gallant  Job  during  Indo-Pak

 War  97L

 9933.  SHRI  P.  G.  MAVALANKAR  :
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 fo  state  :

 (a)  whether  the  Army  Personnel  (Offi-
 cers  as  well  as  Jawans),  who  did  a  gallant
 job  during  the  97]  Indo-Pak  War,  have
 been  allotted  free  land;

 (b)  if  so,  the  particulars  thereof,  and

 (c)  the  number  of  Army  Personnel  who
 obtained  such  free  land  and  the  names  of
 the  States  in  which  the  lands  were  allotted?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  (SHRI  J.  8.
 PATNAIK):  (a)  to  (c).  In  addition  to
 the  liberalised  pension  sanctioned  to  the  de-
 pendents  of  the  Armed  Forces  Personnel
 killed  in  action  and  disabled  Service  Person-
 nel  State  Governments,  have  been  moved
 for  allotment  of  land.  To  facilitate  allot-
 ments,  lists  of  winners  of  gallantry  decora-
 tion  during  the  Indo-Pak  War  of  1971  have
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 also  been  forwarded  to  the  State  Govern-
 ments.  No  information  has  so  far  been
 received  from  the  State  Governments  re-
 garding  allotment  of  land  to  such  person- nel.

 Financial  provision  for  development  of
 Malangtolf  Iron  Ore  Mines  in  Orissa
 9934.  SHRI  ARJUN  SETHI  :  Will  the

 Minister  of  STEEL  AND  MINES  be  -lea-
 sed  to  state  :

 (a)  what  is  the  financial  provision  during
 1973-74,  and  that  proposed  during  the  Hifth
 Plan  Period  for  development  of  Malanstoli
 Tron  Ore  deposits  in  Orissa:  and

 (b)  how  much  iron  ore  is  proposed  to
 be  mined  annually  from  Malanegtoli  for  ex.
 port  and  when  this  is  going  to  be  materiali-
 sed’?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA)  :  (a)  ™NUML
 D.C,  has  been  asked  to  prepare  a_feisihi-
 lity  study  for  the  development  of  Mui.on-
 gtoli  iron  ore  deposits.  A  proposal  for  the
 provision  of  Rs.  0  lakhs  for  1973-74  «and
 Rs.  83.20  lakhs  for  the  Fifth  Plan  is  under
 consideration  of  Government.

 THE

 (b)  Any  indication  regarding  the  seste
 of  operation,  time  schedule  as  also  whe-
 ther  the  ore  mined  will  be  for  export  or
 otherwise,  will  be  available  only  after  tbe
 preparation  of  Feasibility  Report.

 भोपाल  (मध्य  प्रदेश)  में  खनिज  सम्पदा  बिचयावं,
 गोष्टी

 9935.  श्री  फूलखन्द  बर्मा  :  क्या  इस्पात  हार
 खान  मंत्री  यहे  बताने  वी  कपा  करेंगे  ि,

 (क)  या  भोपाल  में  फरवरी,  i975  #
 खनिज  सम्पदा,  उस  के  दहन  वे  उपयोग  सफ
 गॉर्डन  में  जिसमें  देश  के  विद्युत  भाग  शास्त्रीय

 “ले  भाग  लिया  था  यह  विचार  प्रमुख  रूप  से  ae
 किया  गया  था  कि  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  उपला
 खनिज  सम्पदा  का  भी  योजनाबद्ध  ढंग  से  बिका

 जान,  चाहिए;  कौर

 द  oe

 किया
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 (a)  यदि  हा;  तो  इस  सम्बन्ध  में  सम्पूर्ण
 तथ्य  कया  हैं?

 इस्पात  ौर  खाम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (भी
 सुखाने  प्रलाद)  (क)  जौर  (ख)  मध्य  प्रदेश
 सरकार  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है
 कौर  शीघ्रतिशीत्र  सभा  पहल  पर  रखी  जाएगी।

 गोवा  बीजापुर  क्षेत्र  के  शरणार्थियों  का  मध्य  प्रदेश
 के  खिला.  बस्तर  में  पुनर्वास

 9936  शी  फूल चन्द  वर्मा  क्‍या  श्रम  और
 पुनर्वास  नबी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  +  मध्य  प्रदेश
 सरकार  से  प्रनुरोध  कया  है  कि  बस्तर  जिल  के
 कोड़ा  बीजापुर  क्षत्र  क॑  शरणार्थियों  के  पुनर्वास
 ऋतु  बढ  लाख  वाक  भूमि  उपलध  कराई  जाये,
 दौर

 (ख)  यदि  हा,  तता  इस  बारे  मे  सम्पूर्ण  ज  न-
 कारी  वा  ब्यौरा  क्‍या  है?

 श्रम  और  पुनर्वास  मती  थ्री  रघुनाथ  रेडडी)
 (क)  और  ख)  भतपृथ  पूर्वी  पाकिस्तान  से

 द: 111  विस्थापित  व्यक्तियों  वे  लगभग  0000
 परिवार  के  पुनर्वास  के  निए  बस्तर  जिले  के
 बीजापुर  क्षत्र  मे  लगभग 1  लाख  वाहन  भूमि
 दे  +  लिए  अ्रक्टबर  :972  में  मध्य  प्रदेश
 सरकार  से  ग्रचरोध  तिया  गया  ग

 पेज  गए  प्रस्ताव  का  विषय  में  राज्य
 सरकार  की  प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  है।

 Public  Undertakings  using  Private  Sector
 Distribution  Networks  for  Agricultural

 Chemicals

 9937  SHRI  S  C  SAMANTA  Will
 the  Minster  of  STLEL  AND  MINES  be
 ple  wed  to  state

 ta)  whethe:  public  undertakings  attached
 to  Ins  Ministry  and  producing  agricultui al
 chemicals  ate  using  private  sector  distri
 bution  networks  insteid  of  established  pub
 he  sector  agro  chemicals  distribution  net
 works
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 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (०)  whether  Hindustan  Zinc  and  Hindus-
 tan  Copper  are  establishing  their  own  pro-
 motion  and  marketing  networks  for  agri-
 cultural  chemicals?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUKHDEV  PRASAD)  (a)  to  (c)
 None  of  the  public  undertakings  under  the
 Mmustry  of  Steel  and  Mines  produces  agri-
 cultural  chemicals  as  such  Presumably,
 the  Hon'ble  Member  is  referring  to  ferti-
 lize:  produced  by  Hindustan  Zine  Ltd
 and  the  Hindustan  Copper’s  propo-
 sal  for  fertihzer  production  Besides  the
 above  two  undertakings,  Neyveli  Ligmte
 Corporation  and  the  three  Steel  Plants  at
 Bhilat  Durgapur  and  Rourkela  also  produce
 fertilizers  The  present  arrangement  regar
 ding  distribution  of  the  fertilizers  of  the
 above  undeitakings  are  as  follows

 Hindustan  Zinc  Timited  The  Company
 which  has  a  marketing  division  distributes
 its  production  of  single  superphosphate
 mainly  through  Cooperatives

 Hindustan  Copper  Timited  The  Com
 pany  erpects  to  producc  triple  superphos
 phate  in  its  Khetr:  Copper  Project  from
 1971  onwuds  This  fertilizer  is  a  new  pro
 duct  ind  requires  to  be  populatised  among
 sgricultunsts  Thc  Company  ts  setting  up
 75  Own  marketing  department  for  sale  of
 tuple  superphosphate

 Nevielr  Ligntte  Corporation  During
 969  70  Neyvcl  Lignite  Corporation  explore
 the  possibility  of  entering  into  long  term
 contract  with  public  companies  hhe  Fert:
 hizurs  &  Chemicals  Travancore  Limited  and
 Tertilizer  Corporation  of  India  Limited,  but
 duc  to  lack  of  response,  arrangements  were
 mide  through  M/s  Rallis  India  Ltd  The
 Coipor  ition  has  since  prepared  a  scheme
 fo:  direct  marketing  of  the  Urea  produced
 by  it  through  its  own  stockists  and  dealers
 and  the  same  is  under  implementation
 The  irrangements  with  M/s  Rallis  India
 ltd  are  to  be  terminated  from  the  2th
 July,  973
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 |  Hindustan  Seeel  Limited  :.The  Company
 distributes  the  Ammonium  Sulphate  pro-
 duced  in  the  three  Steel  Plants  at  Bhilai,
 Durgapur  and  Rourkela  and  Calcium
 Ammonium  Nitrate  produced  in  the  Ferti-
 lizér  Plant  at  Rourkela  through  Coopera-
 tives.  State  Marketing  Agencies  and  Private
 Organisations.  The  question  of  evolution
 of  an  appropriate  distribution  system  for
 fertilizers  produced  by  the  Steel  Plants  with
 a  view  to  utilising  institutional  agencies  to
 the  maximum  extent  is  under  consideration.

 Written  Answers

 Manufacture  of  Consumer  Entertainment
 Electronic  Gadgets  by  H.A.L.  and  B.E.L.

 9938.  SHRI  S.  C.  SAMANTA:  Will  the
 Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to
 State.

 (a)  whether  Hindustan  Aircraft  Limit-
 ed  and  Bharat  Electromcs  Limited  intend
 to  manufacture  consumer  entertainment
 electronic  gadgets;  and

 (b)  what  progress  has  been  achieved  so
 far  in  this  field?

 THE  MINISTER  OF  STATE  (DEFEN-
 CE  PRODUCTION)  IN  THE  MINIS-
 TRY  OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA
 CHARAN  SHUKLA):  (a)  and  (b).  [here
 fs  no  proposal  with  Bharat  Electronics
 Limited  or  Hindustan  Aeronautics  Ltd.  for
 taking  up  manufacture  of  consumer  enter-
 tainment  electronic  gadgets.

 Criteria  Regarding  Appointment  of  Custo-
 @ians  of  Nationalised  Coal  Mines

 9939.  SHRI  G.  Y.  KRISHNAN:  Will  the
 Minister  of  STEEL  AND  MINES  be  plea
 ed  to  state:

 (a)  the  criteria  followed  by  Government
 while  appointing  Custodians  of  nationalis-
 ed  coal  mines;

 (b)  whether  there  has  been  iugrense  in
 the  number  of  big  coal  mines  owners  in
 this  regard;  and

 (c)  if  so,  the  particulars  thereof?

 4  LSS/73—4.
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA)  :  (a)  For
 the  purpose  of  management,  the  taken  over
 mines  have  been  divided  into  49  groups,
 each  under  a  Custodian  drawn  from  the
 Public  Sector  Coal  Companies  or  Coal
 Board  or  the  Directorate  General  of
 Mines  Safety.  The  criteria  followed  in  ap-
 pointing  Custodians  have  been  technical
 competence,  administrative  ability,  integrity
 and  overall  suitability.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.

 Production  of  Gold  by  Bharat  Gold  Mix
 ing  Company

 9940.  SHRI  G.  Y.  KRISHNAN:  Will
 the  Minister  of  STEEL  AND  MINES  be
 pleased  to  state  the  progress  made  by
 Bharat  Gold  Mining  Co.  K.G.F.  in  intensi-
 fying  the  production  of  gold  economically?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUKHDEV  PRASAD)  :  As
 a  result  of  the  Kolar  Gold  Mines
 having  been  worked  for  many  decades,  the
 Company  is  faced  with  the  problem  of
 depleted  reserves  and  resultant  high  cost  of
 working.  Foliowing  important  steps  have.
 however,  been  initiated  by  the  Bha-
 rat  Gold  Mines  Ltd.  for  increasing  the
 production  of  gold  and  reducing  the  cust
 of  production: —

 i.  Work  in  uneconomic  stopes  has  been
 discontinued;

 Rescheduling  of  existing  activity  to
 improve  productivity  and  efficiency;

 Reopening  of  Bisanatham  mine:
 Ramagiri  gold  field;

 Undertaking  new  schemes  for  fur-
 ther  exploration  and  development
 of  the  mines,  e.g.  at  Nundydroog; tr

 $.  Locating  new  sources  of  ome  to  im-
 prove  ore  resefves;
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 6.  Other  steps  to  increase  operational
 efficiehcy  and  reduce  costs  such  as
 switch  over  from  25  Cycles  to  50
 Cycles  power,  Salvaging  copper
 acrap  ets.

 Impert  ef  Defence  Stocks

 9941.  SHRI  BIRENDER  SINGH  RAO:
 SHRI  S.  N.  MISRA:

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  India  have
 imported  Defence  stocks  during  the  year

 1972-73;

 (b)  if  so,  the  quantity  and  value  thereof;

 (c)  whether  Government
 procure  these  items

 and

 (a)  the  time  when  the  Defence  Supply
 will  be  wholly  met  from  indigenous  sour-
 ces?

 propose  to
 within  the  country,

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGSIVAN  RAM)  :  (a)  Yes,  but  restric-
 ted  to  the  essential  minimum  quantities.

 (b)  It  is  not  in  public  interest  to  furnish
 the  information.

 (c)  Imports  had  been  resorted  to  only
 for  such  of  the  items,  the  production  of
 which  was  not  possible  from  the  technolo-
 gical  or  economic  points  of  view  and  so
 unavailable  within  the  country.

 (d)  The  range  and  extent  of  indigenous
 production  are  being  continuously  review-
 ed  and  increased  to  achieve  maximum  pos-
 sible  self-reliance  and  self-sufficiency.

 Abolishing  the  Ranks  in  Defence  Forces

 9942.  PROF.  MADHU  DANDAVATE:
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  desire  to  abo-
 lish  all  ranks  in  the  Defence  forces  on  the
 Chinese  Mode!  with  a  view  to  ensuring
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 greater  solidarity  and  better  atmosphere  in
 the  Defence  forces;  and

 (b)  the  reaction  of  the  officers  of  the
 Defence  forces  to  auch  a  proposal?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  No,  Sir,

 (b)  Does  not  arise.

 Manufacture  and  export  of  HMT  watches

 9943.  SHRI  D.  P.  JADEJA:  Will  the
 Minister  of  HEAVY  INDUSTRY  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  the  total  number  of  watches  manu-
 factured  by  H.M.T.  during  the  year  1972-
 73,  quality-wise;

 (b)  the  total  number  of  watches  export-
 ed;  and

 (c)  the  names  of  the  countries?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  T  A.  PAI)  :  (a)  The  total
 number  of  watches  manufactured  by  HMT
 during  the  year  972-73,  quality-wise  is  as
 follows:

 !  Sona  116971
 2.  Janata  103971
 3  Tarun  3907
 4  Janata  Luminous  3725
 5.  Pilot  25739
 6  Jawahar  (White  Dial)  6689
 7.  Jawahar  (Black  Dial)  8247
 8  Suata  (Parashock)  43242
 9.  Nutan  32045

 10.  Jawan  !
 11,  Automatic  Day-date

 (white  dial)  4597
 12,

 scl  ada  we

 Total  343000

 (७)  and  (c).  During  the  year  ‘1972-73,
 the  company  exported  2332  watches  to
 USA,  Canada,  Ceylon,  Australia,  Philip-
 pines,  Tanzania,  UK,  West  Germany,
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 ‘Nigeria,  New  Zealand,  Peru,
 Malayasia,  Italy  and  Switzerland.

 Mexico,

 News  captioned  “Lowest  priority  to  steel
 for  rural  house  buildings”

 9944.  SHRI  S.A.  MURUGANAN-
 THAN:  Will  the  Minister  of  STEEL  AND
 MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  attention  of  Govern-
 ment  has  been  drawn  to  the  news  which
 appeared  in  Hindustan  Standard  dated  the
 {2th  February  973  under  the  caption
 “Lowest  priority  to  steel  for  rural  house
 building”;  and

 (b)  of  so,  Government’s  reaction  there-
 to?

 THE  DFPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA)  :  (a)  Gov-

 ernment  have  seen  the  news  item  referred
 to.

 (b)  It  AS.  not  practicable  to  follow  the
 procedure,  which  is  being  followed  in  cities,
 in  respect  of  houses  in  villages  and  areas
 not  covered  by  Municipalities.  Therefore,
 such  applications  are  treated  as  from
 “actual  consumers”  and  met  as  per  stock-
 yard  distribution  procedure.  This  system
 seems  to  be  working  satisfactorily.  Any
 specific  case  of  hardship  brought  to  the
 notice  of  the  Iron  and  Steel  Controller  will
 be  looked  into.

 Uniformity  in  Steel  prices

 9945.  SHRI  S.  A.  MURUGANAN-
 THAM:  Will  the  Minister  of  STEEL  AND
 MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  steel  prices  have  been  made
 uniform  by  Government  yet  there  are  still
 four  sets  of  prices;

 (0)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  Government  intend  to
 bring  about  uniformity  in  steel  prices?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA)  :  (a)  There
 is  at  present  no  statutory  control  on
 steel  prices.  It  is  not  correct  that
 steel  prices  have  been  made  uniform  by
 Government.  However,  Government  have
 set  up  the  Joint  Plant  Committee  and  em-
 powered  them  to  fix  the  prices  of  products
 of  the  main  steel  producers,  which  they  do
 in  consultation  with  Government.  Govern-
 ment  have  also  set  up  the  Billet  Re-rollers
 Committee  and  empowered  them  to  fix  the
 prices  of  the  products  re-rolled  out  of  Bil-
 lets,  subject  to  the  approval  of  Govern-
 ment.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  No,  Sir.

 कपड़ा  मिलो  में  ठेके  के  कर्मचारी

 9946.  श्री  भुजबन्द  डागा  :  नया  श्रम  कौर
 पुनर्वास  मंत्री  यहाँ  बताने  वी  कृपा  बेटे  कि

 (क)  एक  कथा  मिल  क्ति ने  कर्मचारियों
 को  ठेके  पर  काम  पर  लगा  सकती  है,

 (71)  क्या  सरकार  का  विचार  कपड़ा  सिला
 में  ठेकेदारों  की  प्रथा  का  समाप्त  करने  का  है,
 और

 (ग)  यदि  हा,  तो  उसे  कब  तक  समाप्त  कर
 दिया  जायेगा  ?

 शरण  शौर  पुनर्वास  मंत्रालय  मे  उप-सूत्रो  शी
 जो०  वेंकट  स्थानो)  :  (क)  सेवा  श्रम  (विनियमन
 ओर  उन्मूलन,  प्रीमियम,  +1970,  कसी  कपड़ा
 मिल  पर  तब  लाग  हाता  है  यदि  उसमे  बीस  था
 अधिक  श्रमिक  नियोजित  हां  या  पिछले  बारह
 महीनों  में  किलो  दिन  ठेका  श्रमिक  के  रूप  में
 नियोजित  थे।

 ख)  ध्रौर  (ग)  टेका  क्षम  प्रीमियम,
 4970  और  उसके  प्रश्नगत  मिश्रित  नियमों  को

 लागू  करने  के  उद्देश्यों  हेतु  कपड़ा  मिले  राज्य
 सरकार  की  सीमा  के  प्रस्तर्गंत  जाती  है।  इसलिए
 यह  राज्य  सरकारों  का  काम  है  कि  वे  राज्य
 के  ठेका  श्रम  सलाहकार  जोड़ों  के  साथ  विचार-
 विमर्श  करके  कपड़ा  मिला  में  ठेक।  श्रम  को  समाप्त
 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करे।
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 indo-Afghan  Joliet  Commission  for  Econo-
 mic  Trade  and  Technical  Cooperation

 9947.  SHRI  SHRIKISHAN  MODI  :
 SHRI  P.  M.  MEHTA:

 Will  the  Minister  of  EXTERNAI
 AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Indo-Afghan  trade  and  eco-
 nomic  relations  were  reviewed  at  the  week
 long  talks  by  the  delegations  of  the  two
 countries  in  the  last  week  of  March,  973
 in  New  Delhi.

 (b)  whether  the  delegations  of  the  two
 countries  considered  the  implementation  of
 the  programmes  agreed  upon  by  them  at
 the  last  meeting  in  Kabul  of  the  Indo-
 Afghan  Joint  Commission  for  economic,
 trade  and  technical  cooperation;  and

 (c)  if  ५0,  the  outcome  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH)  (a)
 and  (bb).  Yes,  Sir.  The  implementa-
 tlon  of  the  decisions  taken  at  the  first  and
 second  tings  of  the  Indo-Afghan  Joint
 Commission  were  reviewed  by  the  two
 delegations.

 (c)  It  was  noted  that  considerable  pro-
 gress  had  been  made  in  Indo-Afghan  eco-
 nomic  cooperation  in  vadious  fields  includ-
 ing  Agriculture,  Irrigation  &  Power,  Indus-
 try,  Health,  Education,  etc.  It  was  agreed  to
 step  up  the  momentum  of  implementation
 during  the  course  of  this  year.

 रक्षा  विभाग  द्वारा  प्रतियोगी  लोपो  को  नो सामो

 9948  थी  मूलचन्द  बागा:  क्‍या  रक्षा  मो
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  सन  1970,  1971  और  972  में
 कितनी  जिसे  अनुपयोगी  सिद्ध  होने  पर  नीलामी
 की  गई  और  प्रत्येक  वर्ष  में  कितनी  जिसे  बेची
 गई  और  उससे  प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  प्राप्त
 हुई;  कौर
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 (a)  ये  सब  जीपे  जो  अब  बेची  गई  हैं
 उनको  रक्षा  विभाग  के  किस  मूल्य  पर  खरीदा
 था  भर  इन्हे  यह  कितने  कितने  समय  लक  उपयोग

 में  लागा  रहा?

 रक्षा  बंती  (भो  जगल जोबन  राम)  :  (%)
 गलत  तीन  वषों  के  दौरान  पूरी  एवं  निपटान  यहां-
 निदेशालय  बे  माध्यम  से  नीलामी  द्वारा  बेली  गई
 फालतू  बिल्ली  डिपो  की  साया  श्लोक  उनसे  प्राप्त
 बिक्री  की  आप  निम्नांकित  है

 वर्ष  नीलाम  की  प्राप्त  घन
 गई  लीपो  की

 माया

 !  2  3

 रुपये

 1970-71  897  52,19,158
 I97I-72  495  37,57,290
 1972-73  .247  92,60,688

 ख)  निर्धारित  समय  कौर  दूरी  पूरी  कर
 लेने  के  पश्चात्‌  बिल्ली  डिपो  को  सेवा
 से  निकाल  दिया  जाता  है।  छटनी  से  पूर्व  उन्हें
 सामान्यत  10  वर्षों  पक  सेवा  मे  रक्षा  जाता
 है।  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  छोटी  गई  बिल्ली
 डिपो  का  शौकत  खरीद  मूल्य  VAT7BE  रुपये
 प्रति  जीप  रहा  है।

 Unsettled  Claims  of  Refugees  from  Pakis-
 tan

 9949.  SHRI  8,  V.  NAIK:  Will  the
 Minister  of  LABOUR  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  cases  of  compensa-
 tion  of  claims  of  refugees  from  Pakistan
 remaining  unsettled  upto  date;  and

 (b)  the  action  Government  propose  to
 take  to  settle  these  claims  and  the  time  by
 which  these  are  expected  to  be  settled  ?
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 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHUNA-
 THA  REDDY)  :  (a)  The  number  of  cases
 of  compensation  of  claims  of  displaced  per-
 sons  from  West  Pakistan  (now  Pakistan)
 remaining  unsettled  as  on  Ist  April,  1973,
 is  as  under  :—

 (i)  Fresh  cases  38

 (ii)  Cases  requiring  re-
 processing/re-opening  3902

 (iii)  Unutilised  Statements
 of  Account  4507

 {iv)  Cases  relating  to  ex-
 gratia  payments  to
 migrants  from  Pak-held
 areas  of  Jammu  &
 Kashmir  and  tribal  areas
 of  N.W.FP  of  West.
 Pakistan  (now  Pakistan).  97

 (b)  It  is  difficult  to  indicate  the  precise
 date  by  which  all  these  cases  would  be
 finalised.  However,  every  effort  to  settle
 these  cases  expeditiously  is  being  made.

 Collaboration  for  Training  Defence
 Personnel

 9950  SHRI  B  V.  NAIK:  Will  the
 Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  countries  with  which  India  has
 entered  into  collaboration  for  training
 defence  personnel  cither  here  or  there;  and

 (b)  who  meets  the  cost  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  and  (b).

 7.  Training  of  Indian  personnel  abroad  :

 A  small  number  of  Indian  Armed  Forces
 personnel  are  deputed  to  foreign  countries
 to  attend  training  courses,  The  cost  is
 generally  met  by  the  Government  of  India
 except  in  the  case  of  some  reciprocal  courses
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 in  respect  of  which  tuition  fee  and  some
 other  charges  are  met  by  the  host  countries.

 Il.  Training  of  foreign  personnel  in  India:
 Tt  is  the  policy  of  the  Government  of

 India  to  provide  training  facilities  in  our
 Defence  establishments  to  the  members  of
 the  armed  forces  of  friendly  countries,  in
 the  context  of  our  programme  of  coopera-
 tion  and  technical  assistance  to  these  coun-
 tries.  These  countries  are  devided  into  three
 categories  for  the  purpose  of  meeting  ex-
 penditure  on  training.  In  respect  of  Category
 I  countries,  the  entire  cost  of  training  and
 allied  charges  are  met  by  the  Government
 of  India  ;  in  the  case  of  Category  I  coun-
 tries,  partial  cost  of  training  is  met  by  the
 Government  of  India  and  in  the  case  of  the
 third  category,  the  countries  concerned  meet
 the  entire  cost  of  training  etc.

 Ii.  Deputation  of  Indian  Instructurs  to
 Foreign  Countries

 We  also  depute  our  instructors  to  some
 foreign  countries  at  their  specific  request  to
 train  their  armed  forces.  The  expenditure
 on  our  deputationists  is  met  by  the  coun-
 tries  concerned.

 IV.  It  will  not  be  in  the  public  interest  to
 disclose  the  names  of  the  countries.

 क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  कार्यालयों  का  अ्संतोधजनक
 कार्य

 9952.  श्री  सुधाकर  पांडे  :  कया  असम  झोर  पुनर्वास
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  क्षेत्रीय  भविष्य  विधि  कार्यालयों  मे
 भविष्य  निधि  का  उद्ययतन  लेखा  उपलब्ध  नहीं
 है  और  कर्मचारियों  को  सेवा-निवृत  होने  के  पश्चात्‌
 तथा  अन्य  भ्र वसर ों  पर  समय  पर  धन  नहीं  मिल
 पाता  है,

 ख)  यदि  हा,  तो  इन  कठिनाईयों  के  या
 कारण  है,  कौर

 ग)  त  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए
 क्या  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं?
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 अम  और  सुवास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (सो
 ato  बेंकटस्थानो)  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों
 ने  निम्न  प्रकार  सूचित  किया  है.“

 (क)  से  (ग).  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के
 सदस्यों  के  भविष्य  निधि  खातो  को,  केवल
 ऐसे  खातों  को  छोड़कर  जहा  नियोजकों  से  उच्चतम
 राशियां  और  विवरणियां  प्राप्त  नहीं  होती,  यथा
 सम्मन  रूप  से  उद्यतन  रखा  जाता  है।  कर्मचारी
 भविष्य  निधि  संगठन  की  दायिता  उसी  सीमा  तक
 सीमित  है  जिस  तक  कि  निधि  में  भ्रंश दानों  को
 वास्तविक  रूप  से  जमा  किया  जाता  है।

 नियोजकों  से  भविष्य  निधि  भ्र शद नों  और
 विवरणियां  को  प्राप्त  करने  के  लिए  हूर  प्रयास
 किया  जा  रहा  है।  इस  प्रयोजन  के  लिए  निम्न-
 लिखित  कदम  उठाये  जाते  है

 दी)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  परिवार
 पेशन  निधि  प्रधेनियम,  i952  की
 की  धारा  4  के  प्रदत्त  अ्रभियोजन
 चलाया  जाता  है।
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  परिवार
 पेशन  निधि  अधिनियम,  i952
 की  धारा  8  के  भ्रन्तगंत  राजस्व  वसूली
 कारंबाइपा  प्रारम्"  की  जाती  है।
 उपयुक्त  मामलों  पे,  पुलिस/त्यायालयो
 में  भारतीय  ढह  सहित  की
 406/409  के  अन्तर्गत

 दायर  की  जाती  है।

 लक  को  नियोजकों  तथा  कर्मकारों  के
 संगठनों,  जिनमे  ट्रेड  यूनियन  भी
 शामिल  है,  के  ध्यान  मे  लाया  जाता  है।
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  परिवार
 पेंशन  निधि  भ्र धि नियम,  952  की
 धारा  1रख  के  अन्तर्गत  दयनीय  क्षति
 मूर्तियां  लगाई  जाती  है।

 कुछ  मामलो  मे  प्रतिष्ठानों  को,  पर्याप्त
 गारटी,  जमानत  हत्यारी  देने  पर  देय  राशियों
 को  किश्तों  में  सदा  करने  का  मौका
 दिया  जाता  हैं

 (ii)

 (iii)
 घिरा

 शिकायते

 (४)

 (५)

 (vi)
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 (vii)  ऐसी  कपड़ा  मिलों  के  मामले  में,  जो
 विवालिय्रा  हो  सई  हैं,  पुननिर्माण  को
 योजनाओं  की  छात्र विन  _गुण-दोष
 के  भ्राधार  पर  की  जाती  है।

 Watch  Factory  in  Darjecling

 9953.  SHRI  A.  K.  M.  ISHAQUE  :  Wilk
 the  Minister  of  HEAVY  INDUSTRY  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  licence  was  issued  to  open
 a  watch  factory  in  the  backward  hill  dis-
 trict  of  Darjeeling  ;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY
 INDUSTRY  (SHRI  T.  A.  PAI):  (a)  No,

 Sir.  Watch  is  not  an  Industry  included  in
 the  Schedule  to  the  Industries  (Develop-
 ment  and  Regulation)  Act.

 (b)  Does  not  arise.

 Employment  to  persons  rendered  jobless
 due  to  Nationalisation  of  Collieries

 9954.  SHRI  A.  K.  M.  ISHAQUE:  Will
 the  Minister  of  STEEL  AND  MINES  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  over  5000  miners  have  been
 rendered  jobless  by  the  nationalisation  of
 collieries  in  Chotanagpur  and  Santhal
 parganas  District  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  or  proposed
 to

 be  taken  by  Government  to  provide  them
 alternative  jobs  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA)  :  (a)  and
 (b).  Information  is  being  collected  and

 will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.
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 Gratuity  benefits  given  by  Mines  Owners
 im  Private  Sector

 9955.  SHRED  B.  CHANDRA  GOWDA  :
 ‘Will  the  Minister  of  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state  :

 fa)  the  amount  of  gratuity  benefits
 given  by  the  mine  owners  in  the  Private
 Sector  after  the  clostire  of  coul  mines
 and  retrenchment;  and

 (b)  the  steps  taken  by  Government  to
 compel  the  mme  owners  to  pay  gratuity
 to  such  unemployed  workers  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  G.  VENKAT-
 SWAMY)  :  (a)  and  (b).  Information  is
 being  collected  It  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha  in  due  course.

 wee  प्रदेश  गंधक  युक्त  कोयले  को  निकालना

 9956.  थ्री  गंगा  चरण  दीक्षित  क्‍या  इस्पात
 बौर  कान  मंत्री  यह  बताने  की  बरपा  करेंगे  कि

 (क)  क्या  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  मे  गधा
 युक्त  कोयले  को  वाणिज्यिक  स्तर  पर  निकालने
 के  लिए  कोई  योनि  बनाई  है,  और

 ख)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  किस्म  के
 कोयले  को  अघोषित  सिटी  में  परिवर्तित  करन
 के  लिए  पायलट  लार  स्तर  पर  व्यवहार्यता
 अध्ययन  में  सहायता  देन  का  है?

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  उप-सूत्रो  (जी
 सुबोध  सदा)  (क)  जी  नहीं।

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता।

 मध्य  प्रदेश  में  कर्म चारों  सचिव  निधि  योजना

 9957.  शी  गंगा  चरण  लिखित  क्या  श्रम
 जौर  बुनती  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 हर  मध्य  प्रदेश  में  बहुत  से  स्थानों  में  कमेंट्री
 अवाध्य  निधि  योजना  को  उस  तारीख  से  लागू  नहीं
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 किया  गया  है  जिससे  किया  जाना  चाहिए  था
 परन्तु  इसके  विपरीत  इस  योजना  को  बहा  बाद
 की  तारीख  से  लागू  किया  गया  और  इस  प्रकार
 मालिक  कर्म चारों  भविष्य  निधि  के  उत्तरदायित्व
 से  साफ  बच  गये?

 असम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  ो
 Wo  बेंकटस्थासी)  :  भविष्य  निधि  प्राणी-
 कोरिया  द्वारा  सूचना  एक न्र  की  जा  रही  है।
 यह  यथासमय  सदन  की  मेज  पर  रख  दी
 ज्योति  1

 समस्या  समिति  की  सिफारिशों  को  रूड़केला  इस्पात
 सब  में  लागू  करता

 9958,  शो  गंगा  शरण  दीक्षित  :  क्‍या  इस्पात
 शौर  खान  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (क)  क्‍या  लुम्बा  समिति  की  सिफारिश
 रूड केला  इस्पात  सयंत्र  में  पूरी  तरह  से  लागू  कर
 दी  गई  है,  शौर

 (ख)  यदि  नहीं,  तो  किन-किन  सिफारिशों
 को  कभी  वहा  क्रियान्वित  किया  जाना  है?

 इस्पात  और  आन  मंत्रालय  से  उप-संजो  (धो
 सुबोध  हिंदी)  (क)  और  (ख).  राउरकेला
 इस्पात  कारखाने  ने  समिति  की  सिफारिशों  को
 कार्यान्वित  करने  के  लिए  कार्रवाई  कर  ली  है।

 समय  प्रदेश  से  कर्मचारी  राज्य  बोला  योजना
 के  गये  झपताल  बोलना

 9959.  शो  गंगा  चरण  दीक्षित  कया  अत
 झोर  बुनर्बास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 (क)  क्‍या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के
 अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  नये  अ्रस्पतात
 खोलने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  धन  दिया

 है,

 (ख)  यदि  हा,  तो  गत  तीन  वर्षों  मे  उक्त
 योजना  के  लिए  कितना  धन  दिया  है,  भौर
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 (से)  यदि  नहीं,  तो  इसके  कया  कारण  हैं?

 आम  शर  मुहाल  मंत्रालय  में  उप-सेकी  ी
 We  decent)  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम
 मे  निम्नलिखित  सूचना  भेजी  हैं

 (क)  कौर  (ल)  कर्मचारी  राज्य  बसा  निगम
 ने  39,96,400I-  Bo  की  अनुमानित  लागत  से
 ग्वालियर  में  कर्मचारोल्‍क्‍यार्टो  सहित  75  पलकों
 बाले  एक  कर्मचारी  राज्य  बीस  अस्पताल  के
 निर्माण  की  स्वीकृति  दी  है  जिसमे  से  अप्रैल  मे
 i0  लाख  रूपये  की  राशि  राज्य  सरकार  को

 दी  गई  थी।

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता।

 मध्य  प्रदेश  में  हड़तालें  कौर  तालाबानी को
 घटनायें

 9980.  शो  गया  चरण  (दीक्षित  :  भया  श्रम
 धौर  पुनर्वास  मती  यह  बताने  की  कृपा  करेगे
 कि

 (क)  क्या  गत  तीन  वर्षों  में  मध्य  प्रदेश  राज्य
 में  बहुत  भ्र धिक  हड़तालें  शौर  तालाबन्दी  की
 घटनाएं  हुई  हैं,
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 (खत)  क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  श्रम  आन्दोलनों  से
 सबसे  अधिक  श्रमिकों  ने  भाग  लिया,  बौर

 (ग)  यदि  हा,  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  कौर
 इस  स्थिति  के  समाधान  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है?

 अब  और  मुनाबाव  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो (ली
 ली०  बेंकटस्थामी)  (क)  सभा  पटल  पर  रखा
 विवरण,  राज्यवार  1970,  97i  कौर  972
 के  दौरान  औद्योगिक  विवादों  की  सख्या  (हड़तालें
 कौर  तालावदिया)  भधन्सग्रेस्त  श्रमिकों  की  संख्या
 कौर  नष्ट  हुए  श्रम-दामों  की  सख्या  के  सम्बन्ध
 में  उपलब्ध  सूचना  का  सारांश  देता  है,  1972
 के  सम्बन्ध  में  झा कड़े  प्रतिम  हैं।  [घिस्यालय  &
 रखा  गया  ।  बैठिये  संख्या  LT—s039/73)

 (a)  उपलब्ध  सूचनानुसार,  ऐसा  नहीं  है।

 (ग)  प्रश्न  नहीं  उठता।
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 Supply  of  steel  to  Priyate  Unite

 9961.  SHRI  D.  K.  PANDA  :  Will  the
 Minister  of  STEEL  AND  MINES  be  pleas-
 ed  to  state  :

 (a)  the  names  and  location  of  units  in
 private  sector  who  have  received  00  tonnes
 or  more  of  steel  materials  during  the  last
 four  quarters  ;

 (b)  the  quantities  received  by  each  such
 unit  in  each  quarter  separately  ;

 (०  the  percentage  of  supplies  /the  quan-
 tities  recommended  for  priority  by  sponsor-
 ing  authorities  in  respect  of  each  such
 unit  quarter-wise  ;  and

 (d)  the  number  of  sponsored  applications
 in  each  quarter  to  whom  no  allocation  was
 madc  by  Steel  priority  committee  7

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA):  (a)  to  (d).
 Information  is  bemg  collected  and  will
 be  laid  on  the  Table  of  the  House

 Ground  rent  in  Chittaranjan  Park,
 New  Delhi

 9962.  SHRI  CHANDRIKA  PRASAD  :
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  rate  of  ground  rent
 levied  in  Chittaranjan  Park  rehabilitation
 colony,  New  Delhi  is  on  the  high  side  in
 comparison  with  those  affluent  Govern-
 ment  employees  housing  cooperative  colo-
 nies  in  South  Delhi  ;

 (b)  of  80,  whether  Government  have
 considered  the  desirability  of  re-fixing  the
 ground  rent  at  a  lower  rate  in  cost  of
 acquisition  of  land  in  the  above  rehabuili-
 tation  colony  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHU-
 NATHA  REDDY)  :  (a)  The  rate  of
 ground  rent  in  Chittaranjan  Park  for
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 ‘the  first  ten  years  is  higher  than  that  appli-
 cable  to  the  Cooperative  Socities  in  South
 Delhi.  The  allottees  of  plota  in
 Cooperative  Societies  have  to  pay  an
 additional  charge  over  and  above  the
 cost  of  acquisition  and  bear  the  interest
 ‘on  capital  investment  during  the  period
 of  devefopment,  whereas  the  premium  for
 plots  in  the  Chittaranjan  Park  is  based  on
 actual  cost  of  acquisition  and  development
 without  the  element  of  interest  for  the  pe-
 tiod  of  development.  It  is,  however,  difficult
 to  work  out  the  precise  comparision  of
 the  financial  liabilities

 (b)  and  (c).  The  question  of  reduction
 of  ground  rent  in  the  Chittaranjan  Park
 is  unde:  consideration.

 Payment  of  instalments  by  Allotees  in
 Chittaranjan  Park,  New  Delhi

 9963.  SHRI  CHANDRIKA  PRASAD:
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 a  large  number  of  allottees  of  Chittran-
 jan  Park,  E.P.D.Ps.  Colony  near  Kalkaji
 New  Dethi  had  not  been  able  to  pay  the
 instalments  of  premium  on  land  in  time,
 for  financial  reasons  ;

 (b)  whether  Government  have  considered
 the  desirability  of  reducing  the  rate  of
 premium  on  land  in  consideration  of  weak
 financial  condition  of  the  allottees  ;

 (c)  whether  Government  have  considered
 the  desirability  of  remission  or  waiving
 of  interest  for  payment  of  compensation;
 and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHU-
 NATHA  REDDY)  :  (a)  Yes,  =  Sir.
 Some  of  the  allottees  have  defaulted  in
 the  payment  of  instalments.

 (b)  to  (d).  As  the  plots  have  been
 allotted  on  the  basis  of  actual  cost  of  acqui-
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 sition  and  development,  there  is  no  scope
 for  reduction  in  the  amount  of  premium.

 The  displaced  persons  from  East  Pakistan
 (now  Bangladesh)  were  allotted  plots  in
 Chittaranjan  Park,  on  the  terms  and  con-
 ditions  given  in  the  Press  Notes  issued  in
 January,  966  and  August,  ‘1967.  The
 concession  of  allowing  payments  in  ins-
 talments  essentially  includes  payment  of
 interest.

 Construction  of  Markets  in  Chittaranjan
 Park,  New  Delhi se

 9964.  SHRI  CHANDRIKA  PRASAD:
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  taken  up
 construction  of  markets  on  the  sites  ear-
 marked  for  that  purpose  at  Chittaranjan
 Park,  New  Delhi;

 (b)  if  not,  whether  Government  have
 considered  the  desirability  of  undertaking
 construction  of  markets  in  consultation  or
 collaboiation  with  local  administration  and
 municipal  cotporation  without  further  de-
 lay  and  allotting  of  the  above  colony  on
 rental  basis  as  a  measure  of  relief  and
 economic  rehabilitation  on  grounds  of
 compassion  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHU-
 NATHA  REDDY)  :  (a)  No.  Sir.

 (b)  and  (c).  In  the  layout  plan  of
 Chittaranjan  Park,  4  sites  have  been  ear-
 marked  for  shopping-cum-market  centres.
 It  was  decided  to  auction  all  the  four  sites
 after  sufficient  number  of  houses  have  been
 built.  Even  though  the  progress  of  the
 construction  of  houses  had  been  very  poor
 as  some  people  have  already  started  living
 in  the  Colony,  it  has  been  decided  to  hand
 over  one  of  the  four  sites  to  the  Municipal
 Corporation  of  Delhi  for  development  of
 a  market-cum-shopping  centre  on  it.  The
 reply  of  the  Municipal  Corporation  of
 Delhi  to  our  proposal  is  awaited.
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 Gratuity  Scheme  in  Coal  Mines  Economic  Commission  for  Asia  and  Far-
 Eust  for  the  inclasion  of  Bangladesh  there-

 9965.  SHRI  P.  M.  MEHTA:  Will  the  in;
 Minister  of  LABOUR  AND  REHABILI-
 TATION  be  pleased  to  state  the  names  of
 the  coal  mine  owners  or  their  managing
 agents  who  have  recognised  gratuity
 scheme  before  it  became  a  law  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  _  RE-
 HABILITATION  (SHRI  5.  VENKAT-
 SWAMY):  Information  is  being  collected.
 It  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha
 in  due  course.

 Requests  for  decrease  of  Rate  of  Income
 Tax  on  Bank  Deposits  in  India  by

 Foreigners

 9966.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA:  Will  the  Minister  of  EXTER-
 NAL  AFFAIRS  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  recently  Indian  Embassies
 in  African  and  other  foreign  countries  have
 requested  Government  to  decrease  the  rate
 of  Income-Tax  on  Bank  deposits  in  India
 by  the  foreigners  of  Indian  origin  ;

 (b)  if  so,  the  reaction  to  Government
 of  such  proposals;  and

 (c)  the  time  by  which  the  final  decision
 will  be  taken  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH):  (a)
 No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Inclusion  of  Bangladesh  in  United  Nations
 Economic  Commission  for  Asia  and  Far

 East

 9967.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:  Will
 the  Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  had  tried  at
 the  recent  meeting  of  the  United  Nations

 (b)  ‘if  so,  an  account  thereof:  and

 (c)  the  general  attitude  of  the  —  other
 Asian  countries  to  this  proposal?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS.
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH):  (a)
 According  to  established  procedure,  the
 United  Nations  Economic  and  _  Social
 Council,  at  its  54th  Session  in  New  York,
 considered  Bangladesh's  acimission  into  the
 Economic  Commission  for  Asia  and  the
 Far  East.  Though  not  a  member  of  the
 Council,  India  cooperated  with  other
 friendly  countries  in  securing  a  positive
 decision.

 (b)  A  draft  resolution  was  tabled  by
 Mongolia  asking  for  the  admission  of
 Bangladesh  to  ECAFE.  Support  was  ex-
 pressed  by  a  number  of  delegations.

 The  resolution  was  adopted  with  2]  votes
 in  favour,  one  against  (China)  and  five
 abstentions  (Niger,  Haiti,  Algeria,  Burundi
 and  Mali).

 (c)  All  Asian  countries,  with  the  excep-
 tion  of  China  and  Pakistan,  were  in
 favour  of  Bangladesh's  admission  into
 ECAFE.

 Demonstration  by  State  Government
 Employees  to  press  their  Demands

 968.  SHRIMATI  SAVITRI  SHYAM:
 DR.  H.  P.  SHARMA:

 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  State  Government  Employees
 from  8  States  and  Union  Territories  held
 a  demonstration  on  the  18th.  April,  973
 before  the  Parliament  House  demanding
 need-based  minimum  wage  and  security  of
 service  and  equal  pay  and  emoluments  to
 that  of  the  Central  Government  employees;
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 (b)  if  so,  the  gist  of  their  demands;
 and

 (0)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  G.  VENKAT-
 SWAMY):  (a)  According  to  press  report
 appearing  on  19-4-73,  representatives  of
 the  State  Government  employees  from  8
 States  and  Union  Territories  held  a  rally
 at  the  Boat  Club  on  April  18,  973  to
 demand  a  need-based  minimum  wage.

 (b)  The  demands  made  in  the  Petition,
 according  to  press  report,  included  full
 neutralisation  of  the  rise  in  the  cost  of
 living  index;  a  need-based  minimum  wage
 according  to  norms  laid  down  by  the  I5th
 Indian  Labour  Conference;  grant  of  a  mini-
 mum  of  8.33  pci  cent  bonus;  repeal  of
 the  powers  of  dismissal  under  Articles  30
 and  324(2)c);  grant  of  full  trade  union
 rights;  vacation  of  “Victimisation”;  and
 Teinstatement  of  those  dismissed  under
 “extraordinary”  powers  of  the  Consti-
 tution.  The  memorandum  also  _  desired
 to  revohe  the  orders  of  certain  State
 Governments  who  had  arbitrarily  reduced
 the  retirement  age  from  58  to  55  years.

 (c)  It  is  for  the  State  Governments  to
 regulate  the  pay-scales  and  other  conditions
 of  service  of  their  employees.  As  regards
 the  employees  of  the  Union  Territories,  the
 Third  Pay  Commission  have  made  recom-
 mendations  about  their  pay-scales  and
 other  conditions  of  service.  The  Ciovern-
 ment  is  examining  these  recommendations.

 Visit  by  Foreign  Delegations  at  Invitations
 from  Afro-Asian  Solidarity  and  All  India

 Peace  Council

 9969.  SHRI  H.  M.  PATEL:  Will  the
 Minister  of  EXTERNAL  AFFAIRS  _  be
 Pleased  to  state:
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 (a)  whether  during  the  recent  past  a
 number  of  delegations  (AL  Fateh,  U.L.F.
 from  Vietnam  etc.)  have  visited  India  at
 the  invitation  from  the  Afro-Asian  Soli-
 darity  and  the  All  India  Peace  Council;

 (b)  whether  Government  have  financially
 assisted  these  delegations  and/or  paid  for
 their  hospitality  and  travel  expenses;  and

 (c)  an  account  thereof  and  the  head
 under  which  such  expenses  were  borne  by
 Government  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  and  (c).  No  financial  assistance  was
 given  by  the  Government.  Howevei,  in
 some  cases  where  the  status  and  importance
 of  the  visitor  from  abroad  justified  offer
 of  local  hospitality,  it  was  extended.  Intci-
 national  practice  and  courtesy  to  such  dis-
 tinguished  foieign  visitors  require  that  de-
 tail,  of  expenditure  so  incurred  are  not
 publicised,  and  it  is  not  in  public  interest
 to  do  so.

 Free  Air  Tickets  to  Office-Bearers  of  Afro-
 Asian  Solidarity  Conference  and  All  India

 Peace  Council

 9970.  SHRI  H.  M.  PATEL:  Will  the
 Minster  of  EXTERNAL  AFFAIRS  be
 pleased  to  state:

 (a)  whethe:  Government  have  on  a  num-
 ber  of  occasions  granted  free  air  tickets  to
 the  office-bearers  of  the  Afro-Asian  Soli-
 darity  Conference  and  the  All  India  Peace
 Council;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof  and  the  basis
 on  which  such  facilities  at  the  expense  of
 the  public  excheq  were  extended  to  the
 leaders  of  these  Organisations;  and

 (c)  the  names  of  the  office-bearers  who
 have  been  provided  with  free  tickets  till
 now?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 {SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH):  (a)
 and  (b).  Government  have  not  granted  any
 free  air-tickets  to  office-bearers  of  the  Afro-
 Asian  Solidarity  Conference  and  the  All
 India  Peace  Council.  However,  Govern-
 ment  did  assist  some  leading  political
 figures  including  M.Ps.  to  meet  their  inter-
 national  fare  in  order  to  take  advantage
 of  international  conferences  to  put  across
 India’s  viewpoint.

 (c)  It  is  not  in  public  interest  to,  dis-
 close  the  names.

 Instructions  to  N.M.D.C.  regarding  Fixa-
 tion  of  Pay  of  Ex-Army  Officers

 997l.  SHRI  V.  MAYAVAN:  Will  the
 Minister  of  STEEL  AND  MINES  1  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  instructions  of  the  Gov-
 ernment  of  India  with  regard  to  giving
 weightage  for  Army  Service  in  fixation  of
 Pay  of  Released  Emergency  Commissioned
 Officers  and  Short  Service  Commissioned
 Officers  on  their  appointment  in  civil  posts
 have  been  brought  to  the  notice  of  National
 Mineral  Development  Corporation  Limited,
 by  the  concerned  Administrative  Ministry
 and  are  being  followed  by  them  strictly;

 (b)  if  not,  what  are  the  reasons  for  not
 following  the  same  by  N.M.D.C.;  and

 (c)  what  are  the  steps  the  Government
 are  contemplating  for  prompt  compliance
 of  such  instructions  by  the  Public  Sector
 Undertakings?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  In  view  of  (a)  above,  no  special  steps
 are  contemplated  in  80  far  as  National
 Mineral  Development  Corporation  Limited
 &  concerned.
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 Import  Licence  for  Gas  Cylinders
 9972.  SHRI  N.  K.  SANGHI:  Will  the

 Minister  of  HEAVY  INDUSTRY  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  total  value  of  outstanding  import
 licences  for  oxygen,  nitrogen  and  acetylene
 cylinders  as  at  present;

 (b)  the  period  for  which  they  are  lying
 gutstanding  and  the  nature  of  difficulties
 being  experienced  for  their  import;  and

 (c)  whether  these  items  will  be  available
 from  Rupee  payment  countries  but  some
 not,  the  steps  being  taken  to  procure  them
 from  other  sources  and  by  what  time  the
 import  will  be  effected?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS.
 TRY  (SHRI  T.  A.  PAI)  (a)  and
 (b).  It  is  not  possible  to  indicate
 the  total  value  of  outstanding  im-
 port  licences  issued  for  import  of  885
 cylinders  and  the  period  for  which  they  are
 outstanding.  Howeve:,  value  of  licences
 issued  and  number  of  parties  involved  for
 the  import  of  oxygen  and  acetylene  cylin-
 ders  are  indicated  below:—

 Period  Total  value  No.  of  parties
 of  licences  involved

 April—  Rs,  34,  12,617/-  7
 March-72
 April—  Rs.  A,  87,  86,720/-  ॥7
 March-73

 (c)  These  items  are  no  doubt  available
 from  Rupee  payment  countries  but  some
 importers  have  represented  that  they  are
 facing  difficulties  in  procuring  these  cylin-
 ders  from  rupee  payment  countries  and
 have  produced  regret  letters  from  these
 countries  in  support  of  their  state-
 ments.  They  have  therefore  requested
 that  they  should  be  allowed  to  im-
 port  the  cylinders  from  non-rupee  sources,
 It  has  been  decided  that  Bharat  Pumps  &
 Compressors  Ltd.,  Naini,  Allahabad,  a  pub-
 lic  sector  undertaking,  entrusted  with  the
 task  of  setting  up  a  project  for  the  manu-
 facture  of  H.P.  Gas  Cyliders,  will  import
 30,000  numbers  of  gas  cylinders  for  the
 present  during  1973,  from  Japan  for  supply
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 to  actual  users.  The  delivery  of  these  cy-  1972-73  (upto  September,  972)  is  given
 linders  is  expected  to  commence  within  a  below:—
 few  months.  1970-71  1971-72,  1972-73

 (upto  September,  72)
 Manufacture  of  Gas  Cylinders  in  Public  Rs.  49  34,000  Rs.  60,01,000  Rs.  57,25,000 and  Private  Sectors

 @  No,  Sir.
 9973.  SHRI  NK.  SANGHI:  Will  the

 dad  कर्मचारी Minister  of  HEAVY  INDUSTRY  be  लोब  Sted,  दिल्‍ली  द्वारा  कर्मचारी  भविष्य

 pleased  to  state:  निधि  को  राशि  जमा  म  करवाया  जाना

 (a)  whether  Government  have  not  pe-  9974.  श्री  हरो  सिंह  क्‍या  श्रम  शौर  पुनर्वास mitted  the  manufacture  of  oxygen  and  ace-
 tylene  cylinders  in  the  private  sector  as  vet  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 this  has  been  reserved  for  production  in  (+)  या  ग्लोब  मोटर्स,  दिल्ली  ने  भविष्य
 the  public  sector  only;  निधि  झ्रायुकत,  दिल्ली  का  ह  हजारा  रुपये

 (b)  if  so,  the  total  number  of  such  जमा  नहीं  करवाये  हैं,  जा  उनके  कर्मचारियों  ने
 cylinders  manufactured  during  the  last  भविष्य  निधि  के  अपने  वेतन  से  से  करवाये  थे,
 three  years  and  how  far  the  present  rate
 of  production  has  succeeded  in  meeting  (ख)  यदि  हा,  तो  ग्लाब  मोटर्स  ने  भ्र भी  तक
 the  growing  needs  in  the  country;  feat  राशि  जमा  करवानी  है,

 (c)  whethe:  Crovernment  had  to  resort  to  (7)  क्‍या  इस  कारण  कर्मचारियों  में  भारी
 import  of  these  two  types  of  cylinders  to  रोष  है,  और meet  the  urgent  needs  and  the  total  amount  ’
 of  foreign  exchange  spent  on  imports  (a)  यदि  हा,  ता  उनकी  भविष्य  निधि  की during  the  same  period;  and  ,

 8  58  ‘pert  राशि  की  भ्र भी  तक  जमा  न  करने  के  क्‍या  कारण
 (d)  whether  Government  are  considermg  है,  इसके  लिए  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध

 to  allow  the  production  of  these  cylinders  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कौर  कुल  राशि  कब in  private  secto:  also  to  supplement  the
 production  in  public  sector  and  if  so,  when  तक  वसूल  कर  ली  जायेगी  ?
 decision  in  this  regard  will  be  taken” lecision  in  this  regard  will  be  taken

 wa  ute  मे  उपभल्री  (लो

 THF  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS.  जौ  वेंकटस्वामी )  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों
 TRY  (SHRI  हुह  A  PAI):  (a)  Since  sufficient  7  इस  प्रकार  सूचित  किया  है--
 capacity  for  the  manufacture  of  oxygen  (क)  से  (घ)  मेसर्स  ग्लाब  मोटर्स  लि० and  acetylene  cylinders  has  been  planned  नियोजकों in  the  public  sector,  there  ७  no  scope  now  दिल्‍ली  ने  20,000  रुपये  को  सीमा  तक  नियोजकों
 for  creation  of  further  capacity  in  the  के  भाग  के  भविष्य  निधि  झिझक  दानो  की  अदायगी
 Private  sector  मे  चूक  की  है।  कर्मचारियों  के  भाग  के  प्रश दानो

 (b)  and  (०)  Manufacture  of  these  cyhn-  के  बकाया  की  बाबत  कोई  राशि ग्रा  उनके  द्वारा
 ders  has  not  yet  started  and  the  requirc-  देय  नही  हैं।  प्रतिष्ठान  के  विरुद्ध  समय-समय  पर
 ments  of  the  country  are  at  present  being  वसूली  शौर  कार्यवाहियों  के met  by  imports.  Separate  figures  of  import  राजस्व

 और  अभियोजन  कार्यवाहियों
 of  oxygen  and  acetylene  cylinders  are  not  *प  में  कानूनी  कार्यवाही  शुरू  की  गई  थी  परन्तु
 available  as  these  items  are  not  separately  कम्पनी  %  बकाया  राशियों  की  किस्तों  में  चुकती classified  as  such  m  the  Revised  Indian.  करने  व्यवस्था  योजना  दिल्‍ली  के
 Trade  Classification.  However,  total  value

 करने  सबंधी  व्यवस्थ  को  एक
 बारे  थी  कौर of  the  import  of  different  types  of  com-  उच्च  न्यायालय  द्वारा  झनुमादित  बरा  र

 pressed  gas  cylinders  during  1970-71  to  न्यायालय  ने  अभियोजन  कार्यवाही  का  राकेश
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 के  रादेश  दे  दिये  V  प्रतिष्ठान  ने  योजना  के  प्रसार
 4  किस्तों  की  भ्र दाय गी  की  है  भ्र ौर  उसने  sat
 किसी  की  प्रदाय गी  की  भ्रमरी  बढ़ाए  जाने  हेतु
 उच्च  न्यायालय  में  निवेदन  किया  है,  जिसका
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  द्वारा  विरोध
 किया  गया  है।  व्यवस्था  सबंधी  योजना  के  प्रसार
 आशा  है,  बे  बकाया  राफ़िया  2  फरवरी,  1974
 तक  रुकती  हो  जाएगी।

 Take  over  of  Peepli  Camping  Ground
 (Kurukshetra  District)  Land  from  Lessee

 9975.  SHRI  DALIP  SINGH:  Will  thc
 Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  possession  of  the  Military
 land  in  Peepli  Camping  Ground  (Kuru-
 kshetra  District)  was  taken  over  from  its
 lessee  after  expiry  of  his  lease  period  in
 969  but  he  has  been  cultivating  the  same
 till  now;

 (b)  if  so,  under  what  authority  he  has
 been  allowed  to  do  so;

 (c)  whether  Goverament  are  now  allot-
 ting  some  portion  ०  this  land  to  this  lessee;
 if  so,  under  what  rules;  and

 (d)  whether  applications  of  some  ex-
 Servicemen  Societies  for  allotment  of  this
 Jand  are  pending  with  Government;  if  so,
 what  is  their  disposal  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM):  (a)  to  (d).  Peepli
 Camping  Ground  (Kurukshetra  District)
 measures  approximately  68  acres.  Till
 31-5-1969,  it  was  on  lease  for  agricultural
 purposes  to  three  individuals,  each  having
 about  22  or  23  areas.  The  lease  was  not
 renewed  thereafter.  But  the  lessees  did
 not  hand  over  possession  to  the  Military
 Estate  Officer  and  filed  a  suit  in  the  Court
 of  District  Judge,  Karnal.  The  suit  was
 dismissed.  One  of  the  lessees  peacefully
 vacated  the  land  under  his  occupation.
 Proceedings  under  Public  Premises  (Evic-
 tion  of  Unauthorised  Occupants)  Act,  om
 were  initiated  against  the  other  two.  They
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 moved  the  High  Court  of  Haryana  which
 tefused  to  grant  stay  order  against  taking
 over  of  possession  by  the  Military  Estates
 Officers.  Ex-parte  possession  was  there-
 upon  taken  over  on  ‘12-7-72  as  the  lessees
 were  not  present.  As  there  were  standing
 crops  on  the  land,  Government  granted
 these  two  lessees  licence  to  enable  them  to
 harvest  the  standing  crops,  On  G-11-72,
 one  of  the  two  lessees  handed  over  posses-
 sion  of  the  land  under  his  occupation.

 2.  The  land  measuring  approximately  45
 acres  thus  vacated  by  two  lessees  has  been
 handed  over  to  an  Army  unit  for  training
 and  camping  purposes.  Ex-parte  posses-
 sion  of  the  land  under  the  third  lessee  was
 taken  over  1-2-73,  but  on  humanitarian
 grounds  Government  has,  as  a  special  case,
 allowed  him  to  remove  standing  crops.
 Thereafter  Government  granted  him  a  lease
 of  approximately  I0  acres  of  the  land  (as
 against  23  acres  which  was  in  his  posses-
 sion)  with  effect  from  1-5-73  for  a  period
 of  2  years.

 3  A  few  ex-Scivicemen  Societies  have
 applied  for  grant  of  lease  of  Peepli  Cam-
 ping  Ground.  Since  the  land  is  required
 and  occupied  by  a  military  unit,  the  ques-
 tion  of  its  being  now  leased  for  agricul-
 tural  purposes  does  not  arise.

 Take  over  of  Britannia  Engineering  Works
 Titagarh  (West  Bengal)

 9976.  SHRI  MOHAMMAD  ISMAIL:
 Will  the  Minister  of  HEAVY  INDUS-
 TRY  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  taken  de-
 cision  to  take  over  the  Britannia  Engineer-
 ing  Works,  Titagarh,  24-Paraganas,  West
 Bengal;  and

 (b}  of  so,  the  outlines  thereof?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  T.  A.  PAI)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.
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 Closure  of  Baptist  Mission  Press,
 Calcutta

 9977  SHRI  MOHAMMAD  ISMAIL
 Will  the  Minster  of  LABOUR  AND  RFE
 HABILITATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 the  management  of  the  Baptst  Mission
 Press,  the  biggest  40  language  press  in
 Calcutta  have  closed  down  since  November
 1972,

 (b)  the  steps  Government  hive  taken
 since  then  to  re-open  the  Press,  and

 (c)  the  outcome  thereof?

 THE  DEPUTY  MINISTFR  IN  THE
 MINISTRY  OF  ITABOUR  AND  REHA
 BILITATION  (SHRI  G  VENKATSWA
 MY)  (a)  to  (c)  According  to  the  infor
 mation  made  available  by  the  Governmen:
 of  West  Bengal  who  are  principally  con
 cerned  the  Baptist  Mission  Press  Cal
 cutta  is  under  closure  from  November  13,
 972  The  conciliation  machinery  of  the

 ‘State  Labour  Directorate  has  been  moking
 efforts  to  secure  the  ic  opening  of  the
 Press  Ffforts  by  the  State  Industrial  Re
 lations  Machinery  are  however  reported  to
 have  failed

 Closure  of  Sugar  Mill,  Ahmedpur
 9978  SHRI  GADADHAR  SAHA  Will

 the  Minister  of  LABOUR  AND  REHABI
 IITATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  he  1S  aware  of  the  closure
 of  the  Sugar  Mill  at  Ahmedpur  in  the
 District  6f  Birbhum  West  Bengal  once
 set  up  with  Central  assistance  affecting  a
 large  number  of  workers  and  ther  fami
 hes  if  so,  the  exact  number  of  employees
 of  this  Mill  who  lost  their  jobs  due  to  the
 closure  ,  and

 (b)  whether  Government  have  taken  a
 definite  decision  or  advised  the  West
 Bengal  Government  to  have  a  definite
 Programme  for  re-opening  of  this  Mill  and
 providing  jobs  to  the  jobless.  workers?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  RE
 HABILITATION  (SHRI  ७  VENKATS-
 WAMY)  (+)  and  (b)  Information  ts
 being  collected

 Control  over  distribution  of  permits  for
 Imports  from  India  in  Nepal

 9979  DR  H  P  SHARMA
 SHRI  M  C  DAGA

 Will  the  Minister  of  KXTERNAI  AF-
 }  AIRS  be  pleased  to  state

 (i)  whether  the  Nepil  Government  hive
 lately  deminded  the  Indiin  Fmbassy  m
 Kithmindu  to  hind  over  to  it  the  distri
 bution  of  permits  for  various  categories
 ct  goods  imported  from  India  in  Nepil,
 ind

 (b)  tf  ५0  the  seasons  adduced  by  thit
 Government  m  support  of  their  demand?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURFNDRA  PAI  SINGH)  (a)
 and  =  (b)  Supply  to  Nepal  of  those
 Indim  commodities  which  ate  in  short
 supply  m  India  itself  ५  regulated  by  4
 quota  system  Most  of  these  quotas  ire
 at  the  disposal  of  His  M  yestys  Govern-
 ment  of  Nepal  A  small  percentage  of  the
 quotas  of  some  items  5  allocated  by  the
 Lmbassy  of  India  at  Kathmandu  to  those
 people  who  approach  the  Embassy  directly

 His  Majesty’s  Government  of  Nepal  have
 requested  that  the  supply  of  all  the  quote
 commodities  may  be  channelised  through
 them  This,  according  to  His  Majesty's
 Governthent  of  Nepal  will  better  suit  the
 present  developmental  needs  of  Nepal

 The  wpatter  will  be  discussed  with  His
 «Majesty's  Government  shortly
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 Covering  of  Contractors’  Laboor  in  M/s.  provisionally  ander  the  Act  and  the
 indian  Copper  Corporation,  Chima  Clay  Scheme  These  cases  are  expected  to  be

 and  Iron  Ore  Mines  under  E.P.F.  Act,  finalised  soon.
 952

 9980  SHRI  MD  JAMILURRAHMAN  :  निशि  से
 कवचित

 शांति  कौर
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 large  number  of  contractors’  labour  in  M/s
 Indian  Copper  Corporation  Limited,  Ghat-
 shila,  District  Smghbhum,  and  in  China
 Clay  Mines  and  Iron  Ore  Mines  have  not
 been  covered  under  the  EPF  Act,  1952,
 and

 (b)  whether  several  engineering  establish
 ments  in  and  aiound  Jug-Salai,  Jamshed-
 pur  have  also  not  been  covered  properly
 and  retrospectively  from  the  date  thev
 aie  recoverable  if  so  the  steps  contem-
 plated  to  recover  them?

 THE  DFPUTY  MINISTER  IN’  THE
 MINISTRY  OF  I  \BOUR  AND  RF
 HABILITATION  (SHRI  6  VENKAT
 SWAMY)  =  The  Provident  Fund  Autho-
 rities  have  reported  as  unde

 (a)  Out  of  nine  contractors’  establish-
 ments  of  M/s  Indian  Copper  C  orporat  o2
 ltd  (now  named  as  Hincustan  Copper
 Itd  )  Ghatsila  two  are  covered  unde:  the
 Employees’  Provident  Tunds  and  Family
 Pension  Fund  Act/Scheme  and  the  cover-
 age  of  the  remaining  seven  establishments
 Ww  under  eaumination  The  coverable  3
 China  Clay  Mines  and  2]  Iron  Ore  Mines
 have  been  biought  under  the  ambit  of
 the  Fmployces  Provident  Funds  and
 Family  Pension  Fund  Act,  49  and  the
 Scheme  All  eligible  employees  have
 been  enrolled  as  members  of  the  Em
 ployees  Provident  Fund

 (b)  Out  of  52  coverable  engineering
 establishments  in  and  around  Jug  Salat,
 Jamshedpur,  44  have  been  brought  under
 the  purview  of  the  Employees’  Provident
 Funds  and  Family  Pension  Fund  Act,
 952  from  the  due  dates  In  other  8
 cases,  where  the  employers  fatled  to  pro
 duce  the  records,  have  also  been  covered

 झन सूचित  आदिल  जाति  क॑  हम  निरीक्षकों  को
 पदोन्नति  के  लिए  डपूहों  रोस्टर  कौर  क  सूची

 998  करो  शिव  कुमार  शास्त्रों  :  कया  श्रम
 झोर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेगे  कि

 (क)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में
 क्षेत्रीय  निरीक्षको  (बर्ग 1  शर  बग  2)  के  पदों
 में  अनुसूचित  जातियो  के  झ्रधिवाश्यों  की  पदोन्नति
 के  लिए  गृह  मंत्रालय  के  अनुदेशों  के  अनुपालन
 में  निर्धारित  मास्टर  तथा  चयन सूची  का  नामों
 तथा  पदों  के  क्रमानुसार  सम्पूर्ण  जिवरण  क्या  है,

 (ख)  अनुसूचित  जातिया  के  ऐसे  कितने  निरीक्षक
 है  जा  स्थायीकरण  में  ग्रामीण  के  झन्तगंत  स्थायी
 कि  गय  और  चिन्ह  गृह  मंत्रालय  के  प्रदेश
 के  अनुपालन  मे  स्थानापन्‍न  सेवा  के  अवसर  दिये
 गये  तथा  उनके  नाम  और  विवरण  क्या  है,  शौर

 (3)  गृह  मवा लय  के  नवीनतम  प्रा देशो  के

 प्रनुपालन  में  बनी  अनुसूचित  वर्गों  वे  निरीक्षकों
 को  वरिष्ठता  में  आरक्षण  का  लाभ  दिया  गया
 कौर  उसका  विवरण  क्या  है?

 स  जौर  पुनर्वास  मालय  में  उप-सत्तो  श्यो
 जो०  बेंकटस्थामो)  (क)  से  (7)  भविष्य
 निधि  प्राधिकारियों  द्वारा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है।  बह  यथा-समय  सभा  की  मेज  पर  रख
 दी  जाएगी।

 उर  प्रदेश  के  चमोली  जिले  से  पुरैनिया  के  बढी  माता
 में  निकष

 9982  ओ  माज राम  भ्र हि रकार  :
 श्री  शिवकुमार  शास्त्री  :

 क्या  इस्पात  और  सात  मत्ती यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  लि

 (क)  क्या  उत्तर  प्रदेश  के  चमोली  जिले
 के  पाखरी  क्षेत्र  मे  यूरेनियम  के  निक्षेपों  का  विषय
 में  सबसे  बड़ी  मात्रा  में  पता  लगा  है,
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 (@)  यदि  हां,  तो  बह  कितने  एकड़  भूमि
 में  व्याप्त  है  शौर  इसके  अंतर्गत  कौन  कौन  से
 गांव  जाते  हैं;  भौर

 (ग)  क्‍या  इसके  खनन  के  लिए  कोई  योजना
 बनायी  गई  है  और  यदि  हां,  तो  तत्सम्बन्धी
 जरुर  बाते  क्‍या  है?

 इस्पात  शर  नान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  नी
 लुच देव  पसाव:.  (क)  भौर  (ख).  पोखरी  के
 बारों  कौर  कई  स्थानों  पर  जैसे  चमोली  जिला
 (गढ़वाल)  भें  तेजी,  देशो थान,  ग्वीनालखाल
 कौर  क्षेत्रपाल  में  यूरेनियम  के  छोटे  छोटे  प्राप्ति
 स्थल  पाये  गये  हैं  परन्तु  कभी  तक  आधिक  रूप
 से  कार्ययोग्य  कोई  धातु-रेखा  नहीं  मिली  है;

 (ग)  विच्छेदन  (शीयर)  क्षेत्रों  में  यूरेनियम
 के  सायरो  के  बृहद  कौर  कार्ययोम्य  संभावित  प्राप्ति
 स्थलों  के  समन्‍्वेषण  हेतु  प्रयत्न  के  रूप  में  क्षेत्र
 में  व्यधन  कार्य  जारी  है।  चालू  समन् वेषण  प्रयत्नों
 द्वारा  खनिजीकरण  की  किसी  स्पष्ट  रूप  रेखा
 के  उपलब्ध  होने  में  कुछ  समय  लगेगा।

 Payment  of  dues  by  M/s.  Alduct  India,
 Secunderabad

 9983.  SHRI  MAHADEEPAK  SINGH
 SHAKYA:  Will  the  Minister  of  LABOUR
 AND  REHABILITATION  be  pleased  to
 state:  °

 (a)  whether  recently  Messrs.  Alduct
 India,  Secunderabad  was  directed  by  the
 labowt  department  to  pay  the  dues;

 (b)  if  so,  whether  the  same  have  been
 realised;  and

 (c)  if  not,  whether  the  administration
 propose  to  launch  prosecution  against  the
 said  e

 ?

 TH
 ig,  DEPUTY

 MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  G.  VENKAT-
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 ~  (b)  the
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 mation  is  being  collected  and  will  be  laid
 on  the  Table  ef  the  Sabha  in  due  course.

 Non-compliance  of  Labour  Laws  by
 M/s.  Alduct  India,  Secunderabad

 9984.  SHRI  ONKAR  LAL  BERWA:
 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  given  to  Unstarred  Question
 No  355  on  the  7th  December,  972  re-
 garding  non-compliance  with  the  provi-
 sion  of  labour  laws  by  Messrs.  Alduct
 India,  Secunderabad  and  to  state:

 (a)  whether  the  report  of  the  Labour
 Commissioner,  Hyderabad  regarding  non-
 compliance  with  labour  laws  by  Messrs.
 Alduct  India,  Secunderabad  has  been  re-
 ceived;

 (b)  if  so,  the  facts  thereof;  and

 (c)  the  action  taken  in  the  matter?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  RE-
 HABILITATION  (SHRI  G.  VENKAT-
 SWAMY)  :  (a)  No.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Allocation  for  Settlement  of  Repatriates  in
 Gujarat

 9985.  SHRI  VEKARIA:

 SHRI  ARVIND  M.  PATEL:

 Will  the  Minister  of  LABOUR  AND
 REHABILITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  amount  sanctioned  and  re-
 leased  to  Gujarat  State  for  the  rehabilita-
 tion  of  repatriates  in  the  State  during  the
 last  three  years,  year-wise;

 rehabilitative  programme  in
 which  this  amount  has  been  spent;  and

 (c)  the  names  of  the  countries  from
 SWAMY):  (a)  to  (c).  The  required  infor-  which  these  persons  came.
 4  LSS/73—S,
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 THE  MINISTER  OF  LABOUR  AND
 REHABILITATION  (SHRI  RAGHUNA-
 THA  REDDY):  (a)  The  total  amount
 is  Rs.  3.42  lakhs.  The  year-wise  break-up
 is  as  follows  :—

 (Qs.  in  Iankhs)

 970-7i  .8
 ‘1971-72  2.9
 1972-73  0.05

 Toga.  :  3.42

 (b)  and  (c).  Rs.  3.00  lakhs  were  refeas-
 ed  for  the  resettlement  of  repatriates  from
 Burma  in  trade|business  through  grant  of
 loans,  Rs.  2,000  हटा  released  as  reim-
 bursement  of  expenditure  incurred  by  the
 State  Government  for  provision  of  relief
 facilities  to  Burma  repatriates.

 Rs.  40,000  were  released  as  partial  re-
 imbursement  of  expenditure  incurred  by  the
 State  Government  for  grant  of  maintenance
 allowance  to  widows,  orphans  and  infirm
 persons  in  indigent  circumstances  from
 among  the  repatriates  from  Mozambique.
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 Remittances  by  Indian  Tube  Co.  Ltd.

 9986.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Will
 the  Minister  of  HEAVY  INDUSTRY  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  paid  up  capital  of  Indian  Tube
 Company  Ltd.  Calcutta  year-wise  from
 ‘1968-69  to  1971-72  ;

 (b)  the  percentage  of  dividend  declared
 by  the  Company  during  these  years,  year-
 wise;

 (c)  the  amount  remitted  in  terms  of
 foreign  exchange  as  dividend,  year-wise;
 and

 (d)  whether  since  1969-70,  exports  by
 this  Company  are  steadily  falling  and  whe-
 ther  its  dividend  remittances  are  steadily
 increasing  and  if  so,  the  factors  responsi-
 ble  for  the  same?

 THE  MINISTER  OF  HEAVY  INDUS-
 TRY  (SHRI  T.  A.  PAI):  (a)  to  (०).
 The  required  information  is  given  below: —

 Year  Paid  up  Capital  Percentage  of  Amount  remitied  in
 dividend  Pound  Sterling

 ‘11-68  to  34-I2-68  Rs.  7,95,48,020  8%  £  106,244,
 -i-69  to  3I-2-69  Rs.  7,95.48,220  10%  4  156,374
 -I-70  00  31-3-71  Rs.  7,95,48,830  20%  §  286,228
 ‘1971-72,  Rs..7,95,48,830  16%  182,927 ve

 bus  adjustment  of
 certain  income-tax  dues
 payable  by  M/s.  Stewarts
 &  Lloyds  Ltd,  U.K.,
 their  share-holdets).

 (d)  Yes,  Sir.  The  shortfall  in  export  Review  of  product-mix  of  Alloy  Stcel
 arose  out  of  a  variety  of  factors  like  the
 scarcity  of  raw  material,  certain  technolo-
 gical  problems  faced  by  the  company  re-
 garding  galvanised  tubes,  the  downward
 trend  of  the  international  price  for  steel
 tubes  etc,  At  the  same  time  the  company
 was  able  to  increase  its  sales  within  the
 country  which  led  to  the  higher  dividends.

 Plant,  Durgapur

 9987.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA:  Will  the  Minister  of  STEEL
 AND  MINES  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  review  of  the  product-
 mix  of  the  Alloy  Steel  Plant  at  Durgapur
 has  been  completed  by  Government;

 (b)  if  so,  the  results  of  the  review;  and
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 (6)  the  time  by  which  Government  pro-
 pose  to  take  action  on  the  recommendations
 of  the  Review  Committee?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA)  :  (a)  Ne.
 Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  The  recommendations  of  the  Revicw
 Committee  are  expected  shortly  and  Goy-
 ernment  will  take  action  on  them  as  quick-
 ly  as  possible.

 Trade  between  India  and  China

 9988.  SHRI  DEVINDER  SINGH
 GARCHA:  Will  the  Minister  of  EXTER-

 NAL  AFFAIRS  be  pleased!  to  state:

 (a)  whether  recently  India  offered  to  re-
 new  trade  with  China;  and

 (b)  if  so,  what  was  the  reply  received
 from  Peking?

 THF  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FXTIRNAL  AFI  AIRS
 (SHRI  SURFNDRA  PAI  SINGH)  (a)

 and  (b).  The  Government  has  con-
 sistently  expressed  its  desire  to  renew
 trade  relations  as  part  of  normalisation  of
 relations  with  China  but  there  has  been  no
 response  from  China  so  far.

 West  Bengal  Government  Decision  to  Ban
 Strikes

 9989.  SHRI  A.  K.  M.  ISHAQUE:  Will
 the  Minister  of  LABOUR  AND  REHABI-
 LITATION  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government's  attention  has
 been  drawn  to  the  public  reaction  regard-
 ing  the  decision  of  West  Bengal  Govern-
 ment  to  ban  strikes;  and

 (b)  if  so,  whether  the  matter  has  been
 taken  up  with  other  State  Governments  to
 use  it  as  a  model?
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 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  G.  VENKAT-
 SWAMY)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No,  Sir.

 2.00  hrs.

 CALLING  ATTENTION  TO  MAITER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 ABNORMAL  RISE  IN  PRICES  AND  NON-AVAIL-
 ABILITY  OF  VANASPATI  AND  SUGAR

 SHRI  S  M.  BANERJEE  (Kanpur)  :  Sir,
 before  you  take  up  the  Call  Attention  notice
 may  T  say  one  word?  This  is  a  subject  which
 is  not  a  matter  for  Call  Attention  alone.
 This  is  a  matter  concerning  the  entire
 House  and  the  country.  We  have  given
 expression  to  our  wish  that  we  should  be
 given  an  opportunity  to  discuss  it,  and  the
 hon.  Minister  should  reply.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYA
 (Serampore)  :  We  have  also  given  notice

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  know
 You  can  send  a  seperate  notice  +f  you  want
 a  discussion.  (/nter:uprions)  Order,  pleuse
 Shri  Nawal  Kishore  Sinha.

 SHRI  NAWAL  KISHORE  SINHA
 (Muzaflarpur).  Sir,  I  call  the  atten-
 tion  of  the  Minister  of  Agriculture  to  the
 following  matter  of  urgent  public  impor-
 tance  and  I  request  that  he  may  make  a
 statement  thereon  :

 “the  abnormal  rise  in  prices  and  non-
 availability  of  vanaspati  and  sugar
 in  Punjab,  Dethi  and)  several  other
 parts  of  the  country.”

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  AGRICULTURE  (PROF.
 SHIFR  SINGH)  :  As  the  hon.  Members  are
 aware,  under  the  present  policy  of  partial
 control,  which  was  devised  specifically  for
 augmenting  sugar  production  by  enabling
 sugar  factories  to  pay  higher  prices  for
 sugarcane  than  the  notified  prices,  70  per
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 éent  of  the  sugar  produced  in  the  dountry
 is  requisitioned  mainly  for  distribution  to
 the  domestic  consutners  to  meet  a  reason-
 able  portion  of  the  requirements  while  the
 balance  of  30  per  cent  is  allowed  to  be
 sold  in  the  free  maiket.  The  Government
 have  introduced  a  scheme  for  selling  the
 levy  sugar  at  a  uniform  price  all  over  the
 country  from  lst  October,  1972,  The  issue
 price  was  Rs.  2  per  Kg.  to  start  with  and
 has  been  revised  to  Rs.  2.i5  with  effect
 from  ist  December,  1972.  The  wholesale
 trade  in  levy  sugar  has  also  been  taken
 over  with  effect  from  Ist  January,  1973,
 and  entrusted  mostly  to  the  Food  Corpora-
 tion  of  India  and  other  public  agencies
 such  as  the  cooperatives  in  some  of  the
 States.

 As  the  hon.  Members  are  aware,  the
 allotments  of  sugar  are  made  to  various
 State  Governments  on  a  rational  basis,
 based  on  population  and  past  consumption
 trends.  The  distribution  of  levy  sugar  within
 the  State  is  entrusted  to  the  State  Govern-
 ments.  The  Central  Government  have  indi-
 cated  broad  guidc-lines  for  distribution
 namely  that  no  person  shail  get  more  than
 +  Kg  pet  month  and  no  family  shall  get
 less  than  I  Kg.  per  month.  The  distibu
 tion  of  levy  sugar  in  the  States  to  the
 consumers  (both  rural  and  urban)  has
 been  working  satisfactorily

 To  meet  the  extra  demand  of  sugar  dur-
 ing  summer  months,  Government  have  al-
 fotted  20,000  tonnes  of  levy  sugar  each
 for  the  months  of  May  and  June  in  addi-
 tion  to  the  normal  monthly  release.  In  the
 case  of  Delhi,  the  Delhi  Administration
 have  been  allotted  the  full  quota  of  sugar
 required  for  meeting  the  requirements  on
 the  basis  of  existing  ration  units  to  enable
 distribution  at  900  grams  per  month.  The
 Nelhi  Administration  have  also  introduced
 a  bi-monthly  system  of  supplying  sugar  to
 the  consumers  with  effect  from  Ist  May,
 1973,  as  apainst  the  weekly  system  cnforc-
 ed  till  then.  It  is  hoped  that  with  the  in-
 creased  allotment  and  the  new  distribution
 system,  the  consumer  in  Delhi  will  face  no
 difficulty  in  getting  their  sugar  rations.
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 ‘The  wholesale  prices  of  sugar  in  the  free
 tiarket  witich  reached  8  peak  itt  Septem-
 ber  1972,  tanged  between  Re.  367  and
 Ks.  408  per  quintal  in  the  five  important
 cities  of  Delhi,  Kanpur,  Calcutta,  Bombay
 and  Madras,  had  shown  falling  trends  par-
 ticularly  during  March,  1973,  1...  the  end  of
 which  the  prices  ranged  from  Rs.  327  to
 Rs  354  per  quintal.

 SHRI  S  M  BANERJEE  :  Sir,  I  rise
 on  u  point  of  order.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  How  can
 there  be  a  point  of  order  how  ?

 SHRI  $  M  BANLRJEF  :  When  this
 question  was  raised,  we  definitely  requested
 the  hon.  Speaker  and  through  him,  the
 Minister,  that  we  wanted  o  statement  about
 the  price  per  kilo,  and  that  is  the  rise  per
 hilo  He  ७  giving  the  price  per  quintal
 Nobody  purchases  a  quintal,  3  can  assure
 the  House.  Arc  we  supposed  to  buy  it  in
 quintals?  It  ७  ५  4  pet  kilo.

 MR.  DI  PUTY-SPLAKER  =  Theie  ts  no
 point  of  order

 PROF.  SHER  SINGH  :  With  the  on  set
 of  summer,  the  prices  started  nsing  and
 by  the  end  of  April  ranged  from  Rs,  350
 to  Rs  370  per  quintal  and  have  firmed
 up  to  Rs.  352  Rs.  383  per  quintal  in
 various  markets  as  on  the  week  ending  7th
 May,  1973.

 SHRI  $  M  BANERIFE  What  is  the
 retail  price?  It  was  Ry  3.80  per  kilo.  How.
 it  has  gone  up  to  Rs  4  per  hilo?

 MR.  DEPUTY-SPFAKIR  :  You  have
 said  so.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  He  is  only
 reading,  I  have  purchased  it  at  that  price.

 PROF.  SHER  SINGH  :  I  wili  give  the
 figures  fo:  the  reta:!  price  also.

 The  additional  quantities  of  20,000  ton-
 fies  of  levy  sugar  allotted  by  Government
 for  each  of  the  two  summer  thonths  of
 May  and  June  are  just  reaching  consumers
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 and  are  expected  to  couater  the  rising  trend
 of,  free  market  prices,  to  some  extent.
 Government  {s,  however,  watching  the
 situation  and  wil]  take  appropriate  measu-
 res  as  und  when  it  becomes  necessary.

 As  the  sugar  production  in  ‘972-73,  sea-
 son  has  already  crossed  36.5  lakh  tonnes
 by  the  end  of  April,  1973,  and  is  expected
 to  reach  38  lakh  tonnes  by  the  end  of  Sep-
 tember  and  as  the  prospects  of  sugar  pro-
 duc'ion  for  the  next  year  are  very  promis-
 ing  the  prices  in  the  free  market  should
 in  any  case  begin  to  fall  by  the  beginning
 of  the  monsoon.

 As  regards  vanaspati,  the  supply  position
 has  been  generally  satisfactory  over  the
 past  few  years  and,  until  recently,  the  pro-
 duct  has  been  available  at  and  occasional-
 ly  even  below  controlled  prices.  ‘This  was
 largely  due  to  the  substantial  increase  in
 the  installed  capacity  of  the  industry  dur-
 ing  970  and  the  following  years  and  the
 competitive  market  conditions  generated  by
 it,

 However,  since  November,  ‘1972,  the
 production  of  vanaspati  has  suffered  a
 significant  set-back  and  currently  the  indus-
 try  is  functioning  at  70-75  per  cent  of  its
 normal  rate  of  production,  of  about  50,000
 tonnes  per  month,  The  set-back  in  produc-
 tion  is  attributable  to  the  interaction  of
 a  number  of  factors  including  inter-alia  a)
 non-availability  of  indigenous  raw  oils  ex-
 cept  at  exorbitantly  high  prices  mainly
 due  to  the  steep  fall  in  ground-nut  produc-
 tion.  (ii)  virtual  exhaustion  of  imported  oil
 stocks  and  delay  in  the  receipt  of  fresh
 supplies  due  to  the  tight  supply  position  in
 the  International  Market  and  (iii)  the  steep
 Power  cut  presently  obtaining  in  a  number
 of  States,  which  affects  not  only  the  pro-
 duction  of  vanaspti,  but  also  that  of  indi-
 genous  oils  used  in  its  manufacture.

 Despite  continuous  efforts  being  made  by
 Government  to  meet  these  difficulties,  the
 position  has  deteriorated  over  the  past  few
 months.  In  the  North  Zone,  nearly  all  the
 factories  are  functioning  at  reduced  capacity
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 due  to  the  power  cut  in  the  constituent
 States;  a  few  are  lying  closed  at  the
 Moment.  To  aggravate  matters  futher,  the
 vanaspati  factory  of  D.C.M.  Chemical
 works,  one  of  the  largest  in  the  country,
 had  to  suspend  production  on  the  30th
 April  due  to  a  sudden  labour  strike  in
 sympathy  with  that  of  the  textile  workers.

 SHRI  S.  M.  BANLRIFF  :  Sir,  there  waz
 strike  only  for  a  day.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Order,  please,
 Letushear  him.  There  are  Members  who
 have  given  their  names.  This  kind  ot
 interruption  is  most  irregular.

 PROF.  SHFR  SINGH:  As  the  Howse
 may  be  aware,  the  strike  has  since  been
 called  off  and  the  factory  is  expected  to
 resume  production  almost  immediately.

 Government  is  deeply  conscious  of  the
 difficulties  experienced  by  the  consumers
 of  vanaspiati  as  a  result  of  the  undet-produc-
 tion  of  large  segment  of  the  industry,  parti-
 cularly  in  the  North  Zone,  for  one  reason
 or  the  other  and  are  actively  exploring  mea-
 sures  that  may  be  necessary  for  restoring
 normuley  at  the  very  earliest  possible
 moment.  Some  15,000  tonnes  of  imported
 oil  just  received  aie  being  rushed  to  the
 factories,  and  orders  have  also  been  placed
 for  the  import  of  another  50,000  tonnes  for
 use  by  the  vanaspati  industry.

 Government  have  seen  reports  in  the
 press  and  other  sources,  of  vanaspati  being
 sold  at  prices  higher  than  the  notified  prices.
 Such  reports  are  generally  brought  to  the
 notice  of  the  concerned  State  Governments
 for  initiating  necessary  action  against  the
 offending  parties.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  There  is  no
 State  Government  in  Delhi.

 MR.  DFPUTY-SPFAKER  :  Order.
 please.  This  is  too  much.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diamond
 Harhour):  There  is  no  disorder.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  You  are
 interrupting  the  Minister's  statement  with-
 out  your  name  being  there;  that  is  dis-
 order.
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 PROF.  SHER  SINGH  :  Government
 have,  however  been  assured  by  the  Vanas-
 pati  Manufacturers’  Association  that  its
 member-factories  would  try  to  meet  the  re-
 quirements  of  vanaspati  of  all  the  state
 Governments,  based  on  last  year’s  demand,
 at  controlled  prices,  for  sale  through  fair
 price  shops.  The  requirements  advised  by
 the  different  State  Government  have
 been  conveyed  to  the  Association  for
 arranging  supplies.  It  is  hoped  that,
 with  the  expected  improvement  in  the
 production  of  vanaspati  and  the  imple-
 mentation  of  the  scheme  of  distribution
 through  fair  price  shops,  the  difficulties
 presently  being  faced  by  the  consumers  in
 Delhi,  Punjab  and  other  parts  of  —  the
 country  will  soon  be  overcome.

 SHRI  NAWAL~  KISHORE  SINHA
 (Muzaffarpur)  :  |  appreciate  the  —  efforts
 that  the  hon.  Minister  is  making  to  remove
 the  difficulties  faced  by  the  consumers
 all  over  the  country.  The  explanation
 as  well  as  the  projected  programme  would.
 hardly  satisfy  the  consumers  in  the  country.
 The  House  is  aware  of  the  price  situation
 obtaining  in  the  country  leading  to  innumer-
 able  complexities  in  the  situation.  There  is
 no  family  in  the  country  where  this  is  not
 discussed  almost  every  day,  except  of  course
 a  few  fortunate  people  where  if  some  one
 brings  to  their  notice  the  price  index  the
 eye-brows  are  not  raised.  Even  in  those
 families  eye-brows  must  be  raised  now  on
 the  mention  of  price  like  of  consumer
 article  on  a  particular  day.

 Let  us,  for  example,  take  cotton  textiles.
 I  may  mention  a  few  other  articles  along
 with  vanaspati  and  sugar.  The  price  of
 indigenous  cotton  is  stable  while  cloth
 prices  have  risen.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  In  that  case
 we  are  widening  the  scope;  let  us  con-
 fine  ourselves  to  sugar  and  vanaspati.

 SHRI  NAWAL  KISHORE  SINHA:
 Sugar  and  Vanaspati  are  things  of  daily
 consumption  and  it  touches  almost  every-
 body,  particularly  those  of  the  low-income
 group  for  which  we  are  so  much  concern-

 ed  and  in  fact  Government  itself  vies  with
 Members  in  expressing  its  concern  for  that
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 section  of  the  society.  ‘But  what  is  the
 situation?  For  the  last  one  year  the  All
 India  Commodity  Price  Index  has  gone
 on  rising;  with  1959-60  as  the  base  (100)
 it  had  gone  up  to  23  in  May,  972  and
 this  year  in  May,  973  it  has  gone  up
 to  267.  Today  in  the  Economie  Times  it
 has  come  out  that  it  had  gone  up  to  268,
 rising  by  one  point  every  day  in  this
 month.  With  your  permission,  I  shall
 quote  the  figures,  particularly  for  ground-
 nut  oil  which  is  the  subject-matter  of  the
 call-attention  motion.

 It  was  33.3  a  year  ago.  Now  it  is
 272.6.  Every  day  it  is  rising.  Now  it  has
 risen,  according  to  press  reports  stil!
 higher.  Our  vanaspati  industry,  we  are
 told,  was  producing  50,000  tons  a  month
 whereas,  of  late,  it  has  been  producing
 only  36,000  or  37,000  tons  a  month.

 Regarding  sugar,  I  am  afraid,  the  same
 is  the  story.  Last  year,  we  were  told  that
 the  production  of  sugar  was  going  to  be
 increased.  Since  then  there  has  been  a  rise
 in  sugar  production.  I  must  congratulate
 the  Minister  in  charge  that  we  would  have
 about  38  lakhs  tons  of  sugar.  There  is  no
 serious  doubt  about  their  reaching  this
 figure.  May,  June  and  July  are  the  months
 for  the  demand  of  more  sugar.  So  far,  they
 have  released  only  about  3  lakhs  tons  of
 sugar.  Even  after  that  released,  the  price  of
 free  market  sugar  has  gone  up.  I  need  not
 tell  you  that  despite  this  70  per  cent  reser-
 vation,  most  of  our  people  depend  upon
 free  market  for  their  daily  requirements
 of  sugar.

 I  shall  show  you  a  receipt.  Four  days
 back,  sugar  was  sold  in  the  Central  Govern-
 ment  Employees  Consumers’  Coope-
 rative  Society,  Raisina  Road,  at  Rs.  3.75
 per  kilo,’  It  was  sold  at  Rs.  4  yesterday.
 May  be,  in  the  market  to-day  it  may  be
 sold  at  Rs.  4.25  per  kilo.  It  looks  as  if  in-
 creased  production  is  no  answer  to  the  con-
 sumers’  difficulties,  In  this  country,  whe-
 ther  there  is  shortfall  in  vanaspati  or  in-
 crease  in  production  price  of  sugar,  the
 position:  of  the  ‘consumers  remains  the
 same.
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Will  you
 now  put  the  question  ?

 SHRI  NAWAL  KISHORE  SINHA  :  I
 am  coming  to  the  question.  The  statement
 of  the  Minister  is  not  satisfactory.  There-
 fore,  I  am  going  to  put  the  question.
 Otherwise,  I  would  not  have  put  questions.

 May  I  therefore  know  what  Government
 proposes  to  do  on  the  following  six  points
 which  are  based  on  his  statement:—

 (i)  collecting  correct  intelligence  of
 anticipated  shortuge  of  food
 material  and  adequate  prepara-
 tion  to  meet  that  in  advance;

 (ii)  exercising  greater  vigilance  on
 Movement  of  essential  commodi-
 ties,  particularly,  those  which  are
 {n  short  supply;

 aii)  ensuring  an  efficient  public  distri-
 bution  system  with  all-party
 supervisiory  committees  and  seeing
 to  it  that  members  in  the  local
 supervisory  committee  have  an
 effective  voice  in  distribution?

 We  have  visited  shops  and  have  met  the
 members  of  the  Committee  as  well.  But,
 these  people  have  no  effective  voice  in  the
 distnbution  system.  They  are  absolutely
 helpless  creatures;  so  far  as  distribution
 system  is  concerned,  it  is  the  officers  who
 rule  the  roost  everywhere.

 Another  point  is  this.  In  regard  to  the
 proposed  take-over  of  the  distribution  of
 vanaspati,  the  Minister  told  the  other
 House  that  they  were  waiting  for  the  in-
 formation  from  the  States.  While  nation-
 alising  yarn  distribution,  they  did  not  wait
 for  the  information  from  the  States.  That
 led  to  all  sorts  of  complications  with  which
 they  chose  to  put  up.  Why  should  they  now
 wait  for  information  from  the  States?  The
 producers  are  aware  what  quantity  of  edible
 oil  is  sold  in  a  particular  State.  That  infor-
 mation  is  there.  That  must  be  readily  avail-
 able.  Why  should  he  say  that  they  are
 waiting  for  this  particular  information  from
 the  States?
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 Regarding  sugar,  the  Government  cons!-
 dered  this  matter  and  allowed  30  per  cent
 of  the  sugar  produced  as  free  sugar  to  be
 sold  in  free  market.  Actually  what  has  hap-
 pened  is  this.  Both  free  market  sugar  and
 controlled  sugar  are  being  sold  by  the  re-
 tailers  at  a  high  price.  Why  should  con-
 trolled  sugar  also  be  sold  at  a  higher  price?
 It  seems  there  is  no  proper  check.  It  is
 impossible  to  ensure  a  proper  check  on  this.
 My  last  point  is  this.  What  is  he  proposing
 to  do  with  the  erring  Government  servants?
 Is  he  going  to  impose  penalty  on  these
 people?  Why  should  the  State  Governments
 not  organise  a  real  and  efficient  public  dis-
 tribution  system  quickly?  This  is  a  most
 important  thing  if  you  want  to  ensure  a
 fair  distribution.

 PROF  SHER-  SINGH  :  The  hon.
 member  has  asked  a  few  questions.
 Firstly,  he  asked,  when  we  thought  that
 there  was  going  to  be  scarcity  of  sugar
 and  the  availability  of  vanaspati  was
 going  to  be  affected,  did  we  take
 steps  in  time?  As  soon  as  we
 saw  in  April  that  the  price  of  sugar
 Started  rising,  we  took  the  decision  that
 since  summer  was  setting  in,  in  May  and
 Tune  we  shouid  release  more  of  levy  sugar.
 We  have  alrcady  released  20,000  tonnes
 more  in  May  and  will  release  20,000  ton-
 nes  more  in  June.  The  sugar  we  released
 for  May  has  started  reaching  the  consumers
 now.  We  are  watching  the  situation  and  if
 we  find  that  the  price  rises  further,  we  can
 think  of  releasing  some  more  sugar.  This
 being  the  marriage  season,  there  is  great
 demand  for  sugar.  The  retail  price  of  sugar
 in  Delhi  was  Rs.  3.90  on  the  9th  May.
 May  be  it  is  Rs.  4  somewhere  else,

 SHRI  NARSINGH  NARAIN  PANDEY
 (Gorakhpur)  :  It  is  selling  at  Rs.  450
 in  Karolbagh.

 PROF.  SHER  SINGH  :  So  far  as
 the  question  of  black  market  is  con-
 cerned,  for  70  per  cent  of  the
 sugar  which  comes  under  levy  sugar,
 the  price  is  fixed  at  Rs.  2.I5.  If  any-
 body  sells  levy  sugur  at  more  than  this
 price,  it  is  black  market.  So  far  as  the  30
 per  cent  of  sugar  sold  in  the  open  market  is
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 concerned,  there  is  no  control  on  its  price,
 Free  sale  sugar  and  levy  sugar  cannot  be
 sold  in  the  same  shop,  There  are  different
 shops  for  selling  the  two  kinds  of  sugar.

 SHRI  NAWAL  KISHORE  SINHA  :  It
 may  be  so,  in  Delhi,  but  all  over  the
 country  the  same  shop  sells  both.

 PROF,  SHER  SINGH:  About  vanaspati,
 in  December  we  found  that  there  was
 going  to  be  a  shortage  and  so  we  advised
 the  association  to  make  a  certain  quantity
 available  to  be  distributed  through  fair
 price  shops.  For  that,  we  wrote  to  the
 States.  Some  State  Governments  have  indi-
 cated  their  requirements  and  some  others
 have  not,  Even  day  before  yesterday  we  re-
 minded  Delhi  that  they  should  indicate
 their  requirements  and  arrange  for  distribu-
 tion  of  vanaspati  through  fair  price  shops.
 Bihar  has  informed  us  that  they  need  2,405
 tonnes.

 Gujarat  wanted  (989  tonnes  and  U.  P.
 7,408  tonnes.  The  total  comes  to  22,000.
 We  have  passed  it  on  to  the  industry  to
 arrange  for  supply  for  distribution  of  this
 quota  through  fair  price  shops.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER.  Shri  Smha
 has  asked  certain  specific  questions.  Firstly,
 what  are  you  doing  to  collect  more  accu-
 rate  intelligence  of  prices?  Secondly,  what
 are  you  doing  to  exercise  greater  vigilance
 on  the  movement  of  commodities?  Thirdly,
 what  are  you  doing  to  give  more  effective
 voice  to  the  public  in  distribution,  because
 he  says  the  officers  are  now  controlling
 everything.  Fourthly,  what  has  happened  to
 the  proposal  for  the  take-over  of  the  trade
 in  vanaspati?  Then,  in  view  of  the  abuses,
 are  you  proposing  to  do  away  with  the  30
 per  cent  free  sale?  Lastly,  what  are  you
 doing  to  bring  to  book  erring  Government
 Officials?

 PROF.  SHER  SINGH:  Taking  the  last
 question  first,  we  have  written  to  the  State
 Govergments  and  requested  them  to  take
 stringent  measures  to  punish  those  who  are
 eelling,  vanaspati,  which  is  a  controlled
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 commodity,  at  a  higher  price  eee  Cinterrup-
 tons)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  If  the  inter-
 ruptions  go  on  like  this,  we  will  be  no-
 where.  I  am  doing  my  best  to  get  the
 replies  to  the  questions  raised,

 PROF.  SHER  SINGH:  As  regards  the
 30  per  cent  sugar  in  the  open  market,  the
 policy  decision  about  partial  control  was
 taken  in  the  month  of  August,  972  and  it
 has  given  its  results.  We  pay  higher
 prices  to  the  sugarcane  growers  and  the
 result  of  that  is  that  the  factories  have
 attracted  more  sugarcane;  and  the  produc-
 tion  of  sugar  has  increased  and  will  go  up
 to  38  lakhs  tonnes.

 As  for  the  take-over  of  the  sugar  mills,
 we  a.e  expecting  the  report  of  the  Sugar
 Enquiry  Commission  very  soon,  before  the
 Lok  Sabha  session  adjourns,  As  regards  the
 take-over  of  the  vanastpati  trade,  there  is
 no  such  proposal  at  present.

 Regarding  the  advisory  committee  for
 distribution,  we  have  advised  the  State
 Governments  to  appoint  advisory  commit-
 tees  at  the  State  level  so  that  the  distribu-
 tion  be  watched  and  it  can  be  seen  to  that
 it  is  fair.

 श्री  हरी  सिह.  (जुर्म)  उपाध्यक्ष  महोदय,
 आज  देश  मे  जीवन  की  दिन  प्रति  दिन  की
 इस्तेमाल  की  चीजों  का  वास  झ्रासमान  को  छू
 रहा  है  श्लोक  इस  महंगाई  को  समाप्त  करने  के  लिए
 सरकार  के  प्रयत्न  बड़ी  तेजी  से  चल  रहे  हैं।
 महंगाई  रोकने  का  जो  सब  से  घड़ा  साप्तन
 है  वह  है  काले  धन  को  जमाखोरी  की  समाप्ति
 और  इसका  टैक्स  की  इस  चोरी  को  रोकने
 के  सिलसिले  में  हमारी  सरकार  ने  कभी  कल  बरसो
 ही  बहुत  ही  क्रियात्मक  कदम  उठाए  हैं।  इसके  लिए
 भी  सरकार  बधाई  थी पाच  है।  लेकिन  इसके
 बाबजूद  भी  जो  काला  धन  महंगाई  बढ़ाने  का
 सबसे  बड़ा  स्रोत  है  ग्रह  तब  सके  काम  से  नहीं
 चा  सकता  है  जब  तक  कि  करेंसी  का  डो-मैगनेटाइट-
 जेशन  न  हो  |  जब  तंक  ऐसा  नहीं  होगा  |  सरकार
 के  किसी भी  महंगाई  रोकने  के  प्रदान  को
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 सफल  नहीं  हमने  देंगे।  जहां  तक  रोजाना  के
 इस्तेमाल  की  चीजों  का  सम्बन्ध  है,  महंगाई  बढ़
 रही  है।  केन्द्रीय  सरकार  का  जो  प्रयत्न  है  वह
 काबिले  तारीफ  होते  के  बावजूद  भी  ग्राम  हमारे
 शासक  की  ढिलाई  बरत  रहे  हैं  जिस  की  वजह
 से  जमाखोर  और  मुनाफाखोर  जख्रीरेबाज़  नाजायज
 तौर  पर  चीजों  को  इकट्ठा  कर  आ्डिफिशियल
 स्केसिटी  पेदा  कर  रह  हैं।  मैं  आकडो  के  मायाजाल
 मे  और  इस  झमेले  मे  नहीं  पडना  चाहता  7
 कि  कुछ  आवश्यक  चीजो  की  कमी  है।  सब  कागज
 पर  मालूम  पडता  है  कि  चीजो  की  कमी  है,
 मगर  बाहर  खरीदने  के  लिए  मार्केट  में  जाये
 जौर  उच्च  दाम  देने  को  तैयार  हा  तो  हर  चीज
 मिल  जाती  है।  जिस  तादात  में  जिस  सख्या  में
 भी  चाहिए  वह  चीज  मिल  जायेगी।  ऐसी  हालत
 में  यह  जो  महंगाई  बढ़  रही  है  उस  पर  सरकार
 का  करोल  क्‍या  नहीं  हा  पाता  है?

 इसके  साथ  साथ  कुछ  विरोधी  भाटिया  भी
 ऐसी  है  जो  सरकार  के  खिलाफ  इन  »  होगो,
 काला  बाजार  करने  वालो  से  साज  बाज  रखती
 है,  आन्दोलन  करती  हैं  ताकि  सरकार  की  इमेज
 खराब  हो।  ये  पोलिटिकल  पार टिया  कभी  जखीरे-
 बाज़  के  खिलाफ  विद्रोह  नहीं  करती  है,  ऐसे  लोगों
 के  खिलाफ  वह  कभी  जुलूस  नहीं  निकालती  है
 जो  जमाखारी  कर  के  देश  मे  ऐसी  भयावह  स्थिति  पैदा
 करते  हैं,  वह  जिस  निकालेगी  सरकार  रे  खिलाफ  |
 क्या  उन  के  विरोध  से  डालडा  कौर  चीनी  ज्यादा
 उत्पन्न  होने  लगती  हैं?  (व्यवधान)

 ता  मै  सीधा  सादा  प्रश्न  पूछना  चाहता  7  कि
 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  चीनी  मित्रों  के
 राष्ट्रीयकरण  करने  के  सिलसिले  मे  केन्द्रीय  सरकार
 के  पास  कोई  झपना  प्रस्ताव  भेजा  है?  प्रगर
 भेजा  है  तो  सरकार  उस  के  क्‍यों  दिलाई  वर  रही
 है?  झगर  उस  पर  कोई  फैसला  किया  होता
 बह  क्या  है?

 इसी  सिलसिले  में  दूसरी  खोज  मैं  यह  जानना
 चाहता  हू  कि  डालडा  मैन्यू फैक्चर  करने  वाले  जो  मालिक
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 हैं  उन  के  पास  कितना  स्टाक  है  ?  क्या  यह  सही
 है  कि  बह  अपने  समेटा  को  यह  डालडा  सप्लाई
 नहीं  कर  रहे  है  और  बम्बई  में  मुग़न्नी  और

 मूंगफली  के  तेल  जिस  से  शाल डा  घनता  है  क्या  'उस
 में  कारण  ट्रेडिंग  चल  रही  है  शर  क्या  सरकार
 इस  गैर-क़ानूनी  व्यापार  पर  पाबन्दी  लगाने  के
 लिए  और  उन  व्यापारियों  को  काबू  में  लाने  के
 लिए  कोई  प्रबंध  करेगी  ?  यश  a  wee  जखीरे-
 बाज़.  और  जिन  के  पास  डाबड़ा  जमा  हैं  उन  के
 ऊपर  क्या  सरकार  ने  छापे  मारे  है  ?  यदि  हा
 तो  किन  किन  पर  और  उन  की  साया  क्‍या  है
 तथा  कितना  माल  उन  ने  यहा  रिकवर  सभा  ?

 आज  चीनी  खुले  मार्केट  में  मिल  जाता  है  लेकिन
 राशन  की  दुकान  पर  चीनी  उचित  मात्रा  में  नहीं
 मिनती  है  कौर  जा  मिलती  है  बहू  बहुत  गन्दी

 होती  हे  ।  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  आर  खीचना
 चाहता  ह  और  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  कोई
 नेशनल  प्रोसेसिंग  पालिसी  बनाएगी  जिस  से  कि  दिन
 प्रति  दिन  की  जरूरत  की  चीज  मिलने  में  दिक्कत
 न  हा  ?  क्या  सरकार  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  लाएगी
 जिससे  कि  डालडा  का  प्रौढ़  ऐसो  चीजों  का
 बफर  स्टाक  बताए  जिस  से  कि  वह  प्राइस  शाक
 बर्दास्त  कर  सके  ?

 प्रो  शेर  सिह  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  तीन  घार
 प्रशन  माननीय  सदस्य  ने  किए  है  ।  उत्तर  प्रदेश
 सरकार  का  जो  चीनी  मिला  के  राष्ट्रीयकरण  का
 प्रस्ताव  उस  के  बारे  में  यह  सही  है  कि  एक
 प्रस्ताव  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  भाया  है  श्लोक
 हाम  मिनिस्ट्री  मे  उस  के  ऊपर  विचार  हो  रहा  है।

 क्रि  नर्रासह  नारायण  पांडेय  कितने  दिन  से
 विचार  हो  रहा  है  ?

 प्रो०  शेर  सिंह '  मैने  निवेदन  किया  कि  होम
 मिनिस्ट्री  के  पास  विचाराधीन  है  -  बहा  उस  पर
 विचार  हो  रहा  है  1

 SHRI  NARSINGH  NARAIN  PAN.
 DEY  Since  when  us  it  pending?  How
 much  time  will  it  take?
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  How  can
 he  reply  on  behalf  of  the  Home  Minis-
 try?

 Mo  शेर  सिह:  दूसरी  बात  उन्होंने  जखीरे दो जो
 के  लिए  कही  ।  यह  ठीक  है  कि  काला  धन  इस
 में  लग  रहा  है।  वह  भी  एक  कारण  बन  रहा
 है,  जैसे  हमारे  पास  यह  सूचना  भा  रही  है  कि  जब'
 से  गेहूं  की  होल  सेल  ट्रेड  का  टेक  गोबर  हुआ  उस
 के  बाद  से  कुछ  पैसा  इस  में  उन्होंने  लगाना  शुरू
 कर  दिया  है  कौर  वह  भी  एक  कारण  है  t  हम
 ने  स्टेट  सरकारों  को  लिख।  है  कि  यह  जखीरदोजी
 जो  है  उस  के  खिलाफ  बह  सख्त  कदम  उठाएं  v

 तीसरी  बात  उन्होंने  राशन  की  चीनी  की  कही
 कि  बह  गन्दी  होती  है  तो  माननीय  सदस्य  किसी
 विशेष  जगह  के  बारे  में  सूचना  दें  तो  हम  उस  की
 जांच  करवाएंगे  ।  (व्यवधान)  इस
 की  हम  जांच  करवाएंगें  ब्रोकर  गन्दी  होगी  तो  उन  के
 खिलाफ  ऐक्शन  लेंगे  ।

 शी  भान  सिंह  दौरा  (भटिंडा)  :  मंत्री  महोदय
 ने  जो  स्टेटमेंट  दिया  है  मैंने  उसे  सुना  है  भोर  पढ़ा
 है  ।  यह  जो  एयर  कंडीशन्ड  कमरे  के  अंदर  बैठ
 कर  स्टेटमेंट  बनते  हैं  दन  का  सच्चाई  से  कोई
 ताल्लुक  नहीं  है  ।  इस  में  जो  कुछ  दिया  गया  है
 उस  से  न  प्राइसेस  डाउन  आएंगी  न  लोगों  को  यह
 चीजें  मिलेंगी  ।  जो  इस  में  बातें  कही  गई  हैं  मैं
 समझता  हूं  कि  सब  से  पहले  गवर्नमेंट  को  इस  में
 यह  मानना  चाहिए  था  कि  हम  प्राइसेस  को  स्टेबल  रखने
 में,  ब्लेक  मार्केटिंग  रोकने  में  सफल  रहे  हैं  t
 अपनी  इस  अ्रसफलता  को  इन्हें  मानना  चाहिए
 था ।

 अब  शुगर  का  मैं  ले  लेता  हूं  ।  हम  यह  देख
 रहें  हैँ,  इन  .के  स्टेटमेंट  में  लिखा  है  :

 “The  Central  Government  have  indi-
 vated  broad  guidelines  for  distri-
 bution,  namely,  that  no  person
 shall  get  more  than  ene  Ky.  per
 month  and  no  family  shall  get
 Jess  than  one  Kg.  per  month.”
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 दिल्ली  में  यह  कहते  हैं  कि  तौ  सौ  ग्राम  देते  हैं
 एक  महीने  में  और  गांवों  सें  पांच  सौ.  ग्राम  भी
 नहीं  मिल  रहा  है।  वह  वहां  जाता  ही  नहीं  है  ।
 पाँच  सौ  ग्राम  भी  नहीं  मिलता  है  ।  तो  बाप  की
 गाइड  लाइन  कहां  चली  गई  ?  गाइड  लाइन  कोई
 नहीं  है  भौर  यहां  ब्लैक  मार्केटिंग  भी  हो  रही  है  ।
 जो  शुगर  कोआपरेटिव  शाप  पर  जाता  है  वह  भी
 ब्लैक  मार्केट  में  चला  जाता  है  आर  जाए  क्यों  न?
 अगर  चार  रुपये  किलो  साथ  की  दूकान  पर  चोरी
 बिकती  है  तो  दो  रुपये  किलो  कोन  बेचेगा  ?
 इसलिए  सौ  बोरी  जाती  है  तो  उस  में  से  50  बोरी
 तो  ब्लैक  मार्केट  में  चली  जाती  है  कौर  वह  जाती
 कैसे  हैं  ?  श्राप  के  आफिसस  उन  के  साथ  मिले  हुए
 होते  हैं  कौर  बहू  जो  इस  प्रकार  का  धंधा  करते  हैं
 आप  ने  राज  तक  उसकी  कोई  जांच  पड़ताल  नहीं
 की  ।  राज  तक  किसी  आफिसर  को  पकड़ा  नहीं
 गया  t  इसलिए  सब  से  पहले  मैं  यह  चाहता  हूं  कि
 जो  30  परसेंट  आप  ने  उन  को  दिया  है  वह  किस
 लिए  दिया  है  ?  क्‍या  सौदा  किया  है  उन  से  ?
 यह  किया  है  कि  70  परसेंट  लोगों  को  मिलेगा
 इन  दूकानों  से  और  30  परसेंट  ब्लैक  मार्केट  में
 बिकेगा  ?  मैं  चार्ज  लगाता  हूं  कि  मिनिस्ट्री  ने
 जरूर  कोई  सौदा  किया  है  जिस  से  कि  30  परसेंट
 वह  ब्लैक  मार्केट  में  बेच  रहे  हैं  ।  यह  मौत  कारण
 है  जिस  से  शुगर  चार  रुपये  से  भी  ज्यादा  भाव
 पर  बिक  रही  है।

 अब  मैं  वेजीटेबल  को  ले  रहा  हूं  ।  मेरे  पास
 पंजाब  का  और  सभी  शहरों  का  है  जहां  वेजिटेबल
 पहले  तो  मिल  ही  नहीं  रहा  है,  मैं  पिछली  दफा
 अपने  घर  गया  था  तो  मेरे  घर  में  भी  नहीं  था  !
 मैंने  घर  वालों  से  कहा. .

 sit  सतपाल  कपूर  (पटियाला)
 थी  खाते  हैं  ?

 :  भाप  तो  देशी

 शो  सान  ह्सिहु  भोरा  :  सरसों  का  तेल  ।  सरसों
 का  तेल  जो  है  यह  भी  600  हुये  क्विंटल  है  ।
 सात  रुपये  किलो  बिक  रहा  है  t  वह  भी  लोगों  को

 नहीं  मिल  रहा  है  1  भाप  की  ऐग्रीकल्चरल  मिनिस्ट्री
 किस  लिए  है  ?
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 शहरों  में  यह  हालत  है  कि  कही  8  रुपये  किलो  है,
 कहीं  9  रुपये  किलो  है,  कही  i0  रुपये  किलो
 है  1  भ्राखिर  यह  कहां  से  जाता  है  कही  से  तो

 जाता  होगा,  धर  मे  तो  कोई  बनाता  नहीं  है,
 मैं  समझता  हू  कि  उन्हीं  मिलो  से  भाता  होगा  ny
 art  कहते  है  कि  हमारी  कैपेसिटी  कम  हां  गई  है--
 क्यो  कम  हो  गई  है  t  आप  नवम्बर,  72  के
 प्रा कड़े  देते  हैं,  लेकिन  प्रभी  तक  तो  भ्राता  रहा
 है,  कुछ  दिनों  से  कम  हुमा  है,  तो  फिर  पहले  कैसे
 आता  रहा  है,  दो-चार  दिनों  में  ही  कैसे  कम  री
 गया  a

 मै  समझता  हू  कि  गवर्नमेंट  इस  में  क्च  हुई
 है  t  आप  स्टेट  गवर्नमेंट  को  कहते  है  कि  ऐसे  ट्रेड
 के  खिलाफ  सख्त  कदम  उठाये,  लेकिन  श्राप  के
 अफसर  उनको  छोड़  देते  है,  पैसा  लेकर  वापस  चले
 शाव  है  ।  मैं  आप  को  बतलाना  चाहता  हू  कि
 शब  लोग  मजबूर  हां  जायेगे,  इस  बात  के  लिये
 कि  जहा  स्टाक  पड़ा  होगा  उस  को  जबरदस्ती
 उठा  कर  ले  जाये  और  लागा  मे  बाट  द  t  उस
 क॑  बाद  आप  की  पुलिस  लागा  का  पकड़ेगी--उस
 का  भी  देखेंगे  ।  हम  खुद  जत्था  लेकर  वहा  जायेगे
 ओर  सामान  निकाल  कर  लांगा  का  बाटेंगे  और
 देखेगे  कि  बाप  की  पुलिस  और  डिपार्टमेंट  क्‍या
 करता  है  ।  इस  लिये  आप  से  दरख़्वास्त  करता
 है  कि  आप  जल्द  से  जल्द  सही  कदम  उठाए  |

 मैं  श्राप  से  पहला  सताने  यह  पूछना  चाहता  ह--
 जा  30  बरसे  श्राप  न  उन  का  छोड़ा  है,  उस  को
 खत्म  कर  रहे  है  या  नहीं  कर  रहे  है?  दूसरे--
 इस  शुगर  फैक्टरी  का  कब  तक  नैशनलाइ-
 जेशन  कर  रहे  है  ?  वनस्पति  फैक्ट्री  का,  जैसे
 डालडा  फैक्ट्री  है  नेशनाइजेशन  कब  तक  बार  रहे
 है?

 तीसरे--आप  ने  500  या  400  ग्राम  का  कोटा
 फिक्स  किया  हुमा  है,  आप  महीने  में  इक्ट्ठा  दो
 कसो  क्यो  नही  दे  देत  है  ताकि  लोगों  की  जरूरत

 पूरी  हो  सके  शौर  वे  ब्लैक  से  न  खरीदे  ।  भाप  के
 पास  शुगर  बहुत  है,  लेकिन  लोगों  का  शुगर  न
 मिले  तो  वे  क्‍या  करे  ?  इस  लिये  मे  जानना
 चाहता  हू  वि  क्‍या  बाप  इस  कोटे  को  बढ़ाने  जा

 रहे  हैं  ?
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 चौथे---हिस्ट्रीज्यूशन  का  काम  भाप  पूरी  तरह  से

 झपने  हाथ  में  ले,  फेमस-प्राइम  शाप्स  खोल  कर,
 ईमानदार  लागों  की  कमेटी  बनाये,  ताकि  श्राप  वे
 प्राफिसर्ज़  'गहरा  ने  कर  सके  कौर  लोगो  को  सामान
 मिल  सके  ?
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 मैं  चाहता  हु  कि  मिनिस्टर  साहब  मेरे  सवालों
 का  साफ  माफ  जबाब  दे  कि  4  क्‍या  करने  जा  रहे
 है  और  अगर  नहीं  बर  सकते  है  तो  उस  के  कया
 कारण  है  ?

 प्रो०  शेर  लिए  उपाध्यक्ष  महोदय,  माननीय
 सदस्य  ने  पहला  सवाल  यह  पूछा  है  कि  यह  श्रीधर
 कन्ट्रोल  क्या  है  30  परसेट  क्‍या  छोड  देते  है  ।
 मैन  पहले  इसके  बारे  म  जबाब  दिया  है  कि  हम
 ने  किसान  a  लिये  कम  से  कम  कीमत  तक़रीर
 की  हे,  उस  से  ज्यादा  मिल  देना  चाह  ता  दे  सकती
 है  और  30  परसेंट  फ्री  सेल  क॑  कारण  वे  दे  सकती
 है  और  देनी  चाहिये  -  इस  का  नतीजा  या  हुमा  है
 फि  पजाब  में  साढ़े  बारह  रपये  निकाल  शुगर-केन
 की  कीमत  किसान  का  मिली  है  t  उसर  प्रदश
 में  साढ़े  तेरह  स्वयं,  मैसर  में  5  और  ih  ये
 तक  भी,  महाराष्ट्र  मे  sd  और  io  रपये  तक
 मिली  है  |  ज्यादा  कीमत  मिलने  का  नतीजा  यह
 हुआ  कि  कसाना  के  मन  में  यह  बात  पैदा  हुई
 है  कि  अगले  साल  व  ज्यादा  गन्ना  पैदा  कर,
 जिस  से  शुगर  की  प्रोडक्शन  बढ  सके  |  पिछने
 सात  जा  गन्ना  बाया  गया  है  उस  से  इस  साल
 ज्यादा  गन्ना  बाया  गया  है,  क्योकि  उन  का  अच्छी
 कीमत  मिली  है  और  उम्मीद  है  कि  इस  साल  33
 लाख  टन  सम  ज्यादा  शुगर  होगा  |

 श्री  दिवस  भट्टाचार्य  (सीरम पर)  यह  सब  काक-
 एड-चल  स्टोरी  है  प्राइस  बढ़  रही  ह  उस  का  क्या  होगा  ?

 प्राण  शेर  सिह  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि
 आप  दा  किला  पर-हैश  क्यों  नहीं  कर  देते  ।  झगर
 दो  किलो  के  हिसाब  से  रिलीज़  करे  मो 11  लाख
 हन  महीने  में  करना  पड़ेगा  और  हमारा  38  लाख
 टन  का  स्टीव  दो  तीन  महीने  में  खम  हों  जाएगा  |
 इस  लिये  हम  को  हिसाब  लग  सच  ऐसे  ढ़ग  से
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 (to  शेर  'लिए)  क्र
 इस  को  करना  होगा  कि  हमारे  पास  जो  भंजेलेबिल्टी
 है  उस  को  साल  भर  तक  लोगों  को  दे  सके।

 व्यापारी  और  मिल  वाले  तो  चाहते  हैं  कि  ज्यादा
 से  ज्यादा  रिलीज़  कर  दें  कौर  फिर  ऐसी  हालत
 हो  जाय  कि  हमारे  पास  बाकी  न  बचे  ny  लेकिन
 हम  चाहते  हैं  कि  इस  का  बटवारा  ऐसे  ढंग  से  करे
 जिस  से  साल  भर  ठीक  ढंग  से  दे  सके  शौर  हमारे
 पास  इतना  स्टाक  रहे  कि  प्यार  कहीं  कमी  हो
 तो  ज्यादा  रिलीज़  कर  सके  |

 शाप  ने  कहा  कि  जो  स्टिक्स  लोगों  के  पास  हैं
 उस  को  वहां  जा  कर  लें  और  उस  का  बटवारा

 खुद  करें  ।  ऐसी  नौबत  पैदा  न  हो,  हमी  लिये  हम
 वनस्पति  के  बारे  में  स्टेट्स  से  रिक्वायरमेंट  ले
 रहे  हैं  श्लोक  उन  से  कहा  है  कि  फेबर  प्राइस  शाप्स
 के  प्रियें  सही  तरीके  से  उस  का  बटवारा  कराया
 जाये  ।

 श्री  जगन्नाथ  शिव  जोरों  (शाजापुर)  :  बढ़ते
 हुए  चीनी  और  वनस्पति  के  दाम,  वनस्पति  का
 बाज़ार  से  गायब  होना,  जिनकी  वजह  से  प्रभाव-
 ग्रस्त  जनता  को  तकलीफ़  होती  है--.- इन  समस्या क्र ों  की
 शोर  हम  ने  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  दिलाने
 का  प्रयत्न  किया  है।  लेकिन  जो  वक्‍तव्य  माननीय
 मंत्री  जी  की  तरफ़  से  आया  है,  उसे  देख  कर  मुझे
 शर्म  होती  है,  क्‍या  हम  वास्तव  में  सदन  के  रूप
 में  कार्य  कर  रहे  हैं,  कया  जिम्मेदारी  से  कोई  काम

 हो  रहा  है,  यह  क्‍या  वक्तव्य  है  ।  इस  में  दिया  गया

 है--राज्यों  में  उपभोक्ताओ्रों,  ग्रामीण  तथा  शहरी
 दोनों  को  लेवी  का  वितरण  कुल  मिला  कर
 सन्तोषजनक  ढंग  से  हो  रहा  है--यह  क्या  वक्‍तव्य
 है  ?  ग्रामीण  क्षेत्र  में  शुगर  के  लिये  गोली  चली

 है,  लोग  मरे  हैं  शौर  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि
 वितरण  सन्तोषजनक  रहा  है--अरब  क्या  सवाल  कहं  ?

 वह  झाग  कहते  हैं---कि  सरकार  स्थिति  पर  निगरानी
 रखे  हुए  है  कौर  जब'  कभी  आवश्यकता  समझी  गई
 तो  सरकार  उपयुक्त  उपाय  करेंगी  |  प्रभी  तक
 आवश्यकता  ही  नहीं-समझती  गई,  क्‍या  निगरानी  की
 जा  रही  है-न्फ्ह  चीनी  के  बारे  में  है  ।
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 वनस्पति  के  लिये  कहते हैं हैं  कि  विभिन्न  राज्यों  से.
 प्राप्त  प्रावश््यकताभों  को  एसोसियेशन कों  बता  दिया
 गया  है  ताकि  वे  वनस्पति  सप्लाई  करने  की
 व्यवस्था  करें  ।  इन्होंने  प्रदेशों  को  लिखा  कि  वे  अपनी
 आवश्यकतायें  बतायें  उसके  बाद  उस  भ्रावश्यकता  को

 इन्होंने  एसोसियेशन  को  बता  विया---उस  के  बाहर  इन  की
 ज़िम्मेदारी  खत्म  हो  गई  मैं ाप से  पूछता  हूं---
 चीनी  के  बारे  में  क्‍या  आपने  एस् टी मेट्स  कमेटी
 की  रिपोर्ट  को  पढ़ा  है  |  एस् टी मेट्स  कमेटी  ने  साफ
 बताया  है--

 There  is  absolutely  no
 policy  with  this  Government.

 long-range

 पिछले  दस  सालों  में  कभी  डी-कन्ट्रोल  होता  है,
 कभी  सेमी-कन्ट्रोल  होता  है,  कभी  पाशिग्रल  कन्ट्रोल
 होता  है,  कभी  राष्ट्रीयकरण  की  बाल  होती  है,
 लेकिन  होता  कुछ  नहीं  है  1  भाष  की  कोई  नीति
 ही  नहों  है  t  मैं  आपके  सामने  आंकड़ें  उद्धृत  करना
 चाहता  F—i968-69  में  35.39  लाख  टन,
 1969-70  में  49.63  लाख  टन,  चीनी  भ्रावश्यकता

 से  ज्यादा  उत्पन्न  हुई  970-71  में  30.67
 लाख  टन,  1971-72  में  32.07  लाख  दन  और
 इस  साल  कहते  हैं  38  लाख  टन  ज्यादा  होगी  te
 क्या  इन  में  कोई  सन्तुलन  है,  ऐसा  क्यों  है  ?
 एलिमेंट्स  कमेटी  साफ़  साफ़  कहती  है  कि  किसानों
 को  गन्ने  का  उचित  मूल्य  मिलना  चाहिये,  लेकिन
 उन  को  गन्ने  का  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  a
 जब  श्री  जगजीबन  राम  जी  झन  मंत्री  थे,  उस
 समय  i0  रुपया  न्यूनतम  दाम  भा,  लेकिन  फिर
 उस  को  बदल  कर  7  रुपया  37  पैसा  किया  कौर
 इस  साल  8  रुपया  किया  t  मैं  पूछना  चाहता  हें--
 i952  में  जब  श्री  रफी  भ्र हमद  किदवई  खाद्य

 मंत्री  थे,  उन्होंने  दोनों  में  सन्तुलन  बैठा  दिया  था
 और  कहा  था  कि  जितने  शाने  मन  गन्ना,  उतने
 रुपये  मन  चीनी  ।  इस  सन्तुलन  को  आपने  क्‍यों
 छोड़ा  दिया  ?  राज  बाजार  में  तीन  और  चार  रुपए
 किलो  बनी  बिकती  है  तो  हमारे  किसानों  को
 कम  से  कम  25  रुपए  क्विंटल  गन्ने  के।  दास  मिलता
 चाहिए  i  भ्र भी  अंग्री  जी  ने  बताया  मैसूर  में  कहीं
 i6  रुपए  का  दास  मिला.  लेकिन  कहां  सिला  ?
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 जहा  पर  कोप्मापरेटिब  शुगर  मिल  है,  जहा  पर  उसकी

 खुद  की  जमीन  है,  शेयर होल्डर्स  ने  भ्र पतो  समीम
 लगाई  है  इसलिए  उन्होने  दाम  बढ़ा  दिए  जो  प्राइ-
 वेट  किसान  हैं  उनको  कही  नहीं  मिला  है  ।

 हमारी  एस् टरी मेट्स  कमेटी  की  जो  रिपोर्ट  है
 बेह  कहती  है  कि  1970-71  तक  गन्ने  का  जो
 बकाया  था  वह  i6  करोड़  है  मो  फिर  किस
 आधार  पर  गन्ने  का  उत्पादन  होगा  ?  एक  तो
 किसानों  को  गन्ने  के  ठीक  दाम  नहीं  मिलते  और

 दूसरे  जो  कुछ  दाम  मिलते  भी  हैं  बहू  भी  बकाया
 है  ।  जब  जब  हमन  यहा  पर  सवाल  उठाया  तो
 स्त्री  महोदय  ने  कह  दिया  कि  हमने  प्रान्तीय
 सरकार  को  बता  दिया  है  ।  प्रान्तीय  सरकार  तो
 देती  नही  हैं  |  ऐसी  स्थिति  में  जब  उचित  दाम  भी
 नही  मिले  और  जो  मिले  भी  वह  हाथ  में  न  मिले
 तब  मंत्री  महोदय  का  यह  कहना  कि  चीनी  से
 हमको  सतोष  है  यह  बात  समझ  में  नहीं
 जाती।  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  भ्राखिर  श्राप  कोई
 निश्चित  नीति  निर्धारित  करेगे  या  नहीं  ?  मरहूम
 श्री  रफी  भ्र हमद  किंदवाई  का  फार्मूला  आपको  मंजूर
 नही  हैं  ता  कम  से  कम  चीनी  शौर  गन्ने  के  बीच
 में  कोई  सन्तुलन  हो  सकता  है  या  नहीं  यह  बात
 समझ  सें  नहीं  जाती  कि  गन्ने  का  दाम  घटता  जाता
 है  कौर  लसी  को  दाम  बढ़ता  जाता  है,  कपास
 का  दास  घटता  जाता  है  ब्रोकर  कपड़े  का  दास  बढता
 जाता  है  t  इसलिए  मैं  चाहता  ह  कि  श्राप  कोई
 निश्चित  नीति  बनाये  कौर  गमले  के  दाम  बनाये  ।
 (व्यवधान)  4930  के  दिनो  मे  जब  हम  काग्रेसी

 थे  तो  हम  शपथ  लेते  थे  कि  चीनी  नही  जायेंगे
 क्योकि  उस  समय  चीनी  मारिशस  कौर  जाया  से
 कराती  थी  ।  हम  उस  समय  गुड  खाते  थे  आज
 जब  हम  स्वय  चीनी  पैदा  करते  हैं  तब  हमारा
 भ्रधिकारं  है,  हर  एक  प्राप्ति  चीनो  खायेगा  V

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 your  questions?

 What  ae

 श्री  जगन्नाथ  राज  जोशो  मै  यह  जानना  चाहता

 हू  उत्पादन  के  झाकड़ा  में  जो  अ्रसमानता  है  कभी
 33  शाख  ने,  कभी  44  लाख  टन  ध्रौर  कभी
 30  लाख  टन  इसका  कारण  क्या  है  ?  गन्‍ना  का
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 जो  उत्पादनकर्ता  है  उसको  जो  उचित  मूल्य  मिलना
 चाहिए  उसपर  ध्यान  देना  चाहिए  और  उसका
 जो  बकाया  है  उस  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिए।

 इसके  अ्रतिरिक्त  राज  भ्रापने  चीनी  के  वितरण
 की  जो  प्रणाली  रखी  है  उसमे  पिछले  साल  ७७
 प्रतिशत  लेवी  थी  शौर  राज  है  70  प्रतिशत  t
 मैं  जानना  चाहता  हू  पूरे  उत्पादन  का  70  प्रतिशत
 कोटा  आपने  सस्ते  दामों  में  वितरित  करने  का  निश्चय
 किया  जो  हर  आदमी  को  महीने  में  एक  हफूते
 काम  धाता  है  जोर  क्‍या  भा  30  प्रतिशत  आउट
 आफ  दि  टोटल  प्रोडक्शन,  वह  पूरे  महीने  काम
 आता  है,  सत्यनारायण  की  कथा  में  शौर  शादी  में
 भी  काम  भाता  है।  यह  हिसाब  समझ  मे  नहीं
 आता  ।

 If  it  ts  70  per  cent  which  government  has
 taken  over  of  the  total  production  why  is
 it  only  sufficient  for  one  week  whereas  the
 remaining  30  per  cent  is  sufficient  for  three
 weeks?

 इसमे  कुछ  गड़बड़  है  जिसको  देखने  की  बात  है  ny

 वनस्पति  के  मामले  में  भी  यहीं  गड़बड़  है  ।
 उसके  बारे  मे  भी  कोई  निश्चित  नीति  नहीं  है  t
 wet  महोदय  ने  कहा  है  कि  उत्पादन  श्रद्घा  हुआ
 है  ।  वनस्पति  की  इंस्टॉल्ड  कैपेसिटी  है  12  लाख
 टन,  लाइसेस्द्र  कैपेसिटी  है  6  लाख  टन  और
 पैदा  होता  है  ७  लाख  बन  ।  मैं  जानना  चाहता  हु
 इसके  बारे  में  ग्राहकी  कोई  नीति  है  या  नहीं  ?

 968  और  i970  के  बीच  से  आपने  डी-लाइसंस
 किया  जिसकी  वजह  से  एकदम  कारखाने  बढ़  गा।
 :970  में  इसको  लाइसेंस  किया  ।  दक्षिण  ग

 आज  भी  इसका  उपयोग  नहीं  होता,  पश्चिम  शौर
 उत्तरी  भागों  में  होता  है  मैं  जानना  चाहता  हू
 आवश्यक्ता  से  ज्यादा  नो  इंस्टॉल्ड  कैपेसिटी  है
 प्रौढ़  जो  कच्चा  माल  लेते  है  जैसे  मूंगफली  का  तेल
 है  उसके  उत्पादन  क॑  बडे  प्रदेश  है.  तामिलनाडू,
 गुजरात  बहा  खुद  कितनी  है  खपत,  वहा  हेल  ही
 उपयोग  में  जाता  है,  कहा  पर  रिकार्ड  रूप  में
 डालडा  के  रूप  मे  कितना  उपयोग  भ  जाता  है
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  want  you
 to  put  the  questions.

 et  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  तो  में  यह  जानना
 चाहता  हूं  वनस्पति  जब  गायब  है  कौर  यह  प्राशीर्षाद
 दे  रहे  हैं,  कहते  है  हमने  झ्रावश्यकता  पूछी  है  कौर
 सप्लाई  करेगे  ।  इस  तरह  से  नहीं  होगा।  भ्रावश्यफता
 तेल  के  सीड्स  की  है  ।  मुग़न्नी  के  तेल
 मे  कहां  तक  हो  सकता  है  ?  पिछले  दिनो
 सोयाबीन,  रैपिड  घायल,  पाम  प्रायः  की  जहा
 तक  बात  है

 the  latest  new-fangled  idea  is  to  bring  out
 cotton-seed  oil

 आखिर  इन  सब  का  हिसाब  क्‍या  दे  ?  कच्चे  माल
 की  पूति  करते  वी  दृष्टि  से  सन  फ्लावर,  रेपसीड,
 पाम  घायल  इनका  रायात  कितना  हो  1: 2  आगे
 अल कर  गडबडी  न  हो,  कवल  यह  कहने  से  काम
 नही  चलेगा  कि  हर  इदृइस्ट्री  को  टेक  झावर  कर
 लिया  जाये  ।  यह  ठीक  नहीं  है,  स्केसिटी  से  ही
 ब्लेक-मार्केट  चलती  है  |  तो  आपूर्ति  कैसे  हा  ठीक
 ढंग  से  चीनी  के  बारे  में  ?  जब  उत्पादन  न  हो
 आवश्यकता  के  अनुसार  और  उसके  लिए  जो  कच्चे
 माल  की  जरूरत  है  उसकी  श्रुति  कैसे  करेगे  ?
 आयात  करेगे,  बाहर  से  कहा  से  लायेंगे  ?  कनाल
 ने  जो  एक  लाख  टन  देने  की  काशिश  की  थी  उस
 क्यो  नहीं  लिया  ?  आज  देसी  दिल्‍ली  में  लाग
 कडी  धूप  में  लाइन  लगाकर  खड़े  है,  उनका  पता
 चनता  है  कि  चीज़  गायब  हे  ।  यहा  पर  सुपर  बाजार
 की  जो  प्रावश्यक्ता  थी  उसकी  पति  श्राप  क्‍या  नहीं
 कर  रहे  हैं  ?  वहा  की  आवश्यकता  को  आप
 कब  तक  पूर्ण  करेगे  ?  कपड़ा  मिलो  की  हडताल  हो
 गई  तो  उसका  आपने  बहाना  ले  लिया  t  इसमे  केवल
 एक  दिन  की  हडताल  हुई

 MR.  DI  PUTY-SPEAKEFR  .  ly  the  hon.
 Member  givine  information  to  the  House
 or  is  he  putting  questions?  IIe  should
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 get  less  than  Kg.;  what  does  this
 mean?  I  do  not  understand  what  it
 means.

 इसमें  एक  जगह  बताया  है  कि  एक  व्यक्ति  को
 एक  किलो  से  ज्यादा  नहीं  मिलेगा  और  एक  परि-
 बार  को  एक  किलो  से  कम  नहीं  मिलेगा  तो
 फिर  मिलेगा  कितना  ?  यानि  सबको  एक  किलो
 मिलेगा  ?  मतलब  क्‍या  है  ?  अगर  हिन्दी  गलत
 है  तो  हो  सकता  है  मेरी  समझ  में  न  पाया हो  ।
 जब  ऐसा  वक्तव्य  हो  तो  कहना  पड़ेगा  पुराने
 ज़माने  में  जैसा  सुनते  थे  कि  रोम  जल  रहा  था
 तो  नीरो  बैठकर  जासूरी  बजा  रहा  था  उसी  तरह
 मे  जनता  धूप  में  तहत  रही  है  शोर  मती  महोदय
 बसी  बजा  रहे  हैं  ।  तो  जो  सवाल  मैंने  उठाए  है
 मती  जी  उनका  ठीक  जबाब  दे  ।

 प्रो०  शेर  लिए  मानसिक  सदस्य  ने  जो  अरतिस
 प्रश्न  किया  है  पहले  मैं  उसी  का  जबाब  देना  चाहता
 हू  t  उन्होंने  जो  यह  बात  कही  कि  एक  बिलों  से
 ज्यादा  एक  व्यक्ति  को  नहीं  और  एक  किलो  से
 कम  एक  परिवार  को  नहीं,  इसका  मतलब  यह  है  कि
 मैक्सिमस  और  मिनिमम  रख  दिया  है  इसके
 गदर  अधिक  से  अधिक  गौर  कम  से  कम  |  यह
 इसलिए  क्रिया  कि  शहरों  में  क  जगह,  जिस  समय

 कन्ट्रोल  हुआ  तो  बम्बई  शहर  में  दो  किलो  फा
 आदमी  देने  लगे  और  देहात  मे  एक  परिवार  को
 एक  कलो  भी  नहीं  मिलता  था,  कभी  मिल  गया
 और  कभी  नहीं  मिला,  राधा  किलो  भी  नहीं  मिलता
 था  ।  इसलिए  हमने  यह  फैसला  किया  कि  झ्रापको
 देहात  में  भी  कम  से  कम  एक  परिवार  को  एक
 किलो  देना  चाहिए  और  बड़े  से  बड़े  शहर  से  भी

 एक  किलो  प्रति  ब्यक्ति  से  ज्यादा  नहीं  देना  चाहिये।

 (व्यवधान  )

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  On  a  point
 of  order.

 MR  DEPUTY-SPEAKER  :  I  have  not
 allowed  him  The  hon.  Minister  may
 continue

 frame  his  question  and  not  go  on  mahk-
 ing  a  speech.

 SHRI  JAGANNATH  RAO  JOSHI  :  I
 could  not  follow  it  because  the  hon.  SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  I  have  a
 Minister  says  that  one  man  will  not  get  point  of  order  about  the  statement
 more  than  !  Kg.  and  one  family  will  not  itself.
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  have  not
 allowed  him.  There  is  no  point  of
 order,  when  the  Minister  is  giving  his
 reply.  If  there  is  a  point  of  order,  then
 this  interruption  is  the  point  of  order.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  About  the
 statement,  I  have  a  point  of  order.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  A  _  point
 of  order  is  with  relation  to  the  order  in
 the  House.  An  hon.  Member  may  not
 like  what  the  hon.  Minister  has  said,  and
 he  may  not  agree  with  him.  that  wa
 different  question,  but  that  cannot  be  a
 point  of  order  The  hon.  Minister  may
 now  continue  his  reply.

 (Interruptions)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  When  I!
 am  on  my  legs,  the  other  hon.  Members
 must  sit  down.  This  is  the  point  of  order
 now.  The  difficulty  is  that  the  moment
 Members  raise  some  objections,  the  hon.
 Minister  ts  too  quick  to  sit  down  and
 yield.

 So  I  am  helpless  If  you  do  not  yield,
 there  is  no  point  of  order  (/nfe:uptions)

 13.  Hrs.

 There  353  no  point  of  0067
 admitting  any.

 i  am  not

 SHRI  S.  M  BANERJFE:  On  point  of
 submission

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  Not  in  the
 midst  of  the  Minister's  speech.  (Jnterrup-
 tions).

 Order,  order  Mr.  Banerjee,  I  know
 that  you  feel  very  deeply  or  very  excited
 about  these  things.  If  I  go  into  the  tc-
 cord,  I  think  I  will  find  that  you  have  im-
 terrupted  one  dozen  times  over  this  ques-
 tion.  (Interruption).

 I  won't  allow  you  any  more  Kindly
 understand  Please  co  operate.
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 Sto  शेर  सिह  उपाध्यक्ष  महोदय,  मैंने  निवेदन

 किया  था  कि  हम  ने  सीमाये  निर्धारित  की  हैं  कि
 कम  से  कम गाव  के  शदर  भी  हर  परिवार  को
 मिले  और  किसी  शहर  में  भी  चाहते  कितना  ही
 बड़ा  शहर  हो  उस  में  भी  एक  किलो  से  ज्यादा  नही
 मिलेगी  t  व्यवधान

 MR.  DEPUTY-SPFAKER  :  Order,
 Any  kind  of  imte:ruptions  without  permis-
 sion  will  not  go  on  record

 (interruptions)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Order,  ordei.
 order  Will  you  sit  down?

 करो  शेर  सिह  :  मैंने  जा  कटा  कि  मह  गाइ-
 डलाइनस  हैं,  इस  का  मतलब  यह  नहीं  है  कि  शहर
 में  एक  किलो  दे  भौर  गोवा  में  कम  दें  |  बल्कि
 राज्यों  के  ऊपर  है  चाहें  तो  बराबर  भी  दे  सकते
 है  ।  इसलिये  गुजरात  में  प्रान्दोलन  चला,  बढ़ा  के
 लोगो  ने  यह  बात  उठायी  कि  देहात  और  शहर  में
 अतर  क्यों  है।  उसके  बाद  गुजरात  ने  फैसला  किया
 कि  देहात  शौर  शहर  को  बराबर  दी  जायेगी
 पजाब  में  भी  देहात  बौर  शहर  में  बराबर  दे  रहे
 है  हरियाणा  मे  भी  शहर  और  गाव  में  बराबर  दे
 रहे  है  t  (व्यवधान  )

 मने  कहा  कि  तय  सरकारी  पर  छोड़  रखा  हैच.
 मध्य  प्रदेश  वालें  भी  बराबर  कर  दें  तो  हम  उस
 का  ग्वालन  करेगे  |  ters  uptions)

 MR  DEPUTY-SPEAhFR  Order,  please
 Ate  you  aware  of  the  rules  of  the  House”

 Order,  please  Will  you  kindly  sit  down?
 (/ntersupt  ons),  That  s8  no  reason  why  we

 should  throw  the  rules  to  the  four  winds
 This  Calling  Attention  motion  being  dis-
 cussed  Only  those  whose  names  have
 appeared  under  the  Motion  can  ask  qucs-
 tions.  You  cannot  come  up  suddenly  and
 ask  any  question.  (nraraptions)

 :  J  listen  to
 Now,  the

 MR  DEPUTY-SPF  AKER
 change  the  rules,  you  can
 Minster  may  lundly  finish.
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 प्रो० शेर  ६...  मैं  सुगर  मिल  की  बात  कर
 रहा  हु

 दूसरी  बात  माननीय  सदस्य  ने  एरिया  की
 कही  है।  पिछले  साल  के  एरियर्स  के  बारे  में
 आपने  कहा  कि  बहुत  ज्यादा  एरियर्स  है।  लेकिन
 मेरा  कहना  है  कि  i97:-72  से  एक  परसेंट
 से  भी  कम  एरियर्स  हैं।

 वनस्पति  के  बारे  में  आपने  पूछा  कि  प्रसूति
 नट  घायल  शौर  दूसरे  क्रास  काफी  है  या  नहीं
 और  क्या  प्रबन्ध  है  बाहर  लाने  का?  तो  मै
 निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  हम  करीब  एक  लाख
 टन  का  आयात  कर  रहे  हैं  सोयाबीन  ट्रायल,
 रेपसीड  ट्रायल  कौर  पाम  घायल  का  t  उनमें  से
 काफी  मां  चुके  है,  आकी  के  भा  रहे  है  ।

 इसी  तरह  से  जो  इंडिजीनस  रायल्स  हैं  उमर  पर
 ब्र ति बध  लगा  दिया  पब् राउण्ड  नट  ट्रायल  के  बारे  में
 50  प्रतिशत  का  प्रतिबंध  है,  इससे  ज्यादा  उपयोग

 नहीं  कर  सकते।  बिनौले  ois  परसेंट  प्रयोग
 करना  जरूरी  होगा।  उससे  ज्यादा  करते  है  तो
 प्रोत्साहन  देते  हैं  क्योकि  भ्रादमी  इसको  नहीं  खाता
 है  सवा  छ  लाख  टम  के  करीब  चाहिए,  उसमे  से
 एक  लाख  टन  बाहर  ते  लाना  है।  5  परसेट

 पू
 बिनौला  5०  परसेंट  कम  ग्राउण्ड  नट  वा
 होगा,  0  परसेंट  मिटने  ट्रायल  का

 इस्तेमाल  हो  सकता  है,  बाकी  तिल  का  तेल
 कौर  तेल  हैं वहू  i0  परसेंट  के  करीब  इस्तेमाल
 हो  सकता  है,  जैसे  सन  फ्लावर  वगैरह  है।

 MR  DEPUTY  SPEAKER  Order,
 please  Papcrs  to  be  laid  on  the  Table

 MR  DEPUTY-SPEAKER  Will  you  all
 kindly  sit  down?  I  cannot  hear  ten  of
 you  at  the  same  time  Now.  you  tell  me,
 do  you  mean  to  say  that  the  moment  a
 man  comes  to  the  Chair  he  ceases  to  be  a
 human  being  like  yourself?  How  ts  it
 possible  for  one  man  to  lisicn  to  ten  people
 speaking  simultaneously  at  the  top  of  their
 votces,  and  to  understand  what  is  going  on?
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 (Interruptions)  Order,  please.  I  have  not
 even  finished  what  I  was  going  to  say.

 As  far  as  the  call  attention  motion  is
 concerted,  it  is  over...  (/nterruptions)  7
 cannot  violate  the  rules.  The  fules  are
 framed  by  you.  The  rule  says  that  in  a
 call-attention  motion  only  thgse  whose
 names  havé  appeared  wall  put  questions.
 If  I  allow  others,  I  shall  be  violating  the
 rules  and  therefore  there  is  no  remedy...
 (Interruptions).

 Scarcity
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 Because  this  is  something  which  exercises
 the  public  60  much,  I  have  gone  out  of  my
 way  ,  even  when  the  Minister  was  replying,
 80  many  interruptions  have  taken  place;  !
 have  gone  out  of  my  way,  all  these  have
 gone  on  record.  (Interruptions).  The
 rule  says  that  when  the  Speaker  is  on  his
 legs  you  must  hear  him.  Have  you  no
 patience  to  listen  to  me?  If  you  are  not
 satisfied,  there  should  be  some  other  way,
 but  not  in  this  way  Kindly  let  us  close
 this  now  (interruptions).  Mr.  Mody,
 this  is  not  the  way  in  which  you  should
 cast  reflections  on  the  way  in  which  the
 House  3s  being  regulated

 I  can  very  well  see  that  a  large  number
 of  Members  are  not  satisfied  I  should
 like  to  know  from  the  Munster  of
 Patliamentary  Affairs  whethe:,  in  view  of
 this  dissatisfaction  of  so  many  Members,
 he  is  prepared  to  have  a  discussion  on  this

 IHF  MINISTER  OF  PARI  TAMEN-
 TARY  AFFAIRS  (SHRI  K  RAGHU-
 RAMIAH)  I  understand  the  depth  of  the
 feclings  of  both  sides  of  the  House  m  this
 matter  As  you  said,  J  am  only  the
 Minister  of  Parhamentary  Affairs  I  shall
 convey  to  the  Mumnustries  concerned  the
 feelings  of  the  House  to  have  a  discussion
 on  this,  and  I  shall  report  back  to  the
 House  (interruptions).

 MR  DEPUTY-SPEAKER  The  Mem-
 want  to  rarse  something  arising  from  what
 you  say  (/nterruptions).  You  will  kindly
 sit  down  when  I  am  on  my  legs.  The
 Members  obviously  want  to  raise  something
 aiising  {rom  what  you  say.
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 I  shall  allow  a  few  Members  to  make
 brief  submissions,  not  on  the  main  subject-
 matter  here,  but  on  this,  whether  the
 Government  would  like  a  discussion  on  this
 or  not.

 SHRI  K.  RAGHURAMAIAH:  The
 Members  on  that  side  will  have  some  faith
 in  me.  I  am  as  anxious  as  they  are.  But,
 I  shall  have  to  contact  the  Ministers  con-
 cerned.  He  is  only  one  of  the  Ministers
 concerned.  Courtesy  requires  that  I  have  to
 consult  them  and  I  shall  tell  you  before
 this  evening.

 SHRI  SHYAMNANDAN-  MISHRA
 (Begusarai):  My  only  one  brief  submission
 is  that  about  two  days  back,  the  hon.
 Speaker,  when  he  was  in  the  Chair,  was
 pleased  to  tell  the  House  that  he  was  him-
 self  feeling  very  much  disturbed  at  the
 price  situation  and  he  would  hike  the
 Minister  to  find  some  time—some  opportu-
 nity—for  a  discussion  on  the  price  situation
 My  submission  :s_  this.  It  means  the
 extension  of  the  session  by  one  day.  We
 must  discuss  the  price  situation,  particularly,
 relating  to  the  essential  commodities  and
 so  on

 SHRI  PIIOQ  MODY  =  (Godhra)
 Before  you  said  that  the  matter  of  call
 attention  was  closed,  I  wanted  to  draw  your
 hind  attention  to  the  fact  that  Shri
 Jagannathrav  Joshi  had  asked  a  few  ques-
 tions  during  the  call  attention  to  which  he
 did  not  get  a  reply.  Therefore,  naturally,
 for  him  and  for  the  rest  of  the  House,
 this  is  a  matter  of  seeking  protection  from
 the  Chair  to  see  that  at  least  the  questions
 that  had  been  asked  are  replied  to  by  the
 Minister.

 Now,  there  are  two  or  three  questions
 asked  by  Shri  Jagannathrao  Joshi  to  which
 there  is  no  reply.  It  will  never  go  into  the
 records.  Nobody  will  know  what  the
 Government's  thinking  is  on  this  subject.  I
 suppose  it  will  have  to  be  revived  at  the
 time  of  the  discussion  in  order  to  get  some
 replies.  But,  here  it  is  not  on  a  specific
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 discussion.  It  is  only  a  call  attention  motion.
 It  is  on  this  that  I  want  to  draw  your  kind attention  that  the  replies  were  incomplete.

 sit  we  लिमये  (बांका)  उपाध्यक्ष  महोदय,
 इस  सदन  में  सभी  सदस्यो  की  राय  है  कि  दामों
 शौर  खोजो  के  अभाव  के  सवाल  पर  बहस  हो।
 झापने  जाप्ता  फौजदारी  विधेयक--क्रिमीनल  प्रोसीजर
 कोड  विधेयक--पर  बहस  के  लिये  लम्बा-चौड़ा
 समय  दिया  है।  कल  यह  तय  हुमा  था  कि  हमको
 तुलनात्मक  टेबल  दिया  जायगा,  लेकिन  वह  प्रभी
 तक  नहीं  मिला  है।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है
 कि .

 MR  DEPUTY-SPEAKER:  Mr.  Limaye,
 this  has  not  come  now.

 st  aa  लिमये  मैं  समय  के  बारे  में  कह
 रहा  हू।  मेरा  सुझाव  है  कि  क्‍्लाज-वाई-क्लाज
 कंसीडरेशन  को  अगले  सत्त  के  लिये  रखा  जाय
 कौर  जो  समय  बचेगा

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:
 the  things  which  are  relevant.

 I  listen  to

 श्री  मधु  लिमये  उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं
 समय  के  बारे  में  सुझाव  दे  रहा  हू  जा  रेलिवेट
 है  t

 MR.  DFPUTY-SPEAKER:  That  will
 come  up  when  this  Bill  comes  up.  I  have
 got  a  notice  about  this  to  be  taken  up
 when  this  Bill  comes  up.  It  has  not  come
 up  yet.

 st  मधु  लिमये.  उपाध्यक्ष  महोदय,  शाप
 मेरी  बात  समझ  नहीं  पा  रहे  हैं  ।  किसी  भी
 प्रश्न  पर  बहस  के  लिये  वक्‍त  निकालना  है।  मेरा
 कहना  है  कि  उस  विधेयक  पर  क्लोज-वाई-क्लोज-वाई
 डिस्कशन  गैर  जरूरी  है  शौर  भ्रसभव  है  V  इस-
 लिये  उसको  अगले  सत्र  के  लिये  उठा  रखिए  कौर
 इस  तरह  जो  वक्‍त  बचेगा,  वह  दामों  के  सवाल  पर

 बहस  के  लिये  दे  दीजिए  ny

 SHRI  BHAGWAT  JHA  AZAD
 (Bhagalpur):  Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  I
 understand  by  the  Minister's  Statement  that
 he  has  accepted  in  principle  that  discussion
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 on  prices  will  be  there.  It  is  only  a  ques-
 tion  of  finding  out  the  convenience  of  the
 concerned  Minister  or  Ministers,  to  do  that.
 We  understand  it  this  way,  that  we  agree
 in  principle  to  have  a  discussion.  I  am
 sors  that  when  you  go  home  every  day
 you  are  told  by  the  madam  that  such  and
 such  things  are  not  available  in  the
 house.

 Therefore,  I  think  you  are  equally
 anxious  about  this  discussion.

 We  want  this  discussion  shortly  next
 week,  so  that  when  we  go  from  here,  we
 can  tell  millions  of  our  people  whom  we
 tepresent  what  the  Government  feels  about
 the  price  situation  whether  it  will  shoot  up
 more  or  it  will  shoot  down.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  While  rejecting
 the  adjournment  motion  tabled  by  Shri
 Bhaura  and  others,  the  Speaker  himself
 said  that  he  was  fully  aware  of  the  situation
 and  he  wanted  a  discussion  to  take  place.
 Sir,  the  line  between  hunger  and  anger  is
 becoming  thinner.  Now  that  Mr.  Raghu-
 ramaiah  has  agreed  to  a  discussion,  let  us
 have  the  discussion  tomorrow  itself.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA:
 Already  we  have  given  notice  of  a  discus-
 sion.  So,  the  Government  or  the  Chair
 should  not  insist  on  a  fresh  notice.  The
 discussion  should  take  place  tomorrow.

 श्री  शंकर  वाल  सिह  (चतरा)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  यह
 अनुरोध  करना  चाहता  ह  कि  जब  हमने  यह  मजूर
 कर  लिया कि  इस  पर  बहस  हो  तो  कम  से  कम
 एक  दिन  के  लिये  बहस  होनी  चाहिए।  इसके  लिए
 आप  सदन  की  कार्यवाही  बढ़ा  सकते  है।  आप
 छ.  बजे  से  लेकर  बारह  बजे  तक  सदन  की  बैठक
 कर  सकते  हैं  लेकिन  एक  दिन  जरूर  इस  पर  बहस
 चलनी  चाहिए  क्योकि  अधिक  से  अधिक  सदस्य
 इसमें  भाग  लेना  चाहते  हैं।  हम  लोगो  को  अपनी
 कांस्टिट्यूएंसी  में  गालियां  सुननी  पड़ती  हैं।  तो
 हमारी  बात  तो  सरकार  सुन  ले  ताकि  सत्रावसान
 के  बाद  जब  हम  कांस्टिट्यूएंसी  में  जायें  तो  जनता
 के  सामने  कुछ  ठोस  बात  रख  सके।
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 SHEITYOTIRMOY  BOSU:  The  Minister
 of  Parliamentary  Affairs  need  not  take  the
 House  for  a  ride.  The  clause-by-clause
 consideration  of  the  Cr.  P.C.  Bill  hap  al-
 ready  been  postponed  to  the  next  session.
 So,  there  is  lot  of  surplus  time.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Who  says
 it  has  been  postponed?

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  The  Minister
 told  me  this  morning.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER
 aware  of  it.

 :  Fam  not

 SHRI  K.  RAGHURAMAIAH:  In  order
 to  put  the  record  straight,  let  me  say  this.
 I  understand  the  anxiety  of  the  members.
 I  have  already  said  that  a  number  of
 Ministers  are  involved  and  I  will  convey
 the  feelings  of  the  members  on  both  sides
 to  the  concerned  Ministers  and  I  will  report
 back  to  the  House  before  this  evening.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  With  this
 commitment  of  the  Minister,  we  should  let
 the  matter  rest  there

 43.25  Hrs.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  We  shall
 take  up  Papers  to  be  laid  on  the  Table.
 About  item  (3),  I  have  a  letter  from  Shri
 Madhu  Limaye  that  he  wants  to  make  a
 submission.  The  consent  for  laying  the
 paper  has  been  given  by  the  Speaker.  I  do
 not  see  what  the  hon.  member  can  submit
 now  except  to  say  that  the  Government
 have  delayed  the  matter.  If  the  hon.
 member  utilises  this  opportunity  for  making
 a  big  speech  on  something  else  relating  to
 this,  it  will  be  out  of  order.

 sit  we  लिये  (बॉँका)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 मैं  बहुत  जानता  हूं  इन  चीजों  को।  मैं  प्राय
 का  समय  बर्बाद  नहीं  करूंगा।
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 Inow  awp  Stee,  (CONTROL)  AMENDMENT
 Orper,  973  AND  MINERAL  CONCESSION

 (SECOND  AMENDMENT)  RULES,  973

 THE  DEPUTY  MINISTER°  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUBODH  HANSDA):  I  beg  to  lay
 on  the  Table—

 ९)  A  copy  of  the  Iron  and  Steel
 (Control)  Amendment  Order.
 973  (Hindi  and  _—  English
 versions)  published  in  Notification
 No.  SO  2I4(E)  in  Gazette  of
 India  dated  the  2th  April,  ‘1973,
 under  sub-section  (6)  of  section
 3  of  the  Essential  Commodities
 Act,  1955,  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-5032/73]

 A  copy  of  the  Mineral  Concession
 (Second  Amendment)  Rules,  973
 (Hindi  and  English  versions)
 published  in  Notification  No.
 GSR  345  in  Gazette  of  India
 dated  the  3!st  March,  1973,  under
 sub-section  (l)  of  section  28  of
 the  Mines  and  Minerals  (Regula-
 tion  and  Development)  Act,  957,
 [Placed  in  Library  Ste  No
 LT-5033/73}

 wt  aa  तकिये  उपाध्यक्ष  महोदय,  महे
 दो  मुद्दे  रखने  है  कोई  लम्बा  भाषण  नहीं  करना  है।
 आपने  यह  देखा  कि  यह  एसे शियल  कमोडिटी
 एक्ट  है।  इसके  खड़  3  के  तहत  सरकार  को
 बहुत  व्यापक  भ्र धि कार  दिए  गए  हे,  बहुत  व्यापक
 अधिकार,  द्रोह  खड़  चार  में  यह  कहा  गया
 है

 (2)

 “4(b)  Every  order  made  under  this
 section  by  the  Cential  Govern-
 ment,  or  by  any  officer  or  autho-
 rity  of  the  Central  Government,
 shall  be  laid  before  both  Houses
 of  Parliament  as  soon  as  may  be
 after  it  is  made.”

 How  soon  is  the  question.

 यह  मेरा  सवाल  है।  इसमे  श्राप  देखिए  कि
 यह  पांडर  जारी  किया  गया  है  i2  अप्रैल  को  ।
 तो  क्‍या  32  दिन  लगते  हैं  यह  रादेश  यहां  रखने
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 के  सिये  ?  इसके  ऊपर  में  आपका  निर्णय'  चाहता
 हूं।  कोई  मैं  प्रा पका  समय  खराब  नहीं  करना
 चाहता  है।

 दूसरी  बात  के  ऊपर  में  आपका  नया
 निर्णय  चाहता  हा  यह  जो  भआरार्टर  है  इसका  पृष्ठ
 3  देखिए  इसमें  एक  बहुत  बड़ा  भ्रष् तिकार  इन्होंने
 अपने  पदाधिकारी  को  दिया  है

 “Power  to  suspend  supplies  of  scrap:
 Notwithstanding  anything  con-
 tained  in  this  Part  or  in  the
 conditions  governing  the  acquisi-
 tion  or  disposal  of  any  categories
 of  scrap,  the  Controller  may,  for
 reasons  to  be  recorded  in  writing,
 order  suspension  of  further  sup-
 plies  of  scrap  forthwith  to  any
 person  against  whom  there  existed
 a  credible  information,  or
 reasonable  suspicion,  of  the  con-
 travention  of  any  condition  laid
 down  under  this  Order,  or  of  any
 direction  issued  thereunder.

 Note  (l)  The  provisions  of  _  this
 clause  shall  be  invoked  only  as  an
 interim  action  in  order  to  forestall
 turther  misutilisation  of  scrap  and
 shall  be  followed  with  further
 action,  regard  being  had  to  the
 circumstances  of  the  case.”

 जानकारी  में  कुछ  ऐसे  उदाहरण  भाएं.  होंगे  कि  जब
 दुरुपयोग  किया  गया  होगा  स्क्रेप  का,  तो  मेरी  आपसे
 प्रार्थना  है  वि  जब  इस  तरह  के  झ्राइंर  सभा  पटल
 पर  रखे  जाय  तो  साफ-साफ  जैसे  विधेयक  के  साथ
 स्पष्टीकरण  आता  है,  व्याख्या  बाती है  उद्देश्यों  की,
 ऐसे  ही  इस  ऑ्ादश  के  साथ  यह  भी  जाना  चाहिए  कि
 यह  कदम  उठाना  क्यो  जरूरी  हुआ  हं  कौर  इस  प्रकार
 के  दुऋपयोग  के  कौन  उदाहरण  सरकार  के  ध्यान
 में झाए है.  ?  इस  पर  शाप  निर्णय  दीजिएगा ।
 आखिरकार  जब  हम  बहुत  ज्यादा  डेलीगेटेड
 लेजिस्लेशन  के  अधिकार  सरकार  का  देते  है  तो
 हम  जानना  चाहते  हैं  कि  सरकार  इन  शभ्राधथडारो
 को  इस्तेमाल  कैसे  करती  है?  इसीलिए  सदन  के
 पटल  पर  ये  सारे  रादेश  रखे  जाते  हैं।  उनके  साथ
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 भी  मु  लिये)
 इस  प्रकार  स्पष्टीकरण  और  व्याख्या  होगी
 तो  सदन  की  कार्यवाही  से  और  पार्लियामेट  को
 झपने  भ्रधिकारों  को  ठीक  तरह  से  इस्तेमाल  करने
 में  सुविधा  होगी।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  ;  I  do  not
 know  what  ruling  he  wants  on  this.  His
 first  point  is  that  there  has  been  a  long
 delay.  It  is  dated  i2th  April  and  now  it
 is  the  0th  of  May,  almost  a  month.  There
 has  been  delay.  I  do  not  know  what  the
 Minister  has  got  to  say.  To  me  it  appears
 a  long  time.

 SHRI  SUBODH  HANSDA:  We  have
 to  pass  through  so  many  formalitics  which
 take  some  time.

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra)  :  What
 are  those  formalities  ?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  _  thin.
 he  can  explain  why  the  delay  has  occurr-
 ed.  “As  soon  as  possible’  means  as  soon
 as  possible.  It  may  be  two  or  three  days,
 a  reasonable  time.  There  shoufd  not  be
 any  undue  delay.  If  the  Government
 find  that  they  are  unable  to  place  the
 Order  on  the  Table  as  soon  as  possible,
 which  to  me  means  as  soon  as  possible,
 without  any  delay,  then  they  must  come
 forward  with  an  explanation  giving  the
 grounds  for  the  delay.

 After  these  Orders  have  been  placed,  it
 is  for  the  House  to  take  note  of  these
 Orders.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  An  Explana-
 tory  Note  should  be  attached  to  the
 Order.

 SHRI  H.  M.  PATEL  (Dhandhuka):
 What  is  your  ruling  on  “as  soon  as  possi-
 ble”?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  “As  soon  us
 possible”  means  if  it  is  possible  even
 tomorrow,  unless  there  is  some  reason
 which  stands  in  the  way.
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 Now,  it  has  been  brought  to  my  notice
 that  there  has  been  a  precedent.  I  will  read
 out  the  relevant  portion

 “All  Qatutory  Rules  and  Orders  re-
 quired  to  be  laid  before  the  House
 should  be  laid  as  early  as  possible,
 within  a  period  of  45  days  of  their
 publication  in  the  Official  Gazette
 if  the  House  is  in  session  and,  if
 the  House  is  notin  session  at  the
 time  of  publication  of  such  Sta-
 tutory  Rules  and  Orders,  they
 should  be  laid  on  the  floor  of  the
 House  as  soon  as  possible  after
 the  commencement  of  the  next
 session  but,  in  any  case,  within  5
 days  of  such  commencement.”

 there  has  been  a  ruling  on  this,

 SHRI  H.  M.  PATEL:  The
 been  clearly  violated.

 ruling  has

 What  is  somewhat  peculiar  in  what  you
 have  read  just  now  is  that  when  the  House
 is  not  in  session,  then  too  the  Orders  shall
 be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  svon
 as  possible.  Why  not  within  the  first  week
 of  the  commencement  of  the  session?  00-
 viously,  it  must  be  possible.  When  the
 House  is  not  in  session,  there  is  plenty  of
 time  for  them  The  time  of  5  days  is
 when  the  House  is  in  session.  When  the
 House  is  not  in  session  why  not  within  the
 first  week  of  the  commencement  of  the
 session’?

 MR.  DEPUTY-SPFAKER  :  What  '
 read  out  is  not  a  ruling.  This  is  from  &
 Report  of  the  Committee  on  Subordinate
 Legislation.  In  this  case,  this  outer
 limit  of  5  days  has  been  exceeded.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  I  am,  therefore,
 suggesting  now,  since  the  question  has
 arisen  now,  that  there  should  be  a  modi-
 fication.  In  regard  to  Orders  passed,  when
 the  House  is  not  in  session,  the  copies  of
 such  Orders  should  be  laid  on  the  Table
 of  the  House  within  the  first  week  of  the
 session.
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 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  (Alopore)  :
 Even  this  outer  limit  of  5  days  has  been
 exceeded,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 give  ‘an  explanation  for  that.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  An  Explanu-
 tory  Note  must  accompany  it.

 He  has  t9

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  About  the
 second  point,  that  is  a  suggestion  made  by
 you.  I  cannot  off-hand  give  my  ruling  on
 that.  I  think,  attention  should  be  paid  to
 it.

 SHRI  MADHU  LIMAYF:  Please  don’t
 give  an  off-hand  rulmg  You  may  give  it
 later  on.

 SHRI  S.  M.  BANFRJEE  (Kanpur)
 छा  this  particular  case,  Shr:  Subodh  Hansda
 is  supposed  to  lay  something.  Without  an
 Explanatory  Note,  should  we  take  it  as
 laid  ?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  In  this  case
 the  Speaker  has  given  the  consent  and  he
 has  laid  it.  Obviously,  he  must  also  give
 an  explanation  as  to  why  there  was  this
 delay.

 SHRI  INDRA}JIT  GUPTA:  An  Fapla-
 natory  Note  has  to  accompany  that  Order

 MR.  DFPUTY-SPEAKER  :  Now,  he
 can  give  an  Explanatory  Note  later  on.
 In  this  case,  an  Explanatory  Note  will
 follow.  But  in  future,  whenever  an  outer
 limit  of  5  days  is  exceeded,  the  Govern-
 ment  must  inevitably  attach  an  Explana-
 tory  Note  explaining  the  delay.

 As  regards  the  second  point,  it  is  a
 suggestion  and,  as  I  said,  attention  should
 be  paid  to  it.  1  cannot  say  anything  more
 off-hand.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  You  can
 give  your  ruling  later  on.

 a
 SHRI  $.  M.  BANERJEE:  in  this  case,

 you  have  allowed  the  Minister  to  lay  it
 twice.

 VAISAKHA  20,  895  (SAKA)  Papers  Laid  66

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  It  is  laid
 once.  That  is  all.

 SHRI  H.  M.  PATEL:  An  Explanatory
 Note  to  which  Mr.  Madhu  Limaye  is
 drawing  your  attention  is  where  reasons
 have  to  be  given  for  the  Order  passed.
 That  statement  should  accompany  all  such
 Orders,  That  is  the  point  on  which  Mr.
 Madhu  Limaye  wants  your  ruling.  The
 other  point,  of  course,  is  about  explanation
 for  failure  to  lay  it  on  the  Table  within
 1S.  days.  4  would  request  that  the  Minis-
 ter  should  be  required  to  submit  that  with-
 in  a  fixed  time.  We  do  not  want  to  carry
 it  on  to  the  next  Session.  In  so  far  as
 this  order  is  concerned,  the  explanatory
 memorandum,  explaining  why  is  it  that
 they  have  failed  to  do  within  5  days,
 should  be  submitted  early,  within  a  fixed
 time...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  It  will  be
 given  as  soon  as  possible;  if  possible.  even
 by  tomorrow.

 Shri  Sukhdev  Prasad

 Review  and  Annual  Report  of  Hindustan
 Copper  Ltd.,  ‘1971-72

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  STEEL  AND  MINES
 (SHRI  SUKHDEV  PRASAD):  TI  beg  to
 lay  on  the  Table  a  copy  each  of  the  follow-
 ing  papers  (Hindi  and  English  versions)
 under  sub-section  (dD)  of  Section  69A  of
 the  Companies  Act,  !956:—-

 (i)  Review  by  the  Government  on  the
 working  of  the  Hindustan  Copper
 Limited,  for  the  year  97I-72.

 (ii)  Annual  Report  of  the  Hindustan
 Copper  Limited,  for  the  year
 1971-72,  along  with  the  Audited
 Accounts  and  the  comments  of
 the  Comptroller  and  Auditor-
 Genetal  thereon.

 (Placed  in  Librarv.  See  No.  LT-5034/73}

 S.  M.  BANERJEE:  The  Annual  Report
 for  the  year  1971-72  should  have  been
 completed  by  March  1972,  and  it  should
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 {Shri  S.  M.  Banerjee]
 trave  been  audited  immediately  thereatter.
 How  is  it  that  these  papers  are  being  laid
 now,  so  late?

 SHRI  SOMNATH  CHATTERJEE  (Burd-
 wan):  What  is  the  date  of  the  Annual
 Report?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  In  this  case,
 if  there  has  been  a  delay,  they  must  come
 with  an  explanation.

 सी  दक  लि प्र वे  उपाध्यक्ष  महोदय,  मेरा
 व्यवस्था  का  प्रश्न  है--कम्पलीट  एक्ट  मे

 इसके  बारे  में  प्रति  प्रवधान  है।  मैं  कम्पनी
 एक्ट  लेकर  पाया  हूं,  उनको  तीन  महीने  में  यह
 झ  काम  करेगा  है,  इन्होंने  बहुत  समय  बिगाड़ा
 है।

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  I  have  said
 that  delay  here  has  prima  facie  occurred.
 that  delay  here  has  prima  facie  occurred.
 have  said  that.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE.  One  is  the
 delay,  and  the  other  is  violation  of  a  man-
 datory  provision  under  the  Companies
 Act...

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN  (Kangra)
 Which  section?

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  Ihe  section
 which  apples,  the  reievant  section.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  This  deve
 loping  into  a  discussion.  Obviously  we  can-
 not  do  it  at  this  stage.  Theie  may  be
 many  things.  (interruptions)  Order,  order.
 The  point  is  that,  after  this  has  been  laid,
 if  there  are  serious  loopholes  that  have
 occurred  as  you  want  to  port  out,  there
 should  be  another  means  of  raising  this.
 You  can  point  them  out  at  this  stage,  buf
 then  if  you  raiso.  oe

 MAY  10,  973  नि  Papers  Laid  63

 at  wa  feed  :  बाप  इनको  ढांटिये,  कौर
 कोई  उपाय  नहीं  है।  धाप  हर  दिन  इसको  फुफकारते
 रहिए,  ये  एक  महीने  में  ठीक  हो  जायेंगें 4

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  i  must
 that  I  myself  have  not  been  able  to
 ali  these  orders  and  rules.  It  is  not  possi-
 ble.

 tt  weg  लिये  :  प्रखर  व्यवस्थित  लग  से  बहस
 नहीं  चलेगी  तो  भूमि  कामथ  साहब  यहा  नही  है,
 तो  मैंही  हर  मुद्दे पर  बोला  ।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  would
 like  to  say  this  that  it  is  not  my  intention
 to  prevent  Mr.  Limaye  or  anybody  from
 expressing  himself.  |  only  say  that  all
 these  should  come  at  the  pioper  time.  That
 is  all.

 SHRI  72.00  MODY:  ‘here  is  a  very
 fundamental  primuple  involved  here  that,
 where  a  citizen  is  required  to  abide  by  a
 provision  of  law,  the  Goveinment  should
 not  flout  that  law.  This  is  a  fundamental
 principle  that  Mr.  Limaye  is  referring  to
 This  is  wholly  against  the  statutory  provi-
 sions  of  the  Government  and,  theretore,
 not  only  a  proper  explanation  :s  due  to  the
 House  here  but  it  is  alo  a  ht  case  for
 other  proceedings  also,  if  necessary.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  Mr.  oO,
 Venkatswamy.

 Annus]  Report  of  Employees  State  Insp-
 rance  Corporation,  ‘1971-72,

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  LABOUR  AND  REHA-
 BILITATION  (SHRI  6.  VENKAT-
 SWAMY).  I  beg  to  lay  on  the  Table  a
 copy  of  the  Annual  Report  (Hindi  and
 English  versions)  of  the  Employees’  State
 Insurance  Corporation  for  the  year  1971-
 72,  under  section  36  of  the  Employees’
 State  Insurance  Act,  948,  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No.  UT-5035/73}.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Here  also,
 if  delay  has  occurred,  you  shoulkt  dome
 out  with  an  explanatibn.
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 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 SECRETARY  :  Sir  4  have  to  report  the
 following  messages  received  from  the  Sec-
 retary  of  Rajya  Sabha  :—

 Gi)  “In  accordance  with  the  provisions
 of  sub-rule  (6)  of  rule  86  of  the
 Rules  of  Procedure  and  Conduct
 of  Business  in  the  Rajya  Sabha,  |
 am  directed  to  return  herewith  the
 Finance  Bill,  1973,  which  was
 passed  by  the  Lok  Sabha  at  its
 sitting  held  on  the  3rd  May,  1973,
 and  transmitted  to  the  Rajya
 Sabha  for  its  recommendations
 and  to  state  that  this  House  has
 no  recommendations  to  make  to
 the  Lok  Sabha  in  regard  to  the
 said  Bill.”

 ii)  “In  accordance  with  the  provisions
 of  rule  i!  of  the  Rutes  of  Proce-
 dure  and  Conduct  of  Business  in
 the  Rajya  Sabha,  I  am  directed
 to  enclose  a  copy  of  the  Mani-
 pur  State  Legislature  (Delegation
 of  Powers)  Bill,  1973,  which  has
 been  passed  by  the  Rajya  Sabha
 at  its  sitting  held  on  the  8th  May,
 1973".

 MANIPUR  STATE  LEGISLATURE  (DE-
 LEGATION  OF  POWERS)  BILL

 AS  Passep  sy  Rasy  SABHA,

 SECRETARY  Sir,  I  lay  on  the  Table
 of  the  House  the  Manipur  State  Legisla-
 ture  (Delegation  of  Powers)  Bill,  1973,
 as  passed  by  Rajya  Sabha.

 eet

 2,4i  hrs.

 STATEMENT  RE.  NATIONAL  RAYON
 CORPORATION  LTD.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  LAW,  JUSTICE  AND
 COMPANY  AFFAIRS  (SHRI  D.  R.  CHA-
 VAN):  Hop.  Shri  Madhu  Limaye  had  re-
 ferred  yesterday  in  this  House  to  the
 affairs  of  National  Rayon  Corporation  Ltd.

 VAISAKHA  20,  895  (SAKA)  Corpo.  Lid.  (St.)  wo

 I  promised  to  ascertain  facts  and  this  state-
 ment  is  being  made  in  pursuance  of  this
 promise.

 ‘The  National  Rayon  Corporation  Limi-
 ted,  Bombay,  has  called  its  26th  annual
 general  meeting  to  be  held  on  11-5-1973
 to  transact  various  items  of  business  which
 includes  election  of  Directors.  With  regard
 to  this  matter  an  application  had  been  re-
 ceived  by  the  Company  Law  Board  from
 some  shareholders  through  their  Solicitors
 —Bhaishanker  Kanga  and  Girdharlal
 requesting  for  issuing  an  order  under  Sec-
 tion  250  of  the  Companies  Act,  1956,
 restraining  the  exercise  of  voting  rights  by
 the  preference  shareholders  from  Kapadia
 group  so  that  the  Kapadias  may  not  be
 able  to  get  their  nominees  elected  in  the
 place  of  retiring  Directors.  (In  this  com-
 pany,  the  preference  shareholders  have
 equal  voting  rights  as  are  conferred  on  the
 equity  shareholders  by  virtue  of  the  saving
 provision  contained  in  Section  90  of  the
 Companies  Act,  1956).

 The  apprehension  expressed  by  the
 shareholders  in  their  petition  is  that  if
 Kapadias  are  in  a  position  to  get  their
 nominees  elected,  they  will  obtain  a  maje-
 rity  on  the  Board  of  Directors  of  the  com-
 pany  and  thus  complete  their  control  over
 the  affairs  of  the  company.  On  receipt  of
 this  application,  the  Company  Law  Board
 had  examined  the  matter  and  the  parties
 concerned  were  asked  to  submit  their  re-
 presentations.  In  the  meanwhile,  the  com-
 pany  has  informed  the  Company  Law
 Board  by  telegram  that  the  shareholders
 have  withdrawn  notice  of  resolution  to  be
 moved  at  the  annual  general  meeting  to
 be  held  on  2i-5-973  for  removal  ef  Shgi
 Rasiklal  Chinai  from  the  Office  of  Director
 and  that  the  applicants  have  also  with-
 drawn  the  application  under  Section  250
 of  the  Companies  Act  and  as  such  the
 company  was  not  submitting  any  weitten
 representation  of  the  allegation  contained
 in  the  application.  The  Solicitor  of  the
 applicants,  SBhaishanker  Kanga  and
 Girdharlal  have  also  informed  the  Cony
 pany  Law  Board  by  telegram  that  the  pe-
 tition  filed  by  them  under  Section  250  of
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 the  Companies  Act  has  been  withdrawn
 by  their  clients  and  the  Solicitors  have  also
 requested  the  Company  Law  Board  not
 to  proceed  with  the  application.

 By  an  order  dated  30-6-1971,  the  Cum-
 pany  Law  Board  had  appointed  two  direc-
 tors  under  Section  408  of  the  Companies
 Act,  956  for  a  period  of  two  years  with
 effect  from  30-6-97l.  The  terms  of  office
 of  Government  Directors  will  expire  on
 29-6-73.  In  respect  of  this  matter  also,
 an  application  has  been  received  fiom
 some  shareholders  through  their  Solicitors
 Bhaishanker  Kanga  and  Girdharlal  reques-
 ing  that  the  Government  may  appoint  direc-
 tors  under  Section  408  for  further  period

 National  Rayon

 In  view  of  the  allegations  contained  in
 the  application  under  Section  408  of  the
 Companies  Act,  the  Company  Law  Board
 is  making  inquiries  as  required  under  the
 said  provision  for  consideration  as  to
 whether  Goveinment  Directors  have  to  be
 appointed  for  further  period.  It  is  eapec-
 ted  that  the  Company  Law  Board  will  take
 appropriate  action  after  affording  an  oppor-
 tunity  to  the  company  to  show  cause,

 SHRI  MADHU  LIMAYF  :ose—

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  I  will  listen
 to  you.  But  please  listen  to  me  first  You
 know  the  rules  as  much  as  anybody  else.
 Under  rule  372,  no  question  can  be  asked
 after  a  statement  is  made,  but  you  may

 seek  a  discussion  on  this  under  rule  342
 later  on,  but  not  now

 tt  ag  feat  (बाका)  &  दूसरी  बात  करता

 ह  जब  मलरी  महोदय  प्रपने  से  कोई  बयान  देते

 हैं  तो  उसके  लिये  372  है  लेकिन  इन्होंने  जो  बयान
 किग्रा  है  वह  कुर्दों  के  प्रदेश  पर  दिया  गया  है।
 मैंने  मामला  377  में  उठाया  तब  कुर्सी  में  हुक्म  दिया

 कि  राज  ने  प्रपता  बयान  दें।  कब  मैं  केवल  एक
 आत  का  स्पष्टीकरण  करना  चाहता  हु।  इन्होंने
 क्षेयरहोल्ड्स  की  बात  की।  मैंने  जो  मुद्दा  उठाया
 था  उस  पर  बयान  देना  था,  शेयरहोंह्डर्स  पर  बयान

 “नही,  देना  था  आपका  निर्णय  देख  लिया  जाय।

 MAY  10,  973  Corpo.  Ltd.  ($t.)  in

 इसलिए  मैं  झपकी  भ्फेत  मंत्री  महोदय  को  ध्यान
 सेक्शन  408,  सब  सेक्शन  (5)  की  शोर  रचना
 चाहता  ह।  भ्र सली  बात  वहीं  है।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  4  am  con-
 cerned  with  the  procedure  ot  the  House.
 Kindly  sit  down.

 tt  मधु  लिये  भाप  मेरी  बात  पूरी  नही
 होने  देते  है  V

 MR  DEPUTY-SPEAKER:  00967  please.
 It  is  correct  that  this  statement  of  the
 Minister  ts  not  suo  motu.  I  understand
 that  this  matter  featured  yesterday  and
 when  it  was  iaised  yesterday  under  Rule
 377,  he  said,  he  would  come  forward  with
 a  statement.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  The  Chair
 directed  him  to  make  a  statement...

 SHRI  C.  M  STFPHEN  (Muvattu
 puzha)  What  difference  does  it  make”

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  It  is  not
 tule  372,  it  ॥५  Rule  377.  He  has  come  out
 with  a  statement  in  reply  to  a  point  which
 was  taised.  Under  Rule  377,  after  the
 statement  ts  made,  perhaps  you  can  seek  a
 brief  clarification.

 AN  HON.  MEMBER:  Other  Members
 also

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  No,  not  other
 Members.

 wit  मधु  लिमये  भाप  सेक्शन  408४  का  सब
 सेक्शन  (5)  देखे

 No  change  in  the  Board  of  Directors
 made  after  a  peison  is  appointed  or  direct-
 ed  to  hold  office  as  a  Director  or  Addl.
 Director  under  this  Section  shall,  so  long
 १  such  Director  or  Add!  Director  holds

 office,  have  effect  unless  confirmed  by  the
 Central  Government.

 मेरा  हना है.  इनकी  मियाद  जन  बता'  हो
 रहो  है।  उसके  बोद  जो  केल  चना  जायेगा'

 बोर्ड  साफ  डायरेक्टर  वह  भ्रधिकार  ले  लेकर।  लेकिन
 यदि  इसकी  मियाद  को  अभी  बढ़ाया  जायगा  जो"

 पड ‘
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 सरकार  कह  सकती  है  कि  कम्पनी  को  बोर्ड  प्राफ
 डायरेक्टर्स  में  कोई  परिवर्तन  हमारी  सम्पत्ति  के  बिना
 से  हो।  कपाडिया  के  द्वारा  इस  कम्पनी  की
 व्यवस्था  हथियाने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है।
 कास्टिक  सोडा  कन्जयूमर  के  झाबा  दूसरे  लोगो
 को  बेचा  इसमे  सवा  राठ  करोड  की  सरकारी  आमदनी
 का  सवाल  है,  मैं  ता  जनहित  मे,  पब्लिक  स्ट्रेट  म ेबोल

 रहा  हू।  कम्पनी  का  सत्यानाश  हो  जायेगा।  फिर
 हमारे  ऊपर  ड्राप  एक्साईज  डयूटी  बढायेंगे।  साधा
 रण  जनता  को  टैक्स  देना  पढ़ता  है  1  इसलिए  मैं  सचेत
 रह  कर  ध्यान  खीच  रहा  हू  मंत्री  जी  का  ।  मत्री
 महोदय  भ्राश्वासन  दे  कि  किसी  भी  हालत  म  बाड़  साफ
 डायरेक्टर  को  बहुमत  प्लोर  जल्दबाजी  के  आधार  पर
 बदलने  का  प्रयास  होगा  तो  सरकार  उसको  रोकेगा
 अत्री  महोदय  इसका  जबाव ही  नहीं  दे  रहे  हैं।  शयर
 होल्डर  ने  क्‍या  विया.  उसके  गीत  गा  रहे  है।

 MR  DEPUTY  SPEAKER
 want  to  clarify,  you  may  do  so

 SHRI  D  R  CHAVAN  On  the  question
 raised  by  Mr  Madhu  Limaye  the  con
 cerned  section  AS  Sec  408(5)  which  says

 ‘No  change  in  the  Board  of  Directors
 made  after  a  person  is  appointed  or  direct
 ed  to  hold  office  as  a  Dnector  ०  Addl
 Director  under  this  Section  shall  so  long
 as  such  Director  o:  Addi  Durector  holds
 Office  have  effect,  unless  confirmed  by  the
 Central  Government  ”

 If  you

 st  मधु  लिमये  कभी  यह  जा  'हायरक्ट्स
 है  उनकी  मिग्रा  खत्म  हान  के  बाद  कोई  सम्मति
 की  जरूरत  मही  रहेगी  मेरी  चिन्ता  यह  है  कि
 29  जून  का  पार्लियामेट  की  बैठक  नहीं  हां  रहो

 हागी  ny

 SHRI  D  R  CHAVAN  I  have  ex
 plained  the  position  in  the  first  part  of  my
 Statement  If  there  is  not  going  to  be  any
 change,  what  is  to  be  done  about  it’?  The
 application  was  put  in  by  the  solicitors  of
 the  shareholders  under  Section  250

 »  जौ  लू  लिखे  बोड़  साफ  डायरेक्टर

 ही  जसा  आयशा  इसका  स्त्री  जी  जबाब  दे
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 सुधीर  कापड़िया  मारुति  लिमिटेड  का  डायरेक्टर
 है  इसलिए  जबाब  नहीं  मिल  रहा  है  बना,  भाषा
 मिनट  में  जवाब  मिल  जाता।

 MR  DEPUTY  SPEAKER’  Order,
 please  Under  Rule  377  the  discussion
 should  not  become  a  full  fledged  discussion
 Then  there  is  no  meaning  in  having  377

 SHRI  C  M  STEPHEN  I  rise  on  a
 point  of  oider  A  new  procedure  is  now
 sought  to  be  set  in  I  will  read  Rule  377

 A  member  who  wishes  to  bring  to
 the  notice  of  the  House  any  matter  which
 Is  not  a  Point  of  order  shall  give  notice
 to  the  Secretary  in  writing  stating  brief
 ly  the  point  which  he  wishes  to  raise  in
 the  House  togcthe:  with  reasons  for
 wishing  to  rise  it  and  he  shall  be  per
 mitted  to  raise  it  only  after  the  Speaker
 has  given  his  consent  and  at  such  time
 and  date  as  the  Speaker  may  fix

 The  Minister  his  made  a  statement  ana
 a  distinction  is  now  sought  to  be  made  bet
 ween  a  statement  made  by  the  Munster
 following  377  and  one  which  is  made  suo
 motu)  The  point  |  am  emphasising  is  thit
 under  377  it  5  not  contemplated  that  the
 Minister  may  OL  should  mike  a  statement
 Uhere  is  no  provision  Now  Sir  if  a  direc
 tion  cin  be  given  for  a  statement  to  be
 made  there  should  be  some  procedure
 There  is  nothing  like  that  Theiefoie
 according  to  me  on  a  stitement  made  by
 the  Minister  swo  motu  under  372  or  under
 any  other  rule  it  is  worth  consideration
 whether  this  question  and  answer  on  the
 statement  of  the  Minister  is  permissible  |
 am  ashing  for  a  clear  ruling  from  you  as
 to  whether  this  question  and  answer  on  the
 statement  of  the  Minister  is  permissible

 MR  DFPUTY  SPEAKFR  In  the  first
 place  t  would  like  to  make  it  very  clear
 that  it  is  an  inherent  right  of  the  Speaker
 to  issue  a  direction  The  rules  provide  for
 that  (/nterrupnons)  As  far  as  the  direction
 is  concerned  we  are  all  very  clear  that  the
 Speaker  can  issue  a  direction  In  this  par-
 ticular  case  the  Speaker  has

 SHRI  S  M  BANERJEE  (Kanpu)  You
 may  explain  this  to  him  separately  Why
 take  the  time  of  the  House?
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 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  He
 mentioned  it  in  the  House,  and  I  am
 giving  the  ruling.  In  this  case,  the
 Speaker  has  given  a  direction,  and  the  hou.
 Minister  has  come  forward  with  a  state-
 ment.  This  is  taking  place  under  rule
 377.

 Now,  the  regulation  of  rule  377  is  some-
 thing  which  is  not  clearly  provided  for  here,
 but  certain  conventions  have  developed,
 and  this  rule  377  has  come  into  promi-
 fence  only  during  this  session;  almost
 every  day,  we  are  having  statements  under
 rules  377,  which  we  never  had  before...

 SHRI  C.  M.  STEPHEN  :  Now,  it  is
 taking  on  wings.  It  was  aot  contemplated

 SHRI  5.  M.  BANERJEE:  It  is  coming
 on  the  printed  Order  Paper  now-a-days.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  °  It  has  come
 into  prominence  during  this  session.  That
 is  what  I  am  saying.

 How  rule  377  3s  to  be  regulated  will  all
 depend  on  the  Speaker  and  on  the  House.

 AN  HON.  MEMBER:  And  on  you.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  And  on  me,
 as  long  as  I  am  in  this  Chair.  Now,  the
 tule  says  ‘raise  the  point’.  Whether  that
 will  also  need  a  reply  from  the  hon.
 Minister  is  an  open  question,  as  far  as  the
 rules  are  concerned.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  Otherwise,
 why  should  we  raise  :t?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  But  it  has
 happened  here  many  times  that  the  Mem-
 ber  raises  a  point  under  rule  377  and  the
 hon.  Minister  replies  and  the  matter  is
 dropped.  I  think  we  should  confine  this
 to  the  Member  who  raises  and  the  Minister
 who  replies.  It  may  be  that  some  clari-
 fication  may  be  allowed,  but  it  should  not
 be  allowed  to  develop  into  a  full  discussion.

 SHRI  INDRAHT  GUPTA  (Alipope)  :
 Most  of  the  time,  the  Ministers  are  not
 present.
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 These  are
 matters  in  which  the  Speaker  should  give
 clear  directions.  I  am  not  able  to  sy

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  ४  should  be
 referred  to  the  Rules  Committee.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  do  not
 know  why  Shri  S.  M.  Banerjee  is  interrup-
 ting  on  everything.

 J  am  told  again  that  the  Speaker  has
 directed,  as  far  as  this  is  concerned,  that
 the  matter  is  left  to  the  choice  of  the  Minis-
 ter  If  he  wants  to  give  a  reply,  he  may;
 if  he  does  not  want,  the  matter  ends  there,
 but  |  think  notice  is  taken  of  it.

 But  what  I  would  like  to  say  at  this
 stage  is  that  we  should  not  allow  this  to
 develop  into  a  full  discussion.  If  hon.
 Members  want  a  discussion  on  a  statement,
 then  rule  342  is  there.

 If  the  hon  Minister  has  finished,  we  may
 pass  on  to  the  next  item.

 SHRI  0.  R  CHAVAN:  I  have  finished.

 कोमल  खिले .  मैंने  कहा  कि  बोर्ड  आफ
 डायरेक्टर  अदला  नहीं  जायेगा,  यह  कह  दीजिए
 और  कुछ  नहीं।  सरकार  इजाजत  नद्दी  देगी,  यह
 कहिए  शोर  मैं  कुछ  नहीं  चाहता  हू!

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  Again,  I  am
 rising  on  a  point  of  order.  I  could  under-
 stand  your  ruling,  which  is  perfectly  accep-
 table  and  perfectly  sensible.  This  m  a
 sound  ruling  that  a  statement  may  be  made
 and  that  would  be  the  end  of  the  matter;
 it  cannot  develop  into  a  full-scale  digcus-
 sion.  Am  I  to  understand  from  what  you
 are  saying  that  if  a  statement  comes,  then

 Members?
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 the  House,  and  the  other  Members  must.
 aisd  be  permitted  to  come  into  the  picture.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  There  is  no

 made  a  statement,  if  Shri  Madhu  Limaye
 seeks  a  clarification  through  a  question,
 through  just  one  question  only,  and  not  a
 discussion,  what  is  wrong  with  it?  He  is
 only  seeking  one  clarification  in  view  of  the
 fact  that  the  board  of  directors  is  meeting
 today.  Is  the  hon.  Minister  prepared  to
 give  it?  If  80,  let  him  give  it.  Otherwise,
 let  him  say  ‘No’.  Will  Government  ap-
 prove  or  disapprove  of  the  proposal  to
 change  the  board  of  directors?  Let  him
 say  ‘Yes’  or  ‘No’.  That  is  all.

 4  दा,
 SHRI  BHAGWAT  JHA  AZAD  (Bhagal-

 pur):  When  we  raise  a  question  in  the
 House  under  rule  377,  we  expect  the
 Minister  to  give  a  reply.  If  after  the  reply,
 something  is  left  over-here  there  is  an  im-
 portant  question  remaining,  that  the
 Kapadias  are  going  to  corner  the  director-
 ships—we  are  perfectly  within  our  rights  t-
 ask  the  Minister  to  reply  to  that.  Other-
 wise,  what  for  are  the  rules?  What  for
 ate  we  here?  This  is  surprising.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  In  view  of
 that,  I  have  allowed  Shri  Madhu  Limaye
 to  seek  a  clarification.  He  has  sought  it:
 let  the  Munister  reply,  if  he  wishes,  and
 then  the  matter  should  be  dropped.

 SHRI  VIKRAM  MAHAJAN  (Kangra):
 On  a  point  of  order.  Under  rule  377,  can
 ने  Member  or  the  Chair  direct  the  Minister
 to  give  an  assurance  in  the  Hoyse?  You
 can  ash  for  qa  claification.  not  an  assu-
 rances

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  would  say
 this:  I  have  allowed  Shri  Madhu  Limaye
 to  seek  a  clarification.  It  is  for  the
 Minister,  if  he  wishes,  to  reply  or  not  to
 reply.  It  is  up  to  him.

 SHRI  BD.  ®.  CHAVAN:  The  question
 that  Shri  Madhu  Limaye  bas  raised  is  con-
 cerning  sub-section  (5)  of  sec.  408.  Now
 that  question  arises  only  if  a  particular
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 thing  takes  place.  That  will  be  decided
 when  such  a  contingency  arises.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  When
 Parliament  will  not  be  in  session.

 SHRI  D.  R.  CHAVAN:  What  does  it
 matter?  I  cannot  take  a  decision  when  the
 matter  is  not  before  Ciovernment.

 toma  लिये  :  सुधीर  कापड़िया  मारुति
 लिमिटेड  का  डायरेक्टर  है  सरकार  इस  लोगों  को
 कब  तक  बचाती  रहेगी।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER :  Order,  order.
 This  matter  ends  there.

 4.02  hrs.

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 (i)  Floods  in  Tripura

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  There  are
 two  matters  under  rule  377,  to  which  con-
 sent  has  been  given  by  the  Speaker.

 SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  (Cooch
 Behar):  I  am  rising  this  matter  of  urgent
 public  importance  under  rule  377,

 It  is  reported  that  on  the  8th  May  1973
 Agartala  Town,  the  capital  of  Tripura,  and
 its  neighbouring  areas  have  been  heavily
 flooded  and  several  persons  rendered  home-
 less.  Some  have  taken  shelter  on  the  top  of
 hillocks,  several  local  institutions  and  local
 Offices  and  also  homes  and  houses  have
 been  totally  submerged,  and  as  a  result
 thereof,  these  ure  not  being  used.  The
 Chief  Minister  of  Tripura  has  sent  a
 message  to  the  Government  of  India  to
 help  in  the  flood  relief  operation.  The
 Defence  Minister  has  been  requested  to
 send  helicopters  inmediately  for  rescue
 operation  m  the  marooned  area.  I  under-
 stand  one  or  two  helicopters  have  already
 been  sent.

 This  has  created  a  great  havec  somewhat
 amprecedented  in  that  area.  Therefore,  3
 draw  the  attention  of  the  Government  Uf
 India  to  send  immediately  refief  materfals
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 [Shri  B.  K.  Daschowdhury}
 to  Tripura.  The  Border  Security  Force
 and  the  defence  personnel  posted  in  Tri-
 pura  should  be  pressed  into  service  in  the
 flood  relief  operation.  Otherwise,  a  serious
 situation  will  follow,

 I  would  request  the  hon.  Minister  of  Ir-
 tigation  and  Power  through  you  to  make

 ‘a  statement  on  the  latest  situation  concern-
 ing  thé  flood  in  Tripura.

 SHRI  BIREN  DUTTA  (Tripura  West):
 For  the  last  two  years,  Tripura  has  been
 suffering  from  drought.  ]  came  on  the
 8th.  I  found  there  that  the  ration  shops
 have  collapsed.  I  met  the  Chief  Minister
 of  Tripura.  He  has  appealed  to  Delhi  for
 food.  267  people  have  died  of  starvation
 Hundreds  of  people  were  coming  to  Agar-
 tala  town  and  other  towns,  and  the  Tripura
 Government  has  promulgated  section  444
 debarring  the  starving  people  from  approa-
 ching  the  Government  authonty.  In  this
 situation,  the  flood  has  come;  serious  floods
 have  affected  the  State  and  the  Agartala
 town.  It  is  reported  in  today's  papers  that
 a  helicopter  has  been  pressed  into  service
 for  rescue  operations,  and  many  portions
 of  Agartala  town  itself  aie  under  deep
 water  There  are  already  starvation  deaths
 due  to  famine,  and  the  Government  has
 neglected  the  people  and  neglected  to  sup-
 ply  food  in  time.  Now,  this  flood  will
 create  havac,

 I  want  to  draw  the  attention  of  the  House
 thiough  you  and  the  attention  of  the  Gov-
 ernment  to  this  situation.  If  there  is  nu
 emergency  measure  to  relive  the  situation,
 hundreds  will  die,  because  there  is  no  rail-
 road  in  Tripura,  and  the  food  is  to  be  car-
 tied  through  the  motor  and  the  roads  ate
 in  a  bad  condition.  The  Government  of
 Tripura  has  declared  openly  that  there  is
 not  an  iota  of  food  grains  there.  They  are
 sending  food  from  Dharmanagar  by
 motor  straight  to  the  fair  price  shops.
 This  is  a  very  serious  situation.  I  request
 the  Government,  through  you,  to  make  a
 Statement  here  and  now  and  Iet  us  know
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 how  the  ppople  of  Tripura  are  going  to  be
 saved  in  this  situation.  The  promulgation
 of  section  44  should  also  be  withdrawn.
 The  people  are  being  beaten  by  the  CRP
 and  the  entire  State  has  been  brought
 under  section  144,

 (ii)  ALLEGED  OBJECTIONABLE
 ACTIVITIES  OF  A  U.  S.  CONSULATE

 OFFICIAL  IN  CALCUTTA

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  (Kanpur):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  with  your  permission

 I  would  like  to  raise  a  very  important
 matter  We  learn  from  today's  papers—
 for  instance,  the  Patriot—a  news  entitl-
 ed  “American  official's  recall  ‘requested™.
 It  says  that  Mr.  Peter  Burleigh,  political
 Officer  mm  the  US  consulate  in  Calcutta,
 has  been  engaged  m  so  many  objection-
 able  movements,  and  that  “the  US  em-
 bassy  in  India  has  been  ‘polstely’  asked
 by  the  Government  of  India  to  withdraw
 Mr.  Peter  Burleigh,  political  officer  in  the

 US  consulate  in  Calcutta,  from  India,  it
 is  reliably  Jearnt”  It  is  stated  that  he  is
 a  CIA  agent.  The  new  US  ambassador  is
 understood  to  have  told  Indian  officials
 that  Mr  Burleigh  was  not  connected  with
 the  CIA  and  was  not  a  ‘bad  man’.  Accor-
 ding  to  the  US  ambassador,  he  was  not  a
 bad  man.  But  it  is  quite  clear  from  the
 information  available  with  the  Government
 of  India  that  he  was  seen  in  Jammu  and
 and  Kashmi.  “The  alleged  involvement  of
 १  CD  cas  in  the  alleged  self-immolation  ot
 an  Anand  Marg  ‘avadhoot’  ws  also  consi-
 dered  in  informed  circles  as  significant.”
 He  was  seen  in  Hazaribagh  before  the
 riots  took  place  in  Hazaribagh,  and  yet
 this  officer  has  not  been  shifted.  “Accord-
 ing  to  reliable  sources,  Mr.  Burleigh  visit-
 ed  Gangtok  sometime  before  trouble
 erupted  there  and  was  engaged  in  suspici-
 ous  activities.  He  is  also  understood  to  be
 in  regular  and  close  contact  with  some
 important  leaders  including  Congressmen
 in  Bihar  and  Orissa.  His  visits  to  Hazari-
 bagh  are  also  regarded  as  suspicious,”

 XY  am  not  concerned  with  whom  he
 concerned,  but  the  question  js,  the  entire
 country  is  concerned,  and  he  is  under  the
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 leaderghip  and  wise  guidance  of  the  chief
 CIA  agent  here  in  the  US  embassy  getting
 all  sorts  of  guidance.  T  want  to  know
 whether  the  Government  of  India  has  taken
 a  decision.  I  am  happy  that  the  Minister
 of  State  for  Home  Affairs  is  here,  Let
 him  listen.  After  all,  he  is  one  of  the  two
 Ministers  of  State  in  the  Home  Ministry.
 I  am  referring  to  a  matter  which  is  entirely
 a  matter  concerning  the  Home  Ministry.
 A  known  CIA  agent  is  moving  about  the
 country  with  a  view  to  sabotaging  every-
 thing  and  creating  conditions  for  disaffec-
 tion  in  the  country  through  communal
 riots  and  other  activities,  namely,  Mr.  Peter
 Burleigh,  political  officer  in  the  US  con-
 sulate  in  Calcutta.  So,  if  this  is  the  position.
 and  if  the  US  Ambassador  is  still  refusing
 to  transfer  this  man,  what  happens?  The
 Government  of  India  have  said  that  before
 the  Government  of  India  declares  him
 persona  non-grate  he  should  be  transferred
 from  this  place.  If  that  has  not  been  done
 by  the  Ambassador,  I  would  request  the
 Minister,  through  you—he  is  not  listening
 and  has  not  listened  at  all—to  note  the
 feelings  of  the  House  and  take  suitable
 action  and  see  that  this  man,  Mr.  Peter
 Burleigh,  CIA  agent,  is  arrested  im-
 mediately.  They  are  arresting  so  many
 people  despite  the  Supreme  Court  ruling,
 people  are  not  released  ;  thousands  are  in
 jail.  He  is  going  free  in  this  country.  There
 should  be  no  discrimination  in  favour  of
 foreigners.  He  is  moving  throughout  the
 country.  Why  has  he  not  been  arrested?
 T  want  an  assurance  from  the  Government.
 Kindly  direct  the  Minister  to  make  a
 statement  tomorrow.  It  is  a  very  serious
 matter.  I  am  reading  from  the  newspaper.
 I  want  an  assurance  from  the  Government.
 more  about  him  and  he  will  bear  me  out,
 that  this  officer  is  moving  throughout  the
 country  though  his  office  is  in  Calcutta.
 He  should  be  arrested  or  kicked  out  from
 this  country.

 (iii)  Purchase  of  Planes  by  India  Airlines

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  We.  shall
 now  take  up  the  next  item...
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diomond
 Harbour):  I  have  written  to  the  Speaker
 and  he  said  it  would  come...

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 written  to  the  Speaker.  I  have  no  doubt
 about  it.  It  seems  the  Speaker  has  per-
 mitted  only  these  two  to  be  raised.

 You  have

 SHR]  JYOTIRMOY  BOSU:  Rules  377
 is  quite  clear;  it  is  a  question  of  drawing
 attention  to  a  very  important  issue.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  You
 the  consent  of  the  Speaker.

 need

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  You  can
 give  the  consent  now.  Why  do  you  want
 to  withhold  consent”  It  is  about  the  pur-
 chase  of  Bocing  planes.

 MR.  DFPUTY-SPFAKER:  Do  not  he
 too  sure  that  your  question  may  not  come
 up  tomorrow  or  the  day  after.  But  it
 is  not  a  healthy  thing.  You  have
 given  prior  notice  to  the  Secretary.
 That  has  been  considered  by  the
 Speaker.  After  taking  —  everything
 into  consideration,  he  has  seen  it  fit  to
 peimit  these  two.  It  is  not  a  healthy  thing
 for  a  person  in  the  Chait,  off  the  cuff,
 ad  hoc,  to  give  a  decision  or  permission.
 I  assure  you  that  this  will  be  conveyed  to
 the  Speaker,  your  strong  feelings  Please
 do  not  insist.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  |  would
 insist.  I  would  like  to  raise  the  matter
 now  because  it  is  a  very  important  matter.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  There  are
 two  things;  kindly  sit  down.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  In  course
 of  time.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  am  on
 my  legs.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  So  am  I.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  rule  is
 clear  that  when  the  Speaker  is  un  his  legs
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 [Mr.  Deputy-Speaker}
 the  Member  should  resume  his  seat;  both
 of  us  cannot  speak.  I  am  pointing  out  to
 you  the  rules.  it  is  not  a  healthy  thing
 for  anybody  in  the  Chair...

 SHRI  JYOTIRMOY  8050  :  You  have
 said  that  thing.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Your  mo-
 tion,  your  very  strong  feelings,  and  the
 fact  that  you  have  drawn  my  attention  in
 the  house  would  be  conveyed  to  the  Spea-
 ker.  That  would  be  enough.  Please  do  not
 compel  me.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:
 given  prior  notice.  It
 arbitrarily  decided.  A  very  powerful
 Boeing  Lobby  is  working  in  the
 country.  The  Fifth  Five  Year  Plan  of  the
 Indian  Airlines  has  been  published  but  it
 has  not  been  distributed  to  Members  of
 Parliament  because  the  Boeing  Lobby  does
 not  want  it  to  be  distributed.  There  are
 officials  in  the  Airlines,  Civil  Aviation
 Directorate  and  the  Tourism  and  Civil
 Aviation  Ministry  who  are  connected  with
 the  Boeing  Lobby  and  who  are  with-
 holding  that.  It  is  a  serious  strain  on  the
 country’s  resources  How  on  earth  can
 such  a  thing  be  withheld  from  Parliament?
 I  want  a  reply  from  the  Minister,  because
 it  involves  Rs.  75  crores  foreign  exchange
 which  the  Americans  want  to  plunder  from
 this  country.  It  is  a  very  serious  matter.
 I  want  a  statement  from  the  Government
 in  this  regard.

 1  have
 cannot  be

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  treat  this
 as  Zero  hour.  So  he  has  raised  it  during the  Zero  hour.

 AN  HON.  MEMBER:  Has  it  been
 recorded?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Of  course  it
 has  been  recorded.

 (Interruptions).

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  think
 there  has  been  a  little  misunderstanding.

 T  fiave  not  satd’  that  it  should  not  be  re-

 है  Mave  held  that  thts  will  hot  be  treated
 as  wader  377.  But,  I  have  sat  down  and
 listened  to  hint.

 During  the  Zero  Hour  sometimes
 Members  raise  certain  things  without
 prier  notice.  I  am  prepared  to  treat  it  like
 that.  Since  you  are  worried  about  it,  {
 think  it  wouki  have  been  much  better  if  you
 had  waited  for  the  Minister's  reply—the
 Minister  cannot  obiousty  give  a  reply  be-
 cause  he  is  nbt  aware  of  this.  I  have  to  treat
 this  as  during  zero  hour.  He  raised  it  and
 since  he  has  done  it,  it  should  be  on  record.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  The  ques-
 tion  is  that  for  the  Fifth  Five  Year  Plan,
 for  the  first  time  as  we  hear,  this  Govern-
 ment  is  going  to  spend  Rs.  75  crores  in
 foriegn  exchange,  Every  pie  has  been  paid
 in  foriegn  exchange  for  what  we  buy  from
 the  foreign  countries.  Now,  the  American
 Boeing  lobby  is  working  in  this  country  to
 sabotage  the  whole  thing,  so  that  we  may
 not  make  our  purchases  from  the  world
 And  in  that  context,  they  have  published
 their  Fifth  Five  Year  Plan,  the  Indian  Arr-
 lines  Fifth  Five  Year  Plan  Report,  which  is
 ready  for  quite  some  time.  Hundreds  of
 copies  are  lying  ready,  but  they  have  not
 been  given  to  Members  of  Parliament
 Deliberately  these  are  being  withheld  till
 the  end  of  this  session  because  the  Hoemg
 lobby’s  interests  will  be  jeopardised.  1  want
 you  to  be  hind  enough  to  tell  the  Govern-
 ment  to  make  a  statement  in  this  regard
 and  assure  the  House  that  nothing  will  be
 done  which  goes  against  the  interests  of  the
 country.

 4.7  hrs.

 CODE  OF  CRIMINAL  PROCEDURE
 BILL—Conrd.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  We  now
 take  up  further  discussion  of  the  Bill  to
 consolidate  and  amend  the  law  relating  to
 Criminal  Procedure.
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 B®  this  connection,  I  have  received  a
 notice  under  rule  109  from  Shri  Chavda
 to  move  that  the  debate  on  this  Bill  may be  adjourned.  Shri  Chavda  has  not  given
 any  reason  in  his  letter  but,  he  has  explain-
 ed  the  position  to  me  in  my  chamber.  At  the
 same  time,  other  hon.  Members,  Shri  Piloo
 Mody—and  the  other  hon.  Member  whose
 signature  cannot  be  deciphered  either  by
 me  or  the  Table  Office—Shri  Samar  Guha,
 Shri  P.  M.  Mehta  and  Shri  A.  B.  Vajpayee,
 they  have  also  written  to  the  same  effect.  I
 think  that  in  their  letter  they  have  given
 some  grounds  and  it  will  help  to  have
 a  meaningful  discussion  if  I  read  that
 letter  out.  They  have  given  some  points  and
 then  I  shall  allow  you  to  move  that  motion.
 I  shall  read  out  the  letter  and  then  we
 shall  see  about  that.  This  is  what  the  hon.
 Members  have  written  in  this  letter:

 “We  are  writing  this  to  request  you
 to  postpone  further  discussion  on
 the  Code  of  Criminal  Procedure
 Bill.  This  is  an  extensive  redraft
 of  the  old  Code  of  Criminal  Pro-
 cedure,  but  no  indication  is  given
 in  the  Bill  itself  of  the  amend-
 ments  that  are  sought  to  be  effec-
 ted  in  the  old  Criminal  Procedure
 Code.  Without  this,  useful  dis-
 cussion  is  well  nigh  impossible

 “We  appreciate  that  the  Government
 has  agreed  even  at  this  late  stage
 to  supply  a  list  of  the  amendments
 before  the  discussion  is  resumed
 today.  You  will  agree,  however,
 that  without  a  proper  study  of
 those  amendments,  no  worthwhile
 comments  can  be  offered.  What
 is  even  more  important,  amend-
 ments  to  the  Bill  cannot  be  pre-
 pared  for  consideration  in  a  hurry.
 It  seems  to  us  imperative,  there-
 fore,  that  further  discussion  of  the
 Bill  should  be  postponed  to  a
 later  date  so  that  we  can  sub-
 mit  such  amendments  as  we
 may  consider  necessury  after  a
 thorough  study.  This  is  too  im-
 portant  a  Bill  to  be  rushed
 through.  We  trust  you  will  be
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 good  enough  to  accede  to  our
 request.”

 Now,  before  I  call  on  Shri  Chavda  to
 move  the  motion,  the  Minister  of  Parlia-
 mentary  Affairs  has  something  to  say.

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENT-
 ARY  AFFAIRS  (SHRI  K.  RAGHURA-
 MAIAH):  I  had  a  discussion  with  all  the
 leaders  who  are  here  and  I  think  that  I
 also  had  discussed  that  with  my  colleague
 here  and  I  have  conveyed  to  him  that  it
 is  the  desire  of  the  House  that  clause-by-
 clause  discussion  may  be  postponed  to  the
 next  session,  and  my  colleague  here  has
 agreed.  It  is  also  the  desire  of  the  Oppo-
 sition,  as  I  found  this  morning  when  we
 met,  to  conclude  the  general  discussion  to-
 day  and  postpone  the  clause-by-clause  dis-
 cussion  to  the  next  session.  There  was  a
 general  consensus  on  this.  In  view  of  this
 I  hope  that  this  motion  need  not  be  moved.

 SHRI  DINESH  JOARDER  (Malda):  Yes-
 terday  I  pointed  out  that  the  Bill  for
 amending  the  Indian  Penal  Code  has  been
 referred  by  the  Rajya  Sabha  to  a  Joint
 Select  Committee.  ‘The  Cr.P.C.  relates  to
 the  execution,  implementation  and  applica-
 tion  of  the  sections  of  the  I.P  C.  So,  unless
 and  until  the  Bill  for  amending  the  I.P.C
 ws  passed  by  both  the  Houses,  this  Bill  for
 amending  the  Cr  P.C.  should  not  be  taken
 up.  Otherwise,  so  many  anomalies  and
 complications  will  arse.  So,  I  want  the
 entire  discussion  on  this  Bill  to  be  post-
 poned.

 SHRI  H.  M  PATEL  (Dhandhuka)  :  Mere
 postponement  of  the  clause-by-clause  con-
 sideration  would  not  be  sufficient.  For  one
 thing,  the  time  allotted  for  clause  by-clause
 consideration  at  the  moment  is  very  little.
 Much  more  timé  will  be  required  by  mem-
 bers  for  studying  the  Bill  carefully  and  tabl-
 ing  amendments.  Therefore,  I  think  it  is
 desirable  that  the  gencral  discussion  also
 should  be  postponed,  so  that  there  is  a
 much  more  fruitful  discussion.  There  is
 the  additional  reason  pointed  out  by  my
 friend  just  now  that  the  TP.c.  is  also
 sought  to  be  extensively  amended  and  that
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 Bill  is  now  before  a  Joint  Select  Commit-
 tee,  There  is  no  particutar  reason  why  the
 revision  of  the  Cr.P.C.  should  precede  the
 LP.C.  In  fact,  it  ought  to  follow.

 PROF,  MADHU  DANDAVATE  (Raja-
 pur)  :  Sit,  |  am  rising  on  a  point  of  order.
 This  Bill  before  the  House  was  processed
 by  a  Joint  Committee  of  both  the  Houses
 The  report  of  the  Joint  Committee  clear-
 ly  indicates  that  there  is  no  minute  of  dis-
 sent  as  far  as  clauses  10,  4]  and  2  are
 concerned.  Already  Government  has  ac-
 cepted  these  clauses  That  Bill  as  reported
 by  the  Joint  Committee  went  to  the  Rajya
 Sabha  and  there,  violating  the  accepted
 procedure  and  convention,  when  the  Joint
 Committee  has  unanimously  accepted  cer-
 tain  provisions.  Government  on  its  own  0
 at  the  request  of  some  members,  agreed  to
 the  deletion  of  clauses  10,  !  and  12  and
 they  have  been  diopped  Since  the  Jot
 Committee  consists  of  members  of  both
 Houses,  without  the  conscnt  of  this  House,
 the  Home  Minister  had  no  right  to  agree
 in  the  other  House  to  the  deletion  of  these
 provisions  Therefore,  [  submit  this  is  a
 gross  violation.  Personally  I  feel  that  it
 is  also  a  breach  of  privilege.  I  have  given
 notice  to  the  Speaker  that  I  should  be  per-
 mitted  to  raise  this  privilege  issue.

 it  मधु  लिये  (बाका)  उपाध्यक्ष  महोदय,
 यह  बात  जो  श्री  दावते  जी  ने  कही  है  उसके  बाद
 यह  बहस  भागे  नहीं  चल  सकती।  उन्होंने
 बहुत  बरच्छा  मुद्दा  आपके  सामने  रखा  है--ज्वाइन
 कमेटी  जो  दोनों  सदनो  को  कमेटी  थी,  उसके  निर्णय
 को  लोक  सभा  को  विश्वास  मे  लिये  बिना  इन्होने
 कसे  वापस  ले  लिया।  राज्य  सभा  के  मेम्बरों  को
 झाजादी  थी,  लेकिन  सरकार  को  आजादी  नही  थी  ।
 मिर्ज़ा  साहन  चाहे  इस  सदन  के  सदस्य  हो,  या  उस
 सदन  के  सदस्य  हो  लेकिन  वें  इस  सदन  के  प्रति
 उत्तरदायी  है  इसलिये  दावते  जी  ने  जो  मुद्दा  रखा
 है,  उस  पर  पहले  सोच  समझ  कर  व्यवस्था  दीजिए
 यह  फ्लाइट  कमेटी  की  गरिमा  का  सवाल  है,
 इस  पर  पहले  निर्णय  दीजिए,  उसके  बाद  बहस
 चलाना  हो  तो  चलाइए ।
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  cannot,
 obviously,  give  a  ruling.

 SHRI  K.  RAGHURAMAIAH  :  So  far
 as  Criminal  Procedure  Code  vis-a-vis  the
 Indian  Penal  code  is  concerned,  my  col-
 league  dealt  with  it  yesterday.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  Sir,  I
 have  raised  a  very  important  point.  If
 you  want  to  give  us  your  considered  opi-
 nion,  I  can  understand  that.  There  is
 nothing  which  the  Minister  can  say  on
 this.  If  you  want  more  time  to  consider
 this,  you  can  say  so.  I  would  like  this
 point  to  be  clarified.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  As  far  as
 the  constitutionality  or  legality  of  the  Bill
 ts  concerned,  whether  it  can  be  taken  up
 or  not,  it  should  have  been  raised  at  the
 beginning,  before  the  House  gave  permi-
 ssion  to  the  Mover  to  move  the  Bill  for
 consideration  Now  it  is  rather  too  late.
 I  find  from  what  you  say  that  it  3  a
 complicated  matter.  I  cannot  give  my
 ruling  off-hand.  It  has  to  be  considered.
 If  the  idea  is  to  stop  or  postpone  the  dis-
 cussion,  I  think  it  is  too  late  because  the
 House  has  already  given  permission  for  the
 discussion  to  take  place.  As  far  as  the
 motion  to  postpone  the  debate  is  concerned,
 that  is  a  different  question.  The  Minister
 has  made  certain  suggestions  and  the  Mem-
 bers  have  expressed  themselves  on  it.  Now
 that  the  Minister  is  on  his  legs,  I  would
 like  to  listen  to  him.  If  Shri  Chavda  insists
 on  moving  his  motion,  as  I  have  already
 given  my  consent,  I  cannot  go  back  on
 that.

 PROF.  MADHU  DADAVATE  :  There
 are  a  number  of  precedents  where  in  the
 course  of  the  discussion  also  such  points
 of  orders  have  been  raised.  It  is  not  as
 if  such  matters  can  be  raised  only  at  the
 beginning.  At  any  stage  of  the  discussion
 it  can  be  raised.

 SHRI  प्र,  M.  PATEL  :  Merely  to  say
 that  this  point  of  order  was  not  raised  at
 the  beginning  and  so  permission  was  given
 for  this  discussion  is  not  enough,  Suppose
 at  a  particular  point  of  time  you  notice
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 that  something  wrong  has  been  done,
 then  could  it  not  be  raised?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The  diffi-
 culty  is  that  I  have  not  been  able  to  dis-
 cover  it.  And  you  cannot  expect  me  to
 discover  it  right  now.  I  have  to  study  it.
 But  on  that  ground  alone  I  cannot  post-
 pone  the  discussion.

 SHRI  ले.  M.  PATEL  The  point  is
 of  sufficient  importance  to  postpone  the
 Gicussion,  because  it  says  that  a  very  im-
 portant  right  of  this  House  has  been  brea-
 ched.  The  Joint  Committee  came  to  cer-
 tain  conclusions  but  in  the  Rajya  Sabha
 the  Minister  gave  up  certain  things  without
 obtaining  the  permission  of  this  House.
 This,  4  think,  was  improper  and  the  point raised  must  be  considered  and  until  it  is
 decided  it  is  only  right  that  we  postpone the  discussion.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  AND
 IN  THE  DEPARTMENT  OF  PERSO-
 NNET  (SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA)  :
 Tw.  or  three  points  have  been  raised.  The
 first  point  about  the  Indian  Penal  Code
 was  raised  by  Shri  Dinesh  Joarder.  He
 raised  it  yesterday  also  and  I  submitted
 that  the  two  things  need  not  be  linked  to-
 gether.  It  will  take  a  long  time  for  the  joint
 Committee  which  is  considering  the  Indian
 Panel  Code  to  finalise  its  Report  and,  more-
 over,  it  is  not  necessary  to  withhold  conside-
 ration  of  this  Bill  till  that  Joint  Commi-
 ttee  finishes  its  work.  The  Chair  was
 pleased  to  accept  that  and  directed  that
 the  House  proceed  with  the  consideration
 of  the  Bill.

 As  regards  the  other  point  that  because
 the  Joint  Committee  made  certain  recom-
 mendations  and  the  Rajya  Sabha  disagreed
 with  that  and  it  is  contended  that  a  point
 of  privilege  has  arisen,  with  respect  there-
 to,  I  do  not  think  a  point  of  privilege  can
 he  raised  as  a  point  of  order.  But  I  will
 not  go  into  the  technical  point.  The  hon.
 Member  has  referred  it  to  you  and,  if
 you  like,  Sir,  you  can  deal  with  it  in
 whatever  way  you  like.

 4  Lgs/73-7
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 PROF.  MADHU  DANDAVATE  :  It
 is  not  that  the  Rajya  Sabha  did  not  accept
 it.  But  you  as  the  Government  agreed  to
 accept  deletion  of  those  clauses.

 SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA  .  The
 point  is,  when  a  Joint  Committee  makes  a
 Report,  is  it  not  open  to  the  House,  which-
 ever  House  it  is,  to  make  any  amendment
 thereto?

 SHR]  MADHU  LIMAYE  :
 to  the  Government.

 Not  open

 SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA  :  Can
 you  make  a  distinction,  it  is  open  to  the
 House  and  not  open  to  the  Government....
 Unterruptions).  The  basic  point  is,  if  we
 accept  the  hon.  Member's  contention,  what-
 ever  the  Joint  Committee  says  will  not  be
 varied  in  any  case  by  the  House  Anyhow,
 that  is  not  the  point  to  be  discussed  now.

 As  regards  the  point  to  adjourn  the
 discussion  on  the  Bill,  as  was  decided  ear-
 licr,  we  might  finish  the  consideration  stage
 now  and  postpone  the  clause-by-clause  con-
 stderation  to  the  neat  session.  I  agree  the
 time  is  too  shoit  In  any  case,  we  aré
 postponing  the  Bill  to  the  next  session.
 Personally,  |  am  not  averse  to  the  conside-
 ration  stage  being  also  taken  to  the  next
 session.  So,  the  general  discussion  on  the
 Bill  may  continue  upto  4  O'clock  and  then
 it  may  be  taken  to  the  next  session.

 PROF  MADHU  DANDAVATE  :  As
 regards  the  particular  procedural  point  I
 have  raised,  you  may  take  time  but  some
 ruling  has  to  be  given  for  further  gui-
 dance  It  is  a  very  important  procedural
 point.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  do  not
 want  to  precipitate  matters  by  giving  a
 hurried  ruling  on  this  matter.  Of  course,
 prime  facie  it  appears  to  me  that  the  Go-
 vernment  is  very  much  a  part  of  the
 House.  Whatever  the  Report  comes  from
 any  Committee,  it  is  for  the  House  to
 accept  or  to  reject  it.  The  House  is  sup-
 teme.  But  I  do  not  want  to  give  any
 ruling.
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 [Mr.  Deputy-speaker]
 I  understand,  there  is  another  point  con-

 nected  with  this.  At  4  O'clock,  we  have
 to  take  up  some  other  item.

 Code  of  Criminal

 SHRI  K.  RAGHU  RAMAIAH  :  The
 debate  on  the  Bill  will  continue  upto
 4  O'clock  and  then  it  will  be  adjourned
 to  the  next  session.

 SHRI  DINESH  JOARDER  :  If  we  are
 going  to  postpone  it,  what  is  the  use  of
 carrying  the  debate  till  4  O'clock  ?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  think,
 from  the  suggestion  made  by  the  Minister
 of  Parliamentary  Affairs,  it  is  quite  clear
 that  the  Government  is  prepared  to  post-
 pone  even  the  general  discussion  to  the
 next  session.  It  is  only  a  very  technical
 point  now  that  at  4  O'clock,  we  are  to
 take  up  some  other  item  Why  not  we
 continue  the  general  discussion  till  4  0'-
 clock  and  then  adjourn  it  to  the  next
 session?

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra)  :  Let
 us  have  lunch  hour  today.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  I  think,  it
 is  a  very  fair  suggestion  made  by  the
 Government

 Mr.  Chavda,  in  view  of  this,  there  is
 no  meaning  in  moving  this  motion.

 SHRI  PILOO  MODY  :  To  ask  for
 lunch  fs  unfair  at  our  own  cost  ?

 SHRI  DINESH  JOARDER  :  Sir,
 the  Order  Paper  it  is  written  :

 “To  be  taken  up  at  4  P.M.  or  as  soon
 as  the  preceding  items  of  business
 are  disposed  of  whichever  is
 earlier.

 on

 MR.  DEPUTY-SPEAKER
 misread  the  whole  thing.

 “fag  soon  as  the  preceding  items  of
 business  are  disposed  or  means
 soon  after  this  Bill  has  been  dis-
 posed  of,  which  cannot  be
 done  ce

 You  have
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 SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS  MUNSI
 (Calcutta  South)  :  I  seek  one  clarification
 from  the  hon.  Minister.

 While  I  am  not  opposed  to  the  discussion
 to  be  continued,  I  want  to  submit  that
 certain  complications  have  been  pointed
 out  by  the  hon.  Members  and  the  Parlia-
 mentary  Affairs  Minister  and  the  Home
 Minister  accepted  that  the  clause-by-clause
 discussion  will  be  continued  in  the  next
 session

 MR  DEPUTY-SPEAKER  :
 general  discussion.

 Even  the

 SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS  MUNSI  :
 Yes,  even  the  general  discussion  will  be
 continued  in  the  next  session.  My  sub-
 mission  is  that  when  the  basic  complica-
 tions  are  stil]  to  be  cleared  to  the  House,
 I  feel  that  even  if  Members  participate  in
 the  general  discussion—not  to  give  any
 speeches  but  to  suggest  some  things  by
 way  of  remedy—it  will  be  of  no  use  and
 I  suggest  that  without  that  clarification  it
 will  not  come  into  effect.

 Unless  the  Home  Minister  himself  or
 the  Parhament  Affairs  Minister  is  clear
 about  the  issue  which  may  come  up  in  the
 next  session  and  because  the  complications
 are  not  cleared,  if  you  allow  a  discussion—
 no  matter,  one  can  participate—but  what
 is  the  use?  I  want  to  know  from  the
 Minister  as  to  what  useful  purpose  will
 such  a  discussion  serve  when  a  majority  of
 the  problems  of  the  Bill  are  still  to  be
 discussed.

 SHRI  PILOO  MODY:  I  would  Jike  to
 suggest  to  the  House  that  the  suggestion
 that  I  have  made  about  breaking  for
 lunch  to-day  as  a  special  case  is  the  most
 eminent  one,  for  the  simple  reason,  that
 any  continuation  of  the  discussion  on  this
 Bill,  as  has  just  been  pointed  out,  is
 meaningless  and  because  we  have  to  fill
 in  an  hour  and  a  half,  it  has  no  meaning
 that  a  lot  of  meaningless  things  should
 be  said.  If  you  want  we  can  ask  Mr.
 Moban  Kumaramangalam  to  make  a
 speech  for  an  hour  and  a  half  and  he
 can  fill  the  time.  Otherwise,  no  purposeful
 discussion  can  take  place,
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 The  ruling  you  gave  just  now  regarding
 the  Order  Paper  about  the  next  item  be-
 ing  at  4  p.m.  means  that  after  the  item
 before  has  been  disposed  of.  Now,  the
 disposing  of  takes  place  when  we,  as  a
 House,  decide  that  we  should  adjourn  or
 postpone  the  discussion  on  the  subject.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  If  it  is  the
 general  consensus  that  we  have  decided  to
 do  so.  But  where  is  it?

 SHRI  PILOO  MODY:  We  have  decided
 that  the  genetal  discussion  also  takes  place
 next  session...

 MR.  DEPUTY-SPFAKFR:  Will
 continued.

 be

 SHRI  PILOO  MODY:  Now  I  will  give
 you  a  very  recent  precedent  on  this.  Just
 a  few  days  ago  in  this  House,  in  this  ses-
 sion,  where  for  some  strange  reason,  the
 Call  Attention  notice  was  postponed  to
 3  or  4  in  the  afternoon  and  the  rest  of
 the  Order  Paper  continued  as  it  was  and,
 therefore,  if  you  do  not  want  to  get  into
 that  tangle  which  |  consider  wrong,  then
 {  suggest  that  you  look  up,  smile  and
 then  say,  ‘Go  ahead  boys,  have  lunch’

 SHRI  K.  S.  CHAVDA  (Patan)  :  May  I
 move  the  motion,  Sir?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Well,  it  is
 upto  you...  (/nterruptions).

 SHRI  K.  S.  CHAVDA:  Under  Rule  09
 of  the  Rules  of  Procedure  and  Conduct  of
 Business  in  the  Lok  Sabha,  I  beg  to  move
 that  the  debate  on  the  Code  of  Criminal
 Provedure  Bill,  972  be  adjourned
 (interruptions).

 SHRI  PILOO  MODY:  What  are  you
 doing.  They  will  oppose  it.

 SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS  MUNSI:
 4  think  he  has  already  moved.

 SHRI  K.  S.  CHAVDA:  I  want  to  make
 two  things  clear...  (Interruptions)  3
 have  understood.  As  the  Minister  has
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 agreed,  I  am  not  going  to  move.  I  would
 like  to  submit  two  things  for  the  consi-
 deration  of  the  House.  |  am  not  moving
 the  motion.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  But
 have  already  moved  it.

 you

 SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS  MUNSI:
 He  has  already  moved  it  by  saying  ‘I  beg  to
 move.  ..’.

 SHRI  PILOO  MODY:  The  best  testi-
 mony  was  that  he  started  to  move  it,  but
 he  did  not  tell  you  what  he  was  to  move.
 Unless  he  tells  you  what  he  has  moved,  it
 cannot  be  considered  that  he  has  moved
 it

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  do  not
 know  what  you  have  said  at  the  beginning,
 but  J  will  take  the  spirit  of  the  House.
 Whatever  you  have  suid,  I  will  take  the
 spirit  of  the  House.  would  like  to  again
 ascertain  from  you  whether  in  view  of
 what  has  been  expressed,  you  still  say  that
 you  are  moving  the  motion.

 SHRI  K.  S.  CHAVDA:  I  want  to  sub-
 init  something  more.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  You  do  not
 want  to  move  but  you  only  want  to  submit.

 SHRI  K.  S.  CHAVDA:  Yes,  Sir,  I  do
 not  want  to  move.  4  want  to  submit.

 My  submission  is  this.  All  the  offiences
 under  the  Indian  Penal  Code  are  imvesti-
 gated,  inquired  into  and  tned  under  the
 Code  of  Criminal  Procedure  and  now,
 the  Indian  Penal  Code...

 MR.  DFPUTY-SPEAKER  :  So,  I  take  it
 that  you  are  making  a  speech  on  the  Bill.

 SHRI  K.  S.  CHAVDA:  No,  No.
 making  a  submission.

 I  am

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  You  are  at
 liberty  to  make  a  speech.

 SHRI  K.  S.  CHAVDA:  My  point  is  that
 it  should  be  adjourned,  postponed  until
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 {Shri  K.  S.  Chavda]
 the  consideration  of  the  Indian  Penal
 Code.  I  am  submitting,  3  am  not  moving
 the  motion  The  Indian  Penal  Code  35  a
 substantive  law  and  the  Criminal  Pioce-
 dure  Code  ts  a  procedural  law.  Clause  4
 of  the  Indian  Penal  Code  says’

 “The  General  Clauses  Act,  897  shall
 apply  for  the  interpretation  of
 this  Code  (Indian  Penal  Code)
 us  it  apphes  for  the  interpreta-
 tion  of  an  Act  of  Parliament.”

 Now.  this  Bill  says  in  clause  2  :

 “(y)  words  and  expressions  used  herein
 and  not  defined  but  defined  in
 the  Indian  Penal  Code  have  the
 meanings  respectively  assigned  to
 them  in  that  Code.”

 That  means  that  that  clause  must  be
 amended  accordingly  Otherwise,  there  is
 contradiction  Therefore,  my  point  is  that
 instead  of  adjourning  to  the  next  session,
 it  should  be  adjourned  until  after  the  con-
 sideration  of  the  Indian  Penal  Code  is
 over

 My  second  submission  is_  that  Mr.
 Madhu  Limaye  raised  a  point  of  order
 and  asked  for  a  comparative  table  con-
 taining  the  séctions  of  the  Code  of  Crimi-
 nal  Procedure,  898  and  the  correspond-
 ing  clauses  of  the  Code  of  Criminal  Pro-
 cedure,  1972.  For  the  first  time  the  Minis-
 ter  said  it  was  not  possible  and  time  was
 short.  Therefore.  it  should  be  circulated
 eee

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  It  has  been
 circulated.

 SHRI  K.  5.  CHAVDA:  Not  circulated
 uptill  now,  though  promised.

 SHRI  RAM  NIWAS  MIRDHA:
 have  sent  it  to  your  Secretariat.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  They  are  in
 the  Publications  Counter.

 We

 SHRI  K.  S.  CHAVDA:  But
 circulated.

 not
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 SHRI  PILOO  MODY:  You  must  circu-
 late.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  You  can  go
 and  collect  it.

 SHRI  K  S.  CHAVDA:  The  direction from  the  Chair  was  that  it  should  be  circu-
 lated.

 MR  DFPUTY-SPEAKER  :  One  form  of
 circulation  is  to  put  it  at  the  Publications
 Counter  wherefrom  the  Members  can
 collect.

 SHRI  K  S  CHAVDA.  It  should  be  cir-
 culated  to  all  Members.  My  two  points
 should  be  taken  into  consideration  by  the
 House

 SHRI  8  R.  SHUKLA  (Bahraich):  There  is
 enough  time,  I  want  to  raise  one  point.

 MR  DFPUTY-SPLAKER*  No,  please.
 There  is  no  need  for  further  discussion.
 The  consensus  has  been  artived  at.  Even
 the  Member  who  has  given  notice  of  the
 Motion  has  said  that  he  does  not  want  to
 move  it.  Thetefore,  the  matter  ends  there.
 Let  the  House  continuc  with  this  discus-
 sion  till  4  P.M  Shr  Nawal  Kishore
 Sharma.

 श्री  रामावतार  शास्त्री  (पटना)  मैं  यह  जानना
 चाहता  हू  कि  इस  पर  निकट  सेशन  मे  बहस  होगी
 या  जैसा  चावडा  जी  मे  कहा  वि  झ्राई०पीन्सी०
 के  साथ  इस  पर  बहस  होगी

 MR.  DEPUTY-SPEAKER.  I  think  the
 understanding  is  that  this  discussion  will
 continue  in  the  next  session.  Shri  Nawal
 Kishore  Sharma.

 st  awa  किशोर  शर्मा  (दौसा)  उपाध्यक्ष
 महोदय,  सदन  के  सामने  जो  विधेयक  विचारार्थ
 है  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मुझे  इतना  निवेदन
 करना  है  कि  बहुत  सालो  बाद  हस  देश  को
 एक  ऐसा  विधेयक  मिलने  जा  रहा  है  जिसके
 जरिये  से  उम्मीद  की  जा  सकती  है  कि  न्याय
 लोगों  को  जल्दी  सिलेगा,  न्याय  की  प्रक्रिया  सरल
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 होगी,  न्याय  मिलने  में  जो  बाधाए  होती  हैं
 कौर  जो  मेनुजुलेशन  की  गुंजाइश  होती  है  उस  के

 कुछ  हद  तक  कम  करने  का  प्रयत्न  इस  विधेयक
 के  जरिये  से  किया  गया  है।

 4.48  brs.

 pSHri  K.  N.  Trwary  i  the  Chair}
 में  इस  विधेयक  की  प्रवर  समिति  वा  एक

 संदर्भ  था  और  जिस  तरीकें  से  ब्रदर  समिति  न
 दस  विधेयक  को  हर  धारा  पर  विचार  किया
 सभी  पहुंचे  पर  और  उसमे  सरकार  क  प्रति-
 निधि  के  नाते  इस  बिल  के  जन्मदाता  16  मिर्ज़ा
 जी  न  जितन  खुले  दिमाग  से  इस  पर  विचार
 करने  के,  मीका  दिया  उसी  का  एक  परिणाम  है
 कि  आज  यह  विधेयक  एक  अच्छे  विवेक  क॑  स्प
 में  हम  सात  के  सामने  भराया  हे।  इस  दम  भ
 जा  न्पाययासिां  ८  उस  के  बार  में  एक  आय
 शिकायत  यर  रहती  हे  कि  न्याय  मिलने  मे  लागा
 को  काफी  समय  लगता  है  और  यह  साहा
 मी  है  कि  मुकदमे  वर्षा  तव  चलते  हैं,  छोटी
 अदा चता  में  भा  सु कदम  निविदा  को  काई  ब्रिकी
 निर्धारित  नहीं  है।  उस  से  लोगा  का  परेशानी
 जोर  हैरानी  होती  है,  अनावश्यक  खर्चा  हाता  हैं
 शौर  समय  बर्बाद  होता  है।  इस  सब  का  अगर
 किसी  तरीके  से  कम  क्रिया  जा  सकता  है,  ता  वह
 प्रोसीजर  में  सुधार  के  जरिये  स  ही  हा  सकना  हे।
 इस  सम्बन्ध  में  उत  सब  पतलून  पर  विचार
 क्या  गया  है  जिन  के  ज़रिये  से  न्याय  जल्दी
 मित्र  ओर  इस  विधेयक  में  विभिन्‍न  प्रावधान
 में  परिवर्तित  कर  के  ऐसी  व्यवस्था  भी  करने  की
 कालिंग  को  गई  है।  मेरा  विश्वास  है  कि  कानूनी
 जगत  के  लोग  इस  विधेयक  को  ग्राम  तौर  पर
 स्वागत  करेंगे।  में  मानता  हू  कि  हम  ने  इस
 विधेयक  में  पुरानी  मान्यताओं  का  भी  बदलने  ti
 लिए  बहुत  कुछ  किया  हैं।

 कम्युनिस्ट  पार्टी  के  मेरे  मित्र,  श्री  भोगेन्दर
 झा,  ने  कुछ  खेदे  तक  ता  इस  विधेयक  का  स्वागत
 किया.  है,  मगर  उन्होंन  धारा  i07,  धारा  1
 और  धारा  245  का  विरोध  किया  है।  सी०
 पो०  तुम  के  हमारे  साथी  का  भी  उन  धाराओ्रो
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 के  बारे  में  विरोध  था।  मेरा  निवेदन  है  कि
 जिस  रूप  में  ये  धारण  रखी  गई  है,  उस  को
 देखते  हुए  विरोध  की  गुंजाइश  तो  नहीं  रहती
 है

 धारा  107  के  बारे  में  बार-बार  कहा  गया
 है  कि  उस  का  दुरुपयोग  हाता  है।  लेक्नि  बपा
 हमारे  देश  में  धम  श्लोक  जाति  क  नाम  पर,  और
 प्रार्थी  का  लकर,  खास  तौर  से  खती  बी
 जमीन  का  लकर,  झगड़  नहीं  हात  ह#?  मरा
 झपना  प्रभुत्व  है  कि  बावजूद  पस  के  कि  गरीब
 लोगो  और  जशिडयरद  कारतूस  दया  शिड्यूल
 ट्राइव्ज  के  तागा  का  पट्टे  मिल  जाते  हज़ार  उन
 का  खातेदारी  टुन  हात  ह  गाव  जो  वत  वर्ग,
 जा  ताकत  मे  हाता  4,  उन  वो  उन  की  जमीन
 पर  काश्त  नहीं  करन  देता  हैं  और  -स  प्रकार
 एवं  ऑ्रशाति  की  स्थिति  पैदा  हा  जाता  ह

 माया  के  नीम  पर  भी  कभी-कभी  दस  नरहट
 वी  हालत  पैदा  हा  जाती  है।  कभी-कर्मी  लाग

 कानून  वा  पन  हाथ  में  लने  की  हर  तरह
 स  काशिश  भारत  ह  और  एसी  स्थिति  म,  जब  कि
 झगड़े  को  झा शका  श्राससन  हा,  ब्रीच  साफ  पीठ
 इम्मीनेट  हां,  पुलिस  और  राज्य  क्‍या  करे,  यह
 एक  सवाल  है।  शायद  विराधी  दल  तने  मेरे
 मित्रों  का  ख्याल  है  कि  ऐसे  मौके  पर  पुलिस  और
 राज्य  का  छा  नहीं  बरना  चाहिए  और  अगर
 काई  किसी  का  सिर  चाहता  हा,  ता  उस  के  लिए
 छूट  होनी  चाहिए  उसका  चलन  देना  चाहिए  1
 यह  अपने  बाप  में  बड़ी  विंडमस्थना  है  कौर  बडी
 अजीब  बात  है।  क्या  हम  इस  देश  में  इस  तरह
 की  छूट  दे  कर  अराजकता  की  स्थिति  पैदा  करना
 चाहत  है  -  इस  लिए  मेरा  निवेदन  हे  fr  बारा
 107  एक  झ्रावश्यक  प्रावधान  है।

 कहा  जा  सकता  है  कि  कभी-कभी  उस  7

 दुऋपयोग  किया  जाता  हं।  लेकिन  दुरुपयोग  को
 रोकने  का  इलाज  यह  नहीं  है  कि  दस  प्रावधान
 क  ही  हटा  दिया  जाये।  भ्रमर  किसी  आदमी  के
 ताक  मे  खराबी  है--कोई  कसी  है,  तो  उस  का
 इलाज  यह  नहीं  है  कि  उस  आदमी  का  नाक  हो
 काट  दिया  जाये,  बल्कि  उस  ख़राबी  या  फूलो
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 [श्री  नवल  किशोर  शर्मा]
 का  इलाज  किया  जाना  चाहिए।  इसी  प्रकार
 इस  घारा  का  दुरुपयोग  रोकने  के  लिए  यह  आवश्यक
 है  कि  पुलिस  की  मशीनरी  में  सुधार  किया  जाये।
 जब  हम  शान्ति  और  व्यवस्था,  लॉ  एड  झालर,
 कायम  रखना  चाहते  है,  तो  पुलिस  को  कुछ
 अधिकार  भो  देने  होगे--ऐसे  कानूनी  प्रावधान
 भी  बनाने  होगे,  जिन  का  वह  इस्तेमाल  कर  सके  t
 अगर  उन  कानूनी  प्रावधानों  के  इस्तेमाल  से
 ज्यादती  होती  है,  अगर  पुलिस  की  तरफ  से  कोई
 एक्सेस  होती  है,  झगर  वह  म्रपनी  पावर  को
 'एक् मिड  करती  है,  तो  मै  इस  बात  का  हामी  नहीं
 है  कि  पुलिस  को  सज़ा  नहीं  मिलनी  चाहिए।
 लेकिन  उस  को  वह  अ्रधिकार  नहीं  मिलना  चाहिए,
 यह  गलत  बात  है।

 अपने  अनुभव  के  आधार  पर  मैं  कह  सकता  हू
 कि  बाज़  वक्‍त  धारा  07  के  प्रावधान  वे  जरिया
 से  गरीब  आदमियों  को  बहुत  राहत  मिलती  है।
 यर  सम्भव  है  कि  कुछ  प्र सरदार  लोग  उस  का
 उपयोग  कर  ले।  लेकिन  यह  एक  एडमिनिस्ट्रेटिव
 मामला  है  और  अगर  गह  मवा लय  की  तरफ
 से  एक  एडमिनिस्ट्रेटिव  तरीके  से  पुलिस  का
 हिदायत  दे  दी  जाये  कि  मिल-मालिक  और  मज़दूर
 के  झगड़े  मे,  या  ऐसे  अन्य  मामलों  में,  जिन  का
 चित्र  विराधी  दल  के  मित्रा  नन  किया  हे,  पुलिस
 का  साधारणत नया  धारा  07  का  इस्तेमाल  नहीं
 करना  चाहिए,  तो  यह  शिकायत  रफा  की  जा  सकती
 है।  लेकिन  किसी  दुर्परयाग  की  आशका  के  आधार
 पर  शारा  i07  को  काड  से  निकाल  दिया  जाये,
 मैं  इस  बात  का  समर्थक  नी  7  मेरे  विचार  में
 जिस  तरह  से  धारा  107  में  सुधार  किया  गया
 है,  उस  के  बाद  उस  का  दुस्पयाग  किये  जाने  की
 गुजारा  नहीं  रहती  है।

 सह  ठीक  है  कि  पुराने  ज़माने  मे  धारा  07
 की  'प्रोसीदिग्ज  बरसो  तक  चला  करती  थी  और
 लोगो  को  बहुत  परेशानी  होती  थी।  किसी  पर
 धारा  i07  का  मुकदमा  बना  दिया,  दो  या
 पचास  प्राणियों  को  इनवाल्व  कर  लिया,  नोटिस
 जारी  हो  गया  भर  इस  तरह  लोगों  को  परेशान
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 किया  जाता  था।  लेकिन  इस  विधेयक  में  जो
 प्रावधान  रखा  गया  है,  उस  के  मुताबिक  बहू
 मुकदमा  छ.  महीने  बाद  इनसो  फोटो  खत्म  हो  जायेगा
 धौर  इस  तरह  किसी  को  परेशान  होने  की
 गज़ा यश  नहीं  रहेगी।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है
 कि  धारा  307  के  बारे  में  जो  एतराज़  किया
 गया  है,  वह  सही  नहीं  है।,

 धारा  745  के  बारे  में  जो  एतराज  किया  गया
 है,  में  उसका  भी  हिमायती  नहीं  हु।  मै  समझता
 हू  कि  ऐसी  स्थितिया  उत्पन्न  होती  है,  जब  प्रापर्टी
 को  लेकर  तुरन्त  झगड़ा  हो  जाते  को  आशंका
 होती  है,  और  उस  आशका  का  समाधान  किया
 जाना  जरूरी  है।  एक  रास्ता  तो  यह  है  कि
 सिविल  कोर्ट  में  जाया  जाये,  लेकिन  मेरा  अपना

 अनुभव  है  कि  सिविल  कोर्ट  जो  इजेक्शन  जारी
 करती  है,  गाव  व॑  लठैत  लोग,  ताकतवर  लोग,
 खास  तोर  से  खेती  के  मामले  मे,  उसकी  कोई  परवाह
 नहीं  करते।  इजेक्शन  से  यह  तो  लिखा  नहीं  रहता
 है  कि  खेत  जोता  हा  है  या  नहीं,  खेत  काशत  किया  है
 या  नहीं,  बल्कि  उसमें  यह  लिखा  रहता  है  कि  तुमका
 पाबन्द  किया  जाता  है  कि  ऐसा  काम  मत  करो  ।  वह
 व्यक्ति  कहता  है  कि  मैं  पहले  ही  काशत  कर  चुका  ह,
 पहले  में  ही  खेत  पर  मेरा  कब्जा  है  ।

 ऐसी  स्थिति  से  उस  गरीब  आदमी  को  बचाने  का
 क्या  रास्ता  है,  जिसकी  ज़मीन  पर  कुछ  लठैत  लोग  कब्जा
 कर  लेते  है  श्लोक  कब्जा  करत  के  बाद  उसी  ज़मीन  की
 पैदावार  मे  बरसों  तक  भ्राता  के  साथ  मुकदमा  लड़ते
 रहते  है  ?  मगर  कोई  रास्ता  हे,  तो  वह  यही  है  कि  कानून
 के  प्रावधानों  के  जरिये  से  तुरन्त  कोई  कदम  उठाया
 जाये  ।  (व्यवधान)  पुलिस  कोड  परसेट  सही  है,  पुलिस
 में  सुधार  न  किया  जाये,  मैं  इसका  भी  हामी  नहीं  हु

 मैं  इस  बाल  की  तरफ  तवज्जह  दिला  रहा  हू  कि
 प्रावधान  अपने  श्राप  में  बुरे  नही  हैं  ।  इन  प्रावधानों  के
 जरिये  से  किसी  को  नुकसान  होने  वाला  नहीं  है  ।
 अगर  थोड़ी  बहुत  उसके  एक्जीक्यूशन  में  कही  दिक्कत
 है  तो  उसको  पैसे  दूर  करना  चाहिये  ।

 हमने  इस  बिल  के  जरिये  से  बहुत  से  अच्छे  कदम
 उठाये  है  ।  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कोड  के  तहत  कैपिटल
 प्रोसीडिग्स  को  खत्म  करना  अपने  आप  में  बहुत  बड़ा
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 weer है  ।  भरीदों  की,  कम  लोगों की  बहुत  बरबादी

 होती  थी,  बहुत  रुपया खर्च  होता  था,  प्रनावश्यक  मुकदमे
 में  देर  होती थी  ।  वह  बचेगा

 09  का  जो  स्वरूप  था  वहू  हमने  बदल  दिया  है।
 कब  भ्रास्टेसिवल  मिस्र  के  नाम  पर  किसी  भ्रामक  को
 गिरफ्तार  नहीं  किया  जायेगा  |  जो  पहले  का  पुराने
 जमाने  का  तरीका  था  अंग्रेजी  राज  का  उस  में  हमने
 परिवर्तन  किया  है  ।  इतना  ही  नहीं,  हमने  उसमे  क्रान्ति-
 कारी  परिवर्तन  किया  है  -  वह  सब  लोग  जो  समाज
 में  बड़  हरकते  करते  है  जो  राज  समाज  के  लिए  दुखदायी
 है,  बह  सब  उसके  तहत  शरीक  किए  गए  है  ny  ब्लैक
 मार्कोटयर  जौर  वह  लोग  जो  भनटचेविलिटी  जैसे  झा फेस
 में  विश्वास  करते  है,  वह  लोग  जो  होस  हैं,  जो  फूड
 एडल्टरेशन  करने  बाले  है,  जो  रिश्वतखोर  है,  ऐसे  सभी
 तरह  के  लोगो  को  इसमे  शरीक  करके  मत्ती  जी  ने  एक
 बड़ा  क्रान्तिकारी  कदम  उठाया  है।  इस  कदम  को
 अगर  पुलिस  और  जनता  ने  सही  तरीके  से  समझा  तो
 ऐसे  सारे  लोग  जो  श्व  तक  समाज  मे  प्रतिष्ठित  समझे
 जाते  है,  चोरी  करते  है,  फूड  एडल्टरेशन  करते  हैं  भौर
 और  ठसे  धन्धे  करते  है,  हरिजनों  स ेनफरत  करते  हैं,  वह
 सब्र  लोग  ii0  कौर  109,  के  मुलजिम  बन  कर  श्राम
 क्रिमिनल  जिस  हैसियत  में  जाया  करता  था  उसी
 हैसियत  में  जाकर  खड़े  होगे।  क्‍या  यह  कम  क्रान्तिकारी
 कदम  है  ?

 Code  of  Criminal

 एक  नहों  अनेक  कदम  इसे  है  इस  बिल  के  अन्दर
 जिस  के  जरिए  से  स्त्री  जी  ते  इस  बिल  को  ऐसा  स्वरूप
 दिया  है  जो  झपने  श्राप  मे  क्रान्तिकारी  है  जिससे  जनता
 का  सस्ता  न्याय  भी  मिलेगा  कौर  न्याय  जल्दी  हो  सकेगा  t
 arte  हम  ने  वह  सारे  तरीके  जिनके  जरिये  से  देर
 होती  थी  न्याय  मे  उनको  खत्म  किया  है  ।  इधर-लोके-
 टरी  आर्डर  की  रिभ्रोज़न  कर  दी,  भ्र पील  कर  दी,  मुकदमा
 चल  रहा  है  पन्द्रह  वर्ष,  दस  वर्ष,  पाच  वर्ष  इटर  लोकेटरी
 रि वीज हुन  पर  ।  इस  बिल  के  जरिये  से  हम  ने  इस  प्राव-
 धान  को  खत्म  किया  है  ।  हर  किसी  इधर  लोकेटरी
 आर  पर  रिवीज्षम  नहीं  होगी  कौर  भ्र पील  नही  होगी  ।
 इसी  सरह  से  रिवीजन  के  बारे  में  भी  फैसला  किया
 है  कि  उसका  फैसला  सेशन  जज  ही  कर  देगा  1  राज
 होता  क्‍या  है  कि  कैसे  मे  रि बो जन  होती  है,  सेशन
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 wa  ween  &  कि  हाईकोर्ट  को  रिफर  करं,  हाई  कोर्ट
 'एक्सेप्ट  नही  करेगा,  स्ट्रक्चर  पास  करेगा,  नतीजा
 यह  होता  है  कि  रिलेक्स  हो  जाता  है  और  उन  केसेज
 में  कोई  न्याय  नहीं  मिलता  मेरा  निवेदन  है  कि  एक
 नही  अनेक  प्रावधान  इस  तरह  के  किए  गए  है  v  भ्रम
 तक  केवल  स्वी  को  और  नाबालिग  बच्चे  को  मेंटिनेंस
 का  प्राधिकार  था।  आज  बूड़ते  मा  बापों  को  भी  कौर
 उन  डाइवोर्स  पत्नियों  को  भी  जिन  को  छोड़ा  गया  है
 जिनके  पास  कोई  खाने  की  व्यवस्था  नही  है,  उनके  लिए
 भी  मेटिनेस  का  भ्र धि कार  देकर  एक  प्रगतिशील  कदम
 उठाया  है।  इसी  तरह  से  और  अनेक  बाते  है  ।
 मैं  निवेदन  करूगा  सदन  के  दूसरे  साथियों  से  कि  यह  एक
 ऐसा  बिल  है  कि  जो  स्वागत  योग्य  है  और  मैं  उम्मीद

 करता  हू  कि  मेरे  सदन  के  साथी  इस  बिल  का  समर्थन
 करेगे।  धन्यवाद।

 “SHRI  J.  MATHA  GOWDER  (Nii-
 Giris):  Mr,  Chairman,  Sir,  on  behalf  of
 my  party,  the  Dravida  Munnetra  Kazha-
 gam,  I  rise  to  express  my  views  on  the
 Code  of  Criminal  Procedure  Bill,  970
 which  seeks  to  replace  the  Code  of  Cri-
 mina]  Procedure  enacted  in  898  by  the
 Britishers  The  British  Administration  in
 India  wanted  to  have  the  sharpest  legal
 weapon  to  perpetuate  the  British  rule  in
 India  and  they  enacted  im  898  this  Cri-
 minal  Procedure  Code.  This  Code  serv-
 ed  the  autocratic  needs  of  the  then  Colo-
 nial  Power

 One  would  normally  expect  that  such
 kinds  of  oppressive  Acts  might  be  re-
 peuled  or  replaced  by  Acts  reflecting  the
 needs,  hopes  and  aspirations  of  the  people
 of  a  country  after  becoming  independent.
 But,  India  became  independent  in  4947
 and  till  4970  the  freely  elected  Covern-
 ment  of  the  country  did  not  think  of  re-
 placing  the  Code  of  Criminal  Procedure
 enacted  by  the  erstwhile  colonial  rulers.
 Till  this  Bill  is  passed,  the  same  Code  of
 Criminal  Procedure,  though  with  some
 amendments  here  and  there,  will  continue
 to  be  in  operation.  I  feel  ashamed  even
 to  say  this  that  even  25  years  after  our
 independence  we  are  not  going  to  pass

 mame
 *The  original  speech  was  delivered  in  Tamil.
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 this  Bill  in  this  session  and  it  is  being
 postponed  to  the  next  session  of  this
 House  I  am  sure,  Su,  that  you  will
 agree  with  me  if  3  say  that  the  Govern-
 ment  owe  an  explanation  to  the  people
 of  the  country  for  administermg  so  long,
 for  25  long  years  after  mdependence,  the
 Code  of  Criminal  Procedure  enacted  by
 the  Britishers

 Sir,  hike  the  massive  mandate  of  the
 rulmg  party,  this  is  a  massive  legislation
 primarily  meant  to  give  protection  to  the
 people  of  om  country  We  need  not  be
 surprised  that  the  possible  and  probable
 Offenders  and  culprits  are  scared  of  this
 Bill  But  at  the  same  time,  it  is  the  duty
 of  the  Government  to  see  that  the  millions
 of  innocent  and  law-abiding  citizens  of
 our  country  are  not  mauled  by  the  mis
 creants  and  antisocial  elements  4  do  not
 mimmuise  the  knotty  problems  that  might
 arise  during  the  process  of  implementing
 this  Bill  It  might  happen  that  some
 over-zealous  officials  interpret  and  imple
 ment  the  provisions  of  this  Bill  in  a  parti-
 san  manner  The  Government  of  the  day
 should  guard  against  such  misuse  of  po
 wers  given  under  this  Bill

 It  will  not  be  an  exaggeration  to  say
 that  even  now  we  see  the  strains  of  auto-
 cratic  approach  on  the  part  of  bureaucrats
 while  trying  to  resolve  the  problems  being
 faced  by  the  people  [I  have  only  to  sur-
 mise  that  they  perhaps  still  cherish  the
 heritage  of  the  Britsh  rule  in  India  The
 Police  under  the  British  rule  were  em-
 powered  to  strike  awe  and  terror  in  the
 minds  of  our  people  But  in  independent
 India  their  role  has  changed  They  are
 entrusted  with  the  sacred  duty  of  protect-
 img  the  imterests  of  our  people  Unless
 the  Police  in  India  endeavour  to  discharge
 this  sacred  duty  earnestly,  they  will  not  be
 able  to  endear  themselves  to  the  people
 The  Government  have  also  to  ensure  that
 there  is  really  such  a  change  of  heart  in
 the  Police  While  we  are  discussing  this
 Billi  enumerating  the  powers  of  the  Police,
 ft  AS.  very  necessary  to  point  out  the  need
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 for  the  Government  to  send  a  detailed
 circular  to  the  entue  Police  Adnmiumistra-
 tion  im  the  country  emphasising  the  need
 for  such  a  transformation  on  their  part
 Detailed  instructions  should  be  drawn  up
 as  to  how  the  Police,  besides  maintaining
 law  and  order  in  the  country,  should  help
 the  people  of  our  copntry

 Sir,  you  are  aware  of  the  importance  of
 the  Reports  of  the  Law  Commusion  On
 28th  February,  4972  the  Law  Commission
 submitted  its  Report  on  the  socal  and
 economic  offences  and  how  they  should
 be  tried  and  pumshed  They  have  recom
 mended  amendments  to  46  Central  Acts
 for  efficient  and  effective  conduct  of  the
 trial  of  soctal  and  economic  offences  They
 hive  ilso  suggested  the  need  for  amend
 ing  the  Constitution  for  this  purpoa.  They
 have  :ecommended  thit  even  the  Code  of
 Criminal  Procedure  When  we  discissd
 in  this  House  the  issue  of  the  appointment
 of  the  Chief  Justice  of  the  Supreme  (  ourt
 of  India,  Shri  Mohan  Kumaramangalam
 pointed  out  the  recommendation  of  the
 Law  Commission  in  that  iegard  and  felt
 that  the  recommendation  of  the  Law  Com-
 mission  should  be  honoured  and  not  be
 littled  by  brushing  u  aside.  If  the  Gov
 ernment  want  to  give  so  much  importance
 to  one  of  the  recommendations  of  the
 Law  Commission,  I  am  at  a  loss  to  under
 stand  how  the  Government  has  fajled  to
 accept  the  recommendation  of  the  Taw
 Commission  in  regard  to  amending  the
 Criminal  Procedure  Code  for  the  purpose
 of  social  and  economic  offences  Clause
 378  of  this  Bill  deals  with  appeal  in  the
 case  of  acquittal  The  Law  Commussion
 has  suggested  an  amendment  to  this  parti
 cular  clause  The  Law  Commission  sub
 mitted  its  report  on  28th  February,  972
 and  the  Jomt  Committee  presented  its
 Report  on  4th  December,  972  should
 except  that  the  Minister  of  Law  and  also
 the  Minister  of  Home  Affaire  are  aware
 of  this  recommendation  of  the  Law  Com
 mission  A  representative  of  the  Law
 Ministry  was  also  associated  with  the  Joint
 Committee  It  was  his  responsibility  to
 apprise  the  Joint  Committee  of  this  re-
 commendation  If  he  had  done  that,  the
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 Joint  Committee  would  no  doubt  have
 incorporated  the  spggestion  of  the  Law
 Commission  in  this  particular  clause.  Since
 this  particular  clause  does  not  incorporate
 the  syggestion  of  the  Law  Commission,  it
 is  clear  that  the  responsibility  of  the  re-
 presentative  of  the  Law  Ministry  has  not
 been  properly  discharged.  I  would  like
 the  hon.  Minister  of  Home  Affairs  to  ex-
 plain  this  lapse.  You  see  that  the  Oppo-
 sition  benches  are  empty.  The  muin  reason
 for  the  absence  of  the  Opposition  Members
 is  that  they  are  disenchanted  with  the
 working  of  the  Government,  with  parti-
 cular  reference  to  the  drafting  of  legisla-
 tion.  |  Though  we  have  started  the  dis-
 cussion  on  this  Bill,  it  is  being  postponed
 to  the  next  session  of  this  House  because
 there  are  so  many  deficiencies  on  the  part
 of  the  Government.  If  this  is  the  fate  of
 such  an  important  Bill,  coming  before  this
 House  25  years  after  our  independence,
 naturally  the  Opposition  Members  are
 annoyed  at  the  cavalier  way  का  which  this
 has  bee  introduced  before  this  House.  I
 need  not  say  that  this  puts  the  working
 of  the  Ministry  in  an  unenviable  position.
 T  would  request  the  hon.  Minister  of  Home
 Affairs  that  he  should  take  effective  steps
 to  ensure  that  such  mistakes  do  not  recur
 in  future.  The  Ministry  should  also  bear
 in  mind  the  heavy  expenditure  involved
 in  getting  such  a  Bill  passed  by  the  Par-
 liament.  Each  sitting  of  the  Parliament
 costs  so  much  that  the  Government  cannot
 afford  to  waste  public  money  by  getting  the
 postponement  of  discussion  on  this  Bill.  I
 hope  that  the  Minister  of  Home  Affairs
 will  be  more  cautious  in  future.

 Sir,  in  October  972  an  expert  Com-
 mittee  has  been  set  up  under  the  Chair-
 manship  of  Shri  V.  R.  Krishna  Iyer  to  go
 into  the  question  of  giving  free  legal  aid
 to  the  poor  and  weaker  sections  of  our
 society.  It  will  be  improper  to  expect  legal
 acumen  in  the  poor  for  understanding  the
 implications  of  this  kind  of  important
 legialation.  It  is  equally  true  in  the  case
 of  ordinary  policemen.  ‘You  cannot  deny
 the  fact  that  serious  lapses  frequently
 occur  in  the  implementation  of  laws  like
 this  mainly  because  the  Policemen  are  not
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 familiar  with  the  provisions  of  law.  It  is
 necessary  that  the  entire  Police  should  be
 acquainted  with  the  provisions  of  Laws
 like  this.  90  not  think  it  is  possible  also
 for  the  Government  to  spoon-feed  every
 police-man  in  the  country.  The  only  way
 that  this  can  be  done  is  that  the  Goverr-
 ment  should  get  important  Acts  like  this
 translated  into  regional  languages  of  the
 country  and  there  should  be  copies  of
 such  Acts  in  regional  languages  in  all  the
 Police  Stations  of  our  countiy.  You  go  to
 a  Police  Station  and  register  a  complaint.
 You  are  given  a  copy  of  the  complaint
 in  Urdu  Script.  That  means  the  Police
 do  not  know  English.  It  is  very  necessary
 for  the  successful  and  benevolent  imple-
 mentation  of  laws  that  the  Police  Ad-
 ministration  comprehends  clearly  the  pro-
 visions  of  law.  It  is  possible  only  when
 these  are  available  in  all  the  regional
 languages  of  the  country  and  in  all  the
 police  stations.  Anyhow,  this  Bill  is  going
 to  be  passed  only  in  the  next  session.  I
 hope  that  the  Government  will  not  give
 the  Opposition  to  point  out  that  the  Gov-
 ernment  have  not  taken  any  steps  to  pro-
 vide  copies  of  such  legislation  in  all  re-
 gional  languages  to  the  police  stations
 throughout  the  country.

 Now,  |  will  come  to  important  ques-
 tion  of  separation  of  judiciary  and  exe-
 cutive,  which  has  been  universally  accep-
 ted  by  all  shades  of  opinion  in  the  countrv.
 There  is  constitutional  provision  thut
 the  President  appoints  the  Judges  of  the
 Supreme  Court  and  the  High  Courts  on
 the  recommendation  of  the  Central  Gov-
 ernment.  But,  strangely  enough,  the  ap-
 pointment  of  Judicial  Magistrates  in  the
 States  is  done  by  the  High  court.  The
 State  Ciovernment  have  no  say  at  all  in
 this  matter.

 SHRI  B.  R.  SHUKLA  :  The  first  ap-
 pointment  is  done  by  the  State  Government
 There  is  already  such  a  provision.

 SHRI  J.  MATHA  GOWDER  :  It  is
 not  uniform  throughout  the  country.  The
 appointment,  transfer  and  promotion  of  a
 Judicial  Magistrate  is  an  executive  fync-
 tion  which  should  be  in  the  hands  of  the
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 State  Government  and  not  with  the  High
 Court,  whichis  mainly  concerned  with
 dispensation  of  justice.  You  know  the
 large  heap  of  arrears  of  cases  in  the
 Courts.  Why  should  they  burdened  with
 executive  function  also?  Because  I  ccmé
 from  Tamil  Nadu  where  the  D.M.K.  is
 in  power,  I  might  be  misconstrued.  What
 I  am  saying  may  be  interpreted  to  mean  the
 demand  for  the  autonomy  of  the  State  or
 even  separation.  So  far  as  the  D.M.K.  is
 concerned  we  have  long  buried  the  secession
 demand.  We  have  publicly  and  unequivo-
 cally  committed  ourselves  to  the  unity  of  ५४९
 country.  I  am  talking  about  the  States
 in  general.  What  is  the  harm  if  this  execu-
 tive  function  of  the  appointing  the  Judicial
 Magistrates  is  done  by  the  State  Govern-
 ments?  It  is  likely  that  this  demand  might
 come  from  Congress-ruled  States.  |  am
 afraid  that  the  stubborn  stance  of  the
 Government  of  India  might  cut  as  under
 the  unity  of  our  country.  When  this  Bill
 is  brought  forward  again  in  the  next  ses-
 sfon,  an  amendment  to  this  effect  must  be
 brought  forward  by  the  Government.  The
 executive  function  of  appointing  the
 Judicial  Magistrate  must  be  with  the  State
 Government.

 Sir,  the  system  of  having  honorary
 Magistrates  has  a  traditional  background  in
 our  country.  In  order  to  handle  cases  of
 minor  offences  like  committing  nuisance
 in  a  public  place,  the  honorary  Magistrate
 is  appointed.  The  people  in  the  rural  areas
 cannot  go  to  far-away  places  where  there
 are  courts  of  law.  A  prominent  man  among
 them,  having  a  reputation  among  the  people
 of  the  area,  is  appointed  as  the  honorary
 Magistrate,  so  that  his  verdict  in  such
 minor  offences  is  not  disputed  or  questioned.
 T  understand  that  in  this  Bill  there  is  a
 stipulation  of  judicial  experience  for  appo-
 inting  a  honorary  Magistrate.  I  am  constra-
 ined  that  even  the  hon.  Minister  has  been
 kept  in  the  dark  by  the  official  machinery
 so  far  as  this  provision  is  concerned.  I  am
 tempted  to  say  that  the  bureaucrats  having
 some  sort  of  judicial  experience  after  their
 retirement  would  like  to  become  honorary.
 Magistrates  and  with  this  ulterior  motive
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 they  -have  incorporated  this.  provision.  I
 would  go  to  the  extent  of  saying  -  that
 there  are  so  many  local  leaders  of  men
 in  the  Congress  Party  who  can  be  appoint-
 ed  as  honorary  magistrates.  Should  they
 be  barred  just  because  they  might  not  have
 judicial  experience?  I  would  request  tne
 hon.  Minister  to  look  into  this  and  amend
 this  provision  by  the  time  this  Bill  is
 taken  up  for  discussion  during  the  next
 session.

 I  would  once  again  urge  upon  the  hon.
 Minister  that  such  important  legislations
 concerning  the  people  of  the  cntire
 country  should  be  made  available  in  all
 the  regional  languages  of  the  country.  I
 hope  that  the  hon.  Minister  will  not  give
 us  an  opportunity  to  show  our  accusing
 finger  against  him  for  not  doing  this,

 With  these  words,  I  conclude.

 श्री  शिवनाथ  लह  (झुंझुनू  ):  सभापति  महोदय,  दण्ड
 प्रक्रिया  संहिता  ब्रिटिश  काल  में  बनी  थी  हमारी  अ्रदालतों
 की  कार्य  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  >  क्रान्ति  के  पहले
 50  साल  और  आज़ादी  के  बाद  25  साल  तक  उसके

 तहत  हम  काम  करते  रहे  ।  समय  समय  पर  उसमें

 कुछ  परिवर्तन  भी  किए  गए  लेकिन  राज  से  75  साल
 पहले  जो  प्रक्रिया  बनी  थी  उसमें  काफी  तब्दीली  की

 गुंजाइश  थी  भर  इसी  के  लिए  हमारी  सरकार  ने  पार लिया-
 मेंट  के  सामने  एक  बिल  पेश  किया  1  मुझे  इस  बात  को
 कहते  हुए  खुशी  है  कि  जो  हमारी  ज्वाइंट  सेलेक्ट  कमेटी
 बनी  थी  उसमें  कई  अच्छे  सुझाव  दिए,  सरकार  ने  भी

 सुझाव  रखे  और  उसके  बाद  बहुत  थोड़े  समय  में  इस  बिल
 को  सदन  के  सामने  पेश  कर  दिया  गया  तथा  राज्य  सभा
 ने  भी  पास  कर  दिया  i  लोक  सभा  के  पिछले  सत्र  में
 भी  बिल  पाया  था,  इस  सत्र  में  भी  कराया  लेकिन  हमारे
 विरोधी  दलों  की  पता  नहीं  क्‍या  मंशा  है  कि  थे  इसको
 बराबर  आगे  टालने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  इस  बिल
 में  काफी  तब्दीलियां,  जो  पहले  कोड  था  उसके  हिसाब
 से  की  गई  है  कौर  कई  तो  दर  रसल  में  बहुत  ही  सराहनीय
 कदम  उठाए  गए  हैं  ।  मिसाल  के  लिए  जुडीशियरी
 को  प्रति  माना  गया  है  ।  प्रान्तों  का  जो  हमारा  अनुभव
 है,  जुडीशियरी  सेपरेशन  होने  के  बाद  जो  भाषा  इससे  की
 गई  थी  यह  पूरी  नहीं  हुई  है  1  राज  भी  जुडीशियरी
 में  जो  नये  लगे  अाफिसर  नियुक्त  होते,  हैं  उनके  खिलाफ
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 शिकायतें  जाती  हैं  लेकिन  फिर  भी  सिद्धान्त  के  रूप  में

 हम  मानते  है  कि  जुडिशियरी  का  एग्जीक्यूटिव  से  सप्रेशन

 होता  चाहिये  धौर  बिल  मे  इस  सिद्धान्त  को  माना  गया

 है  जोकि  एक  सहम  सवाल  है  ।  जुडीशियरी  प्राफिसर्स

 में  जो  कमिया  है  था  कानून  मे  जो  खामिया  है  उनको

 हम  दुरुस्त  कर  सकते  हैं  तथा  नियंत्रण  ला  सकते  हैं  ।

 जुड़ो शियल  मैजिस्ट्रेट  जितने  भी  है  उन  पर  दौर  जो
 पहले  एग्जेक्यूटिव  मैजिस्ट्रेट  हुआ  करते  थे  उन  पर

 राज  उतना  नियंत्रण  नहीं  है  ny  वे  बिल्कुल  भ्र पनी

 स्वेच्छा  से  चलते  है  ध्रौर  उनको  किसी  का  डर  नही  है  ।

 हाई  कोर्ट  उन  पर  उतना  नियंत्रण  आज  नही  कर  पा  हो

 है  1  नये  नये  लड़को  को  भर्ती  किया  जा  रहा  है.  और

 थे  बिल्कुल  स्व छन्द  है  कौर  न्याय  का  राज  बेच  रह  है,

 यदि  मैं  यह  कहू  तो  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  हागी  |

 लेकिन  यह  जो  सिद्धान्त  है  कि  जुडिशियरी  भ्र लग  होनी

 चाहिए  इसको  हम  मानते  है  ।  इसमे  सुधार  की  आवश्य-

 बला  है  t  राज्य  सरकारी  और  केन्द्रीय  सरकार  को

 भी,  इसमे  जो  कुछ  सुधार  की  गुजारा  हे  उसको  करना

 चाहिए  और  ऐसी  व्यवस्था  करती  चाहिए  जिससे
 नारे  नये  मजिस्ट्रेटों  पर  प्रकाश  रहे  और  वे  न्याय  का

 बेच  न  सके  t

 इस  बिल  के  जा  सलिया  फीचस  है  उनकी  झोर

 मैं  ध्यान  दिलाना  चाहेगा  -  पहली  बात  ता  इसमे  यही
 है  कि  जुडीशियरी  को  सेप्रेट  माना  गया  है  इसमें
 गन  दूसरा  अच्छा  प्राविधान  यह  रखा  गया  है  कि  एक्यूरा
 का  भी  सरकारी  खर्चे  पर  डिफेन्ड  किया  जायेगा  सेशन्स
 कोट  में  ।  अब  तक  जो  हमारा  अनुभव  रहा  है  बह  बहुत
 सुन्दर  नही  रहा  है  ।  मै  इस  सम्बन्ध  में  सुझाव  देना
 चाहता  हू  ।  राज  भी  मर्डर  कैसे  में  एमिकस  क्यूरी
 कोर्स  प्वाइन्ट  करती  है  लेकिन  एटीएस  क्यूरी  में
 कौन  वकील  होते  है?  जो  सबसे  जूनियर  वकील  होते
 है  उनको  यह  केस  दिए  जाते  है  क्योकि  भ्रच्छे  वकील
 जो  होते  है  उनके  पेमेन्ट्म  ऊंचे  होते  है श्र  सरकार  का

 जा  रेट  है  उसके  भ्राता  पर  वे  तैयार  नही  होते  है  ।
 ऐसी  स्थिति  में  एक्यूज्ड  को  राज  भी  न्याय  नहीं  मिल
 रहा  है  v  झाड़ने  प्राविधान  रखा  है  कि  सेशन्स  केसेज
 में  गवर्नमेंट  के  खर्च  पर  उनको  डिफेम्ड  किया  जाये  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करना  चाहेगा  कि  अच्छे  से
 भ्रच्छे  बकील  जो  उस  अदालत  के  सामने  प्रैक्टिस  करने
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 के  लिए  हो  उन  सभी  का  उपयोग,  उनकी  संबिसेश
 डेफेन्डेन्ट  शौर  एक्यूज्ड  ले  सके,  इस  प्रकार  का  प्राविधान
 होना  चाहिए  ।  तमाम  वकील  जो  बार  के  मेम्बर  हो
 उनकी  एक  लिस्ट  बन  जानी  चाहिये  श्लोक  वाई  नम्बर,
 रोटेशन  में  कोई  भी  वकील  जिसको  _ एन्युज्द  को  डिफेन्ड
 करने  के  लिए  सरकार  नियुक्त  करे  वह  रेफ्यूज  न  कर
 सके  ।  हो  सकता  है  कि  उनको  कम  तनख्वाह  मिले
 लेकिन  चूकि  थे  और  दूसरे  मुकदमो  मे  अच्छा  कमाते
 है  इसलिए  उनके  लिए  कम्पलसरी  कर  देता  चाहिए
 कि  जिसको  भी  सीरियल  नम्बर  से  कोर्ट  था  सरकार
 एप्याइन्ट  करेगी  उसको  मुकदमे  से  डिफेन्स  करना  रहेगा.  |
 यदि  इस  प्रकार  का  प्राविधान  नही  करेगे  तो  जो  इन-
 एक्सीपीरियन्स्ड  वकील  है  वही  रहेगे  द्रोह  उनसे  एक्यूरा
 को  अधिक  सजा  मिलने  की  सम्भावना  होगी  ।  इसलिए
 इस  प्रकार  का  प्राविधान  रहना  चाहिए  ।

 में  आपसे  निवेदन  करता  चाहेगा  कि  छोटे  छोटे
 झआफेन्सेज  के  लिए  मुल्जिमों  को  बार  बार  भ्रदालत  मे
 आना  पड़ता  था,  साल,  दो  साल  और  तीन  साल  तक
 केसेज  चलते  थे  उनके  लिए  इसमें  प्राविधान  रखा  गया
 है  कि  समन्न  जारी  हा  जायेगे  और  यदि  वे  जुर्म  मानते
 है  तो  उनको  अदालत  में  आने  की  प्रावश्यकता  नहीं
 रहेगी,  बही  से  जुर्माना  भेजकर  अपना  पिण्ड  छुपा  सबते
 है  ।  यह  एक  बहुत  अ्रक्छा  प्राविधान  है  ।

 इसी  प्रकार  से  सेशन्स  कोस  में  सिर्फ  वही  कैसे
 जायेगे  जो  सेशन्स  ट्राय विल  हो।  ग्राम  तक  यह  है  कि
 दूसरे  कैसे  भी  जिनका  ट्रायल  दूसरे  फर्स्ट  क्लास  मंजी-
 स्ट्रेस  कर  सकत  है  उनको  भी  सेशन्स  में  भेजा  जाता  था
 अब  कवल  सेशन्स  कैसे  ही  वहा  जायेगे  जिससे  सेशन्स
 कोस  जल्दी  से  अपना  काम  कर  सकेगी  और  लोगों
 का  न्याय  मिलने  में  देरी  नहीं  होगी  ।  लिटीगेन्ट्स  जो
 बहा  पर  जायेगे  वह  जल्दी  से  न्याय  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।

 इसी  तरह  से  फार्मल  करैक्टर  एविडेन्स  जो  हे  उसमे
 क्रास  एग्जामिनेशन  बर्ग रह  की  आवश्यकता  नही  पड़ती,
 जैसे  किसी  की  बिल्कुल  फॉर्मल  करैक्टर  की  एविडेन्स
 है  उसको  एफिडेविट  से  भी  रखने  का  प्राविधान  रखा
 गया  है,  उसकी  एफिडेविट  पेश  होने  के  बाद  एविडेंस
 में  शामिल  कर  लिया  जायेगा  जिसमें  क्राम  एग्जासिन
 करने  की  आवश्यकता  नहीं  पहली  है  1  इस  प्रकार
 का  जो  प्राविधान  रखा  गया  है  वह  एक  बहुत  अच्छा
 प्राविधान  है  t
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 [?  शिवनाथ  तह]
 इसी  तरह  से  जो  सबसे  अच्छा  प्राविधान  है,  जो

 बला  428  में  है  कि  राज  जो  मुल्जिम  प्राप्त  में
 जाते  है  जिनकी  जमानत  नही  होती  है  के  साल,  दो  साल
 और  तीन  साल  तक  कस्टडी  में  पढे  रहते  हैं  कौर  उसके
 बाद  कही  4  महीने  और  6  महीने  की  सज़ा  होती  है
 और  कभी  कभी  तो  बरी  हो  जाते  है  ।  तो  यह  एक
 बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  होती  थी।  लेकिन  नये  प्राविधान
 में  रखा  गया  है  कि  जहा  इतने  दिनों  कोई  जेन  में  रहा
 हो  या  ईन्डर  ट्रायल  रहा  हो  कौर  बाद  मे  उसका  कवि-
 शे  हो  जाता  है  तो  उसका  उतना  पीरियड  जोकि
 कस्टडी  में  वह  भुगत  चुका  है,  उस  सेंटेन्स  मे  स ेनिकाल
 विया  जायेगा।  यह  एक  बहुत  बरच्छा  प्राविधान  है  जिससे
 एक्यूट  की  हेडशिप  घटेगी  |

 इसी  तरह  से  एन्टीसिपेटरी  बेल  का  अच्छा
 प्राविधान  रखा  गया  है।  कल  सी  पी  कराई  के
 सदस्य  कह  रहे  थे  कि  यह  पैसे  से  बिकेगा  मै
 उनसे  निवेदन  करना  चाहेगा  कि  इसमे  हाई
 कोर्ट  और  सीन्स  कोर्ट,  दाना  को  पावस  दी  गई
 है।  इस  प्रकार  का  प्राविधान  बहुत  आवश्यक  शा
 क्योकि  एक  तरफ  आप  पुलिस  की  हाईहैन्डेडनंस
 की  बात  करते  है  कि  पुलिस  ज्यादता  करती  है,
 ऐसे  केस  रॉजर टर  करन  के  बाद  मैं  एक्जूयज्ड
 को  गिरफ्तार  करके  पुलिस  रुपया  बैठना  चाहती
 है  तो  इस  प्रकार  का  मिसयूज  आइन्दा  न  हा,
 इसलिए  यह  प्रावधान  रखा  गया  है  कि  एकयुज्ड
 को  फल्टीमिपेटरी  बेल  पर  रिलीज़  कया  जा
 सकता  है।  आजतक  यह  प्राविधान  नहीं  था।
 यह  बहुत  शानदार  प्राविधान  है  और  इसका  मै
 स्वागत  बरता  ह।

 इसी  तरह  से  समरी  प्रासीडिसग्ज़  का  भी  एक
 प्राविधान  रखा  गया  है।  चैप्टर  8  में  यह  प्राविधान

 है  कि  दफा  i07,  108,  109,  110,  72]
 जो  है  उनका  काफी  मिसगृञ्ध  होता  था,  दफा  i09

 है  भौर  i07  है  उसका  काफी  महायुद्ध  होना  था,
 जहातक  पुलिस  का  सवाल  है  07  के  केसेज

 वह  झूठे  बनाती  थी  तो  इसमे  भ्रदालत  पर  पाबन्दी
 लाई  गई  है  कि  6  महीने  मे  यदि  इस  तरह  के
 मामले  सिंपल  ने  सकें  तो  वह  अपने  आप  समाप्त

 MAY  10,  4973  Procedure  Bilt  22

 हो  जायेंगे।  भाज  हम  देखते  हैं  कि  i07  के  भ्रन्दर
 50,  50;  60,  60,  झादमिधों  को  मुकदमा  करने
 के  बाद  भी  तिलन-चार  साल  तक  लटकाये  रहते
 है,  भ्र दाल तो  में  उस  को  आना  जाना  पड़ता  है
 और  आखिर  में  उस  का  कुछ  नहीं  होता  है  107
 के  केसेज  में।  आप  रेकार्ड  देख  लिये  कि  एक
 परसेंट  से  अधिक  लोगो  को  बाउन्स  डाउन  नहीं
 किया  जाता  है।  उसे  का  जो  है रास मेट  होता  है
 उसी  के  लिये  लोग  मुकदमा  करते  है।  अब  ७
 महीने  के  अन्दर  या  तो  अदालत  को  फैसला  करना
 पडेगा,  और  झगर  सही  कर  पायेगी  तो  अपने  आप
 प्रोसीडिग्स  खत्म  हां  जायेगी।  इंस  से  लोगों  का
 काफी  सहूलियत  होगी  शौर  आगे  उस  का  मिसाल
 भी  नहीं  होगा।

 इसी  तरह  से  सभापति  जो,  i00  क॑  अन्दर
 भी  जा  अपन  झौस्टेसिविल  मिन्स  के  लिये  पुलिस
 गिरफ्तार  कर  सकती  थी  लोगा.  का  इस  का
 हटा  दिया  गया  है,  यह  काफी  हद  तक  सुधार
 है।  हालाकि  109  क॑  इन्दर  अब  भी  ऐसे  प्राणी-
 धान  रखे  गये  है  लेकिन  फिर  भी  पहनते  की
 निस्ब॒त  कुछ  सुधार  विया.  गया  है  इसलिए  यह
 भी  स्वागत  योग्य  है।  इस  प्रकार  के  कुछ  और
 प्रोवीज़न्स  हैं  जिन  को  ि  मैं  समझना  हू  मती
 महोदय  देखे  कौर  उन  पर  ध्यान  दे  और  उन  में
 कुछ  सुधार  कर  सके  तो  प्रिया  होगा।

 सभापति  जी,  एक  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  आज
 बेलेबिल  कैसे  मे  यदि  कास्तीजेबिल  आफिस  है
 तो  पुलिस  'अफसर  को  प्र रेस्ट  करने  का  अधिकार
 है,  आज  भी  अधिकार  है  कौर  श्राइस्दा  के  लिये
 भी  अधिकार  खे  गये  हैं।  मै  उदाहरण  दस
 चाहता  हु  कि  जैसे  १25  गा  एक  केस  है  बे लेबिल,
 लेकिन  चूंकि  कारतीजेबिल  हैं  324  में  आता  है
 वह  का्नीजेबिल  है  हालाकि  बेलेलिल  है  इन  केसेज
 में  पुलिस  को  अरेस्ट  करने  का  भ्रधिकार  है।  मैं

 यह  प्राणिधान  चाहता  हू  कि  जो  भी  बेले चिल
 केस  हो  कौर  काम्मीजेबिल  हो  उस  केस  में  पुलिस
 को  अरेस्ट  करने  का  अधिकार  नहीं  होता  चाहिये  |
 उस  से  बह  बेल  मांग  सकता  है।  आज  मती  जो
 कह  सकते  हैं  कि  उस  लोगो  को  बेल  झाउढ
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 पुलिस  कर  देती  है  ।  मैं  मानता  हू  ।  लेकिन
 उस  के  पहले  भ्र रेस्ट  होना  जरूरी  है,  पहले  उस
 को  ग्र रेस्ट  किया  जायेगा  उस  के  बाद  उस  को
 बेल  आउट  किया  जायेगा।  इसलिये  इस  मे  सुधार
 होना  चाहिये।

 इसी  तरह  में  सभापति  जी,  मैं  निवेदन  करना
 चाहता  कि  जहा  प्राइवेट  कम्प्लेन्ट  कमिटी  का
 सवाल  उठता  है,  पुलिस  केसेज  होते  है.  उन
 में  कमिटमेंट  का  प्रोसेस  हटा  दिया  गया  हे  और
 सीधा  सेशन  जज  का  कमिट  कर  देते  है  यह
 अच्छा  प्राविधान  है  और  प्राइवेट  कम्प्लेन्ट  भी  थोडी
 दुन्बवायरी  होने  के  बाद  कम्रिटमेट  होता  है।
 लेकिन  आप  ने  इस  में  जा  कलाम  208  मे  प्रिवी-
 बान  रखा  है  कि  जो  डाक मेट्स  की  नकल  एक्यू जड़
 को  दी  जायेगी  लेक्नि  यदि  वौलूमिनस  हो  काफी
 डौकमेट्स  हों  तो  उन  की  नकल  नहीं  दी  जायेगी
 और  वह  अपने  वकील  की  मौत  उन  का  डस्पेकगन
 क्रम  सकता  है।  सभापति  जी,  वालो
 के  अनुभव  के  आधार  पर  मैं  कह  सकता  ह  कि  ऐसा
 कोई  भी  डौकूमेट  नहीं  हे  जो  'प्रौमीक्यूशन  पेश
 करे  और  ऐक्यूज्ड  उस  की  छानबीन  नहीं  कर
 सरे,  उस  म  ऐग्जामिन  नहीं  कर  मके ।
 जटा  तव  इस्पेकशन  वा  सवाल  है  उस  के  अलग
 नियम  हैं  और  उस  की  पैरवी  कागज  की
 सकल  लिये  बगैर  नहीं  हो  सकती।  इसलिये
 इस  प्राविधान  को  कम्पलसरी  रखा  जाय  क्योंकि
 हा  मुस्तक़िल  अदालत  मे  अपने  डौकूमेट
 पेश  करेगा  उस  की  एक  नकल  भी  साथ
 में  पेश  कर  सकता  है,  यह  ग्रावश्यक  होना  चाहिये
 शौर  चाहे  कितने  ही  नम्बर  हो  उस  को  उन  सब
 कागज़ों  की  नकल  देता  जरूरी  होना  चाहिये।

 सभापति  जी,  इसी  तरह  से  क्लास  30  है
 उस  मे  यह  प्राविधान  रखा  गया  है,  जो  पहले
 भी  था  और  आज  भी  रखा  गया  है  कि,  ऐक्यूजड
 पर  जुर्माना  किया  जाय  कौर  अगर  वह  उस  रकम
 को  नहीं  दे  सकता  तो  उस  के  डिफॉल्ट  मे  उस
 का  इम्प्रीजनमेट  किया  जाय।  मैं  इस  का  विरोध
 करता  हूं।  आज  आदमी  की  आज़ादी  को  इतना
 कम  ने  झांका  जाय।  हो  सकता  है  कि  किसी  के
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 पास  आज  पैसा  न  हो  प्रौढ़  पैसे  न  होने  की
 वजह  से  आदमी  का  जेल  काटनी  पड़े  यह  बहुत
 बडी  गैर-इन्साफ  हैं।  हो  सकता  है  कि  आज
 उस  के  पास  प्रॉपटी  नहीं  है  तो  फाइन  कर  दा
 और  जब  प्रोपर्टी  हा  उस  वक्‍त  उस  से  वसूल  कर
 लिया  जाय।  लेनी  इसे  प्रकार  का  प्राविधान
 न  रखें  कि  बह  स्प या  नहों  ह:  सकता  ता  उस
 की  पर्सनल  लिबर्टी  को  बदल  कर  दिया  जाय
 ब्रोकर  उस  को  जेल  में  रखा  जाय।  यर  उचित
 नहीं  है।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  ह  कि  जों
 भी  फोक्यजड  पेश  हाता  है  उस  का  मैजिस्ट्रेट  की
 मर्जी  है  हि  प्राप्त  पैरवी  की  इजाजत  द  या
 न  दे।  एक  बहुत  बड़ा  क्रान्तिकारी  कदम  होगा।
 कि  जिन  लोगी  की  जमानत  हो  जाय  'उन  को
 बारबार  श्रेणी  पर  आने  से  कोई  फायदा  न  मुक्त-
 गीत  को  है  और  न  कोर्ट  का  है।  सिर्फ  जब  भी
 आवश्यकता  हो  उस  तिनही  मुल्ज़िम  का  बुलाया
 जाय,  बानो  अपन  वकील  की  माफी  उस  की
 पैरी  होती  रहे,  यानी  चकित  उसे  जा  वहां  पैरवी
 करता  रहे।  आप  देखिये  कि  कितनी  हमारी  अमूमन
 पावर  ा  वेस्टेज  होता  है  ऐक्यज्ड  को  बार-बार
 पणी  पर  आना  पड़ता  है  कभी  io  राज  की,
 कभी  ors  राज  की।  इसलिए  जड़ा  मुल्जिम
 जमानत  पर  होगा  उस  की  वकालत  पैरवी  का
 प्राविधान  कम्पलसरी  होना  चाहिये।  औैर  जहा
 हम  रास्ते  है  तो  उस  के  स्पेशल  गिलास  रेज़ाई
 हो  जाये  कि  इस  वजह  से  हम  उस  का  वकालत
 पैरवी  नहीं  देना  चाहते।  बाकी  सभी  मामला
 में  वकालत  पैरवी  की  इजाज़त  होनी  चाहिये।

 सभापति  जी,  क्लास  263  में  समरी  ट्राइ ल्म
 की  पावर्स  रखी  गयी  हैं,  में  उस  का  स्वागत
 करता  ह  लेकिन  इस  में  एक  बहुत  बड़ा  हथियार

 मजिस्ट्रेट  के  हाथ  में  दे  दिया  गया  है।  जैसा  मैं
 ने  शुरू  में  निवेदन  किया  था  झ्राजकल  के  मैजिस्ट्रेट
 इनएक्सपीरियेस्ड  है  इसलिए  कौर  बातों  के  अलावा
 जो  'जजमंट  होता  है  उस  में  कही  ही
 दर्ज  करना  पड़ता  है  कि  हमने  फलां-फला
 गवाह  को.  ऐग्जामिन  किया  कौर
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 [at  fers  are  सिह]
 उसने  यह  रेकार्ड  दिया।  हा  सकता  है  कि  पूरा
 रेकार्ड  वह  नहीं  रखे  झाफेंस  का  लेकिन  किन-
 किन  गवाहों  को  ऐल्जशामसिल  क्या  और  उस  के
 समरी  स्टेटमेंट  रेकार्ड  बकरे  और  अपने  हस्ताक्षर
 करे  और  गवाहों  के  हस्ताक्षर  भी  करवाये  इतना
 उस  को  बाउन्स  डाउन  होता  चाहिये।  वरना
 अपनी  मर्जी  से  बैठे-बैठे  वह  ताश  खेलते  रहते  हैं  चाय
 पीते  रहते  है  श्लोक  झालर  मे  कहते  हैं  कि  हम
 ने  गवाहों  के  बयान  सुने  शोर  इसके  आधार  पर
 मै  इस  का  मुल्ज़िम  मानता  ह।  इस  प्रकार  की
 बहुत  बढ़ी  पावर  मैजिस्ट्रेट  को  नहीं  होनी  भाइयो
 कौर  समरी  ट्रायल  में  गवाहों  के  ध्यान  रेकाड
 हो  चाहे  समेरेली  हो  लेकिन  गवाहों  क॑  ब्यान
 रेकार्ड  होने  चाहिये।

 कप  ने  अपील  के  कुछ  मामलों  में  रेस्ट्रिकश्न
 किया  है।  बला  376  में  कुछ  ऐसे  मामले  है
 जिन  में  सभा  अगर  एक  अवधि  से  कम  की
 हो  तो  उस  में  आप  ने  ब्र पील  के  अधिकार  नही
 दिये  हैं।  मेरा  कहना  है  कि  सजा  एक  दिन  की
 भी  बहुत  अधिक  होती  है  और  स्वतंत्र  भारत
 के  एक  नागरिक  के  लिये  एक  दिन  की  सजा
 भी  गलत  रूप  में  भुगतना  अच्छी  बात  नहीं  हे।
 इसलिए  हस  में  यह  जो  अपील  के  राइटर  बटल
 किये  हैं  यह  राइट  उन  का  दना  चाहिये।  हर
 मामले  में  जहा  कि  सजा  हा  जाय  उस  सामने
 में  प्रतीत  का  राइट  हाना  चाहिये।  फाइन  से  आप
 अपील  न  रखे  लेनी  जहा  सजा  हा  उस  मे  आप
 को  अपील  का  प्रौवीजन  रखना  चाहिये।

 सभापति  जी  एक  और  बहुत  अहम  सवाल  है।
 क्लास  456  में  झाधकार  दिया  गया है.  ट्रायल  कोट
 को  कि  मृस्तगीस  की  प्रॉपर्टी  पर  जहा  प्रतिमा
 क्या  गया  हां  तो  यह  जा  आप  ने  इस  में  रखा
 है  कि.  he  may  restore  ,  यह  नहा  होना  चाहिये।
 जिस  की  प्रॉपर्टी  पर  अ्रतिक्रमण  क्या  गया  हैं
 जिस  वी  प्रॉपर्टी  &  नी  गयी  है  और  यदि  मुल्जिम
 को  सज़ा  हाती  है  और  प्रॉपर्टी  उस  मुस्तक़िल  की
 माता  जाती  हे  ता  कम्पलसरी  होना  चाहिए  कि
 वह  sacl  va  को  रे स्टार  की  जाय।
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 सभापति  जी,  कुछ  मामलो  में  लिमिटेड
 रखी  है  बिल  के  इन्दर  कि  कुछ  मामले  में  जो
 6  महीने  की  अवधि  के  बाद  भी!  प्रॉसिक्यूशन  नहीं
 हुआ  राज  तक  हमारे  कोड़  मे  इस  प्रकार  का
 प्राविधान  नहीं  है  लेकिन  छापने  अ्रलग-अलग  कैटेग-
 रीज़  रखी  हैं  कि  इस  प्रकार  के  मामले  मे  (
 महीने  के  बाद  भी  उस  का  कोई  ट्रायल  नहीं  होगा
 उस  का  कोई  कागनीजैस  नहीं  लिया  जायेगा  उस
 के  ऊपर  काई  मुकदमा  नहीं  चलेगा।  महू  मेरी
 राय  मे  ठीक  नहीं  है।  राज  श्राप  देखते  है  कि
 6  8  महीने  तक  पुलिस  इनवेस्टिगेशन  में  किसी
 मानते  को  रखती  है  और  बाद  में  हो  सकता  है
 कि  पुलिस  उस  भ  फाइनल  'रिपोर्ट  जगा  दे।  प्राइवेट
 मुस्तगीस  को  आप  कोर्ट  में  जाने  से  डि बार  करत
 हैं  यह  ठीक  नहीं  है।  इसलिए  मरा  कहना  है  वि
 क्रिमिनल  केसेज  मे  कोई  लिमिटेशन  नही  हाना  चाहिये
 वरना  इस  से  बहुत  बड़ी  दिक्कत  होगी ।  इन  बाता
 की  तरफ  सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिये।  बाकि
 जा  प्रौवीज्षन  हैं  वह  अच्छे  है  पहले  जो  कोड  था
 उस  में  काफी  सुधार  कया  गया  है  और  इस

 दृष्टि  से  यह  बिल  स्वागत  योग्य  है  तथा  हमारी
 सरकार  बधाई  की  पात्र  है।

 SHRI  8  R  SHUKLA  (Bahraich)  Mr
 Chairman  Sir  at  the  very  outset,  |  would
 hike  to  pay  ich.  compliments  to  the  hon
 Minister  Shrt  Ram  Niwas  Mirdha  who
 showed  a  very  fibeial  spirit  of  accommo
 dation  in  the  conduct  of  the  deliberations
 of  the  Joint  Committee  I  assure  the
 House  that  the  appioach  of  the  Joint
 Committee  was  non  political,  non-partisan
 and  the  only  consideration  that  weighed
 with  us  was  how  to  create  and  enact  a
 procedural  Jaw  where  justice  would  ०९
 speedy,  effective  and  cheap

 This  38  a  very  comprehensive  Code
 running  into  more  than  400  clauses  and,
 therefore,  it  is  not  possible  to  deal  with
 all  of  them  in  detail  However,  I  would
 like  to  focus  the  attention  of  the  House
 on  certain  important  features  of  this  Bull

 Before  the  achievement  of  Independence,
 in  this  country  the  National  Congress
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 Party  and  other  parties  which  were  inter-
 ested  in  the  liberation  of  the  country  from
 foreign  rule  were  agitating  for  the  sepa-
 ration  of  the  judiciary  from  the  execu-
 tive.

 Uptill  now,  there  has  not  been  sepaia-
 tion  of  the  judiciary  from  the  executive
 under  any  statutory  provision  of  law.  No
 doubt  in  many  of  the  States  and  also  in
 Union  territories,  there  is  separation  of
 the  judiciary  from  the  executive,  but  that
 is  only  under  an  executive  notification.
 For  the  first  time  in  the  history  of  this
 country,  a  provision  is  going  to  be  made
 for  complete  separation  ot  the  judiciary
 from  the  executive,  and  with  this  object
 in  view,  two  categories  of  magistrates  have
 been  provided  for:  one  class  of  magistrates
 would  be  called  judicial  magistrates  First
 Class  and  Second  Class,  and  the  other
 class  of  magistrates  would  be  executive
 magistrates.  In  very  limited  classes  of
 cases,  the  executive  magistrates  would
 have  jurisdiction  to  decide  cases,  and  that
 is  m  proceedings  under  sections  07  and
 145,  of  Cr.  P.C.  and  also  under  section
 33  relating  to  removal  of  nuisances,  ec.
 All  other  matters  in  which  the  penalty  or
 the  punishment  is  involved  would  be  dealt
 with  exclusively  by  judicial  magistrates.

 Now  the  procedure  for  appointment  of
 judicial  magistrates  is  like  this.  The  State
 Government  would  first  appoint  the  judi-
 cial  magistrates.  Thereafter,  their  postings,
 promotions,  etc.,  shall  be  entirely  under
 the  supervision  and  control  of  the  High
 Court  and  not  under  an  executive  head
 like  the  District  Magistrate  or  the  Com-
 missioner  or  the  State  Government.

 The  second  important  feature  is  the
 appointment  of  public  prosecutors,  addi-
 tional  public  prosecutors  and  assistant
 public  prosecutors.  Till  now  the  practice
 has  been  that  the  public  prosecutor  is
 appointed  for  conducting  cases  in  the
 Courts  of  Sessions  by  the  State  Govern-
 ment;  the  additional  public  prosecutor  is
 appointed  in  the  same  manner:  police
 officers  designated  as  assistant  public  pro-
 secutors  are  appointed  to  conduct  cases  in
 Courts  of  magistrates.  Now,  under  this
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 Code,  public  prosecutors  would  be  ap-
 pointed  by  the  State  Governments  for
 conducting  cases  in  the  Sessions  Courts
 out  of  a  penal  of  names  prepared  by  the
 istrict  Magistrate  in  consultation  with  the
 District  Judge.  Similarly,  public  prose-
 cutors  to  conduct  cases  in  the  High  Court
 on  behalf  of  the  State  would  be  appointed
 by  the  State  Government  in  consultation
 with  the  High  Court.  It  has  been  clearly
 mentioned  that  no  police  officer  shall  be
 appointed  to  conduct  cases  in  the  Courts
 of  Magistrates.  Therefore,  the  police
 officer  who  is  in  charge  of  investigation
 would  not  be  participating  in  the  conduct
 of  the  cases.  So,  there  is  separation  of  the
 Office  of  prosecutor  from  that  of  the  in-
 vestigator.  That  is  another  point.

 Most  of  the  criticism  which  has  been
 levelled  against  the  Government  and  also
 against  the  provisions  of  this  Bill  is  based
 on  the  consideration  that  the  police  has
 always  been  misusing  the  powers  and,
 therefore,  these  provisions  should  not  be
 there.  My  humble  submission  is  that  the
 powers  conferred  on  magistrates  or  on
 police  officers  under  the  various  sections
 of  the  Criminal  Procedure  Code  would  not
 be  a  ground  for  dispensing  with  the  neces-
 sity  of  retaining  such  provisions  in  the
 Code.  For  example,  there  is  a  provision
 in  respect  of  dacoity  in  the  Indian  Penal
 Code.  If  a  police  officer  hauls  up  an
 innocent  man  and  gets  him  convicted,  it
 is  not  the  fault  of  the  provision  in  the
 Indian  Penal  Code.  Similarly,  it  is  not
 the  fault  of  section  07  or  45  of  the
 Cr.  P.C.  if  the  powers  are  misused  by  the
 police  officer.  For  toning  up  the  Police
 Administration  we  have  to  adopt  certain
 other  administrative  measures  rather  than
 dispensing  with  such  provisions  in  the
 Code  itself.  Moreover,  most  of  the  powers
 which  were  used  by  persons  who  had  pro-
 perty  and  assets,  in  order  to  harass  their
 poor  tenants,  can  also  now  be  utilised
 by  the  poor  persons  because  it  is  now
 the  Government  of  the  poor  persons  and,
 therefore,  the  Government  has  got  the
 aspirations  and  urges  of  the  exploited
 classes  in  mind  and,  therefore  the  officers
 who  would  be  implementing  the  provisions
 of  clauses  45  and  07  would  be  using
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 them  for  the  benefit  of  the  poorer  sec-
 tions  and  I  am  afraid  that  if  these  pro-
 visions  are  taken  away  from  the  statute
 book,  it  is  the  poorer  sections,  it  will  be
 the  exploited  sections  that  would  be  hard-
 hit  and  they  will  get  justice  nowhere
 because  after  all  it  is  these  poor  persons
 whose  houses  are  burnt.  whose  cattle  are
 taken  away,  whose  fields  are  destroyed
 and  their  crops  are  looted  and  they  are
 not  getting  evidence  to  support  their  case.
 It  would  be  the  Faecutive  Magistrate  who
 would  be  utilising  the  provisions  of  these
 sections  in  order  to  see  that  this  goonda-
 ism  by  vested  classes  is  put  an  end  to.

 Then  consider  clause  !!0—this  is  a
 remarkably  tadical  measure  put  forward
 for  the  first  time  in  the  statute  book.  Under
 the  old  code,  thieves,  receiver  of  stolen
 property  and  forgers  are  contemplated  to
 be  dealt  with  in  Sec  110.  We  have  intro-
 duced  a  measure  whercunder  persons  who
 habitually  commit  the  offence  of  coriuption
 or  aid  or  abet  in  the  commission  of  an
 offence  of  corruption,  black-marketing.
 hoarding  can  also  be  dealt  with.  It  is  not
 necessary  that  the  Police  should  give  a
 charge-sheet.  Whenever  a  Judicial  Magis-
 trate  of  First  Class  receives  information
 that  within  his  jurisdiction  there  is  a  person
 or  class  of  persons  who  by  habit.  who  by
 teputation,  are  indulging  in  the  oftences  of
 corruption  or  are  aiding  or  abetting  thereof,
 they  can  be  dealt  with  under  Sec.  10.  No
 sanction  is  necessary.  If  anybody  wants
 to  prosecute  a  public  servant  under  the
 Prevention  of  Corruption  Act  for  taking
 bribery,  then  sanction  of  the  authurity
 which  can  remove  him  has  to  be  taken.
 But,  in  order  to  initiate  a  proceeding  under
 clause  0  here,  no  sanction  is  necessary.

 Then  I  come  to  the  statement  under
 clause  162.  In  this  regard  a  ruling  was
 given  by  Chief  Justice,  Subba  Rao  in
 Tehsildar  Sinch  vs.  State  of  U.P.  in  which
 he  laid  down  that  omission  is  not  a  con-
 tradiction.  That  is,  if  there  is  a  lamp  at
 one  place  at  the  time  of  commission  of  a
 dacoity,  and  it  is  mentioned  in  the  state-
 ment  and  if  the  witness  comes  into  the
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 witness  box  and  says  that  there  were  two
 lamps  burning,  then  he  cannot  be  con-
 fronted  with  the  statement  regarding  omis-
 sion  ‘Well,  while  in  the  examination  under
 Sec.  161  you  have  stated  only  about  one
 source  of  light,  now  you  are  adding  another
 source  of  light.’  Chief  Justice  Subba  Rao
 said  that  there  is  no  contradiction  and  that
 it  is  a  mere  omission.  “We,  who  were  pra-
 ctising  in  District  Courts  and  other  mofussil
 courts  were  put  at  a  disadvantage  by  this
 ruling  that  mere  omission  in  the  statement
 of  a  witness  was  held  not  to  amount  to  a
 contradiction  and,  therefore,  a  salutary
 change  has  been  introduced  and  in  order
 to  remove  the  evil  effect  of  this  :uling  it
 has  now  been  provided  that  omission  may
 amount  to  contradiction  if  the  same  is  rele-
 vant  and  significant.

 Then  I  come  to  revisions,  Revisions
 used  to  be  heard  ind  finally  disposed  of
 only  by  the  High  Court  Judges.  A  Sessions
 ludge  who  has  the  power  to  award  death
 sentence.  who  has  the  power  to  award  a
 sentence  of  life  imprisonment,  who  has  got
 unlimited  pecuntaty  jurisdiction  in  civil
 matters,  is  deprived  of  the  powet  of  finally
 deciding  revision  cases  and  he  acts  only
 asa  letter-box.  Under  existing  law
 he  has  to  refer  the  matter  to  high  court
 for  final  decision.  One  has  to  fight  one
 battle  in  lower  court  and  then  he  has  to
 fight  in  the  Ingh  court.  The  poor  man  is
 put  to  lot  of  harassment.  Happily  in  this
 measure  it  is  provided  that  there  would  be
 only  one  revision.  Session  judges  would
 dispose  of  the  revision.  Under  the  existing
 code  the  Sessions  judges  show  reluctance  to
 refer  the  matters  even  when  there  are
 obvious  mistakes  and  errors  in  the  judg-
 ment  of  the  learned  lower  courts.  The
 high  court  lawyers  feel  somewhat  agitated
 Jt  again  comes  to  a  question  of  vested
 interests.  They  think  they  would  be  de-
 prived  of  the  advantage  of  having  clients
 from  the  mofussil  In  revision  matters.
 Similarly,  all  the  cases  of  appeals  urising
 out  of  the  convictions  by  the  criminal
 courts  other  than  the  sessions  courts  will
 be  decided  by  the  sessions  courts  themselves.
 That  would  also  curtail  the  load  of  work



 221  Code  of  Crieninal

 on  the  high  court.  It  is  a  matter  of  noto-
 riety  that  there  are  huge  arrears  of  cases
 in  all  the  high  courts.  There  is  a  regular
 effort  on  the  part  of  the  members  of  the
 Bar  that  the  number  of  the  judges  should
 be  increased.  That  is,  in  first  instance
 they  create  arrears  and  then  they  demand
 tor  additional  judges.  This  is  how  things
 proceed  in  the  high  court.  Here  again  it
 is  the  vested  interest  which  creates  hurdles
 in  the  way  of  quick  disposal  of  cases,  It
 is  a  matter  of  common  knowledge  _  that
 after  the  execution  of  the  bail  bonds  the
 status  of  the  sureties  are  verified  by  referring
 the  matter  to  tahsildar;  the  tahsildar  refers
 it  to  his  own  subordinates  and  then  it  is
 yeferted  to  the  Lehkhpal.  This  involves  a
 good  deal  of  money  in  the  shape  of  bribery.
 This  point  is  now  finally  settled.  That  ४
 to  say,  the  magistrates  would  no  longer
 refer  the  matte:  foi  verification  to  revenue
 officials  etc.  The  magistrate  would  have
 to  satisfy  himself  by  proper  affidavits  or
 by  other  mode  of  proof  that  thc  status  of
 the  surety  is  sufficient.

 As  regards  special  magistrates,  there  was
 a  good  deal  of  criticism  about  special
 magistrates,  better  known  as,  honorary
 Mugistrates,  Sir,  this  institution  was  utilised
 for  conferring  benefits  on  the  stooges  of  the
 Government.  Our  Committee  gave  —  suffi-
 cient  thought  to--that  matter.  The  result
 has  been  that  the  special  magistrate  would
 be  appointed  in  consultation  with  the  high
 courts  under  the  rules  framed  by  the  high
 courts.  They  would  be  appointed  for  one
 year  only  at  a  time  and  they  would  exercise
 power  of  second  class  magistrates,  they
 would  be  persons  who  had  held  Govern-
 ment  office  or  are  holding  Government
 office  and  then  they  should  have  experience
 of  legal  affairs.

 In  the  end  I  would  say  that  hon.  Mem-
 bers  who  are  going  to  speak  should  not
 unnecessarily  delay  the  passage  of  the  Bill
 which  is  in  the  interests  of  the  public.  I
 would  only  beseech  them  that  they  should
 go  through  the  various  clauses  of  the  Bill
 and  satisfy  themselves  about  the  soundness
 and  efficacy  of  the  measures  which  are  in
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 the  intcrest  of  the  public  and  should  ‘not
 claim  adjournment  of  the  debate  in  the
 next  Session.

 श्री  मूलचन्द  डागा  (पाली)  सभापति  महोदय,
 यह  एक  बड़ा  अच्छा  सुझाव  झाया  है,  राज  भी
 कोट  में  बयान  मजिस्ट्रेट  बहुत  कम  लिखते  हैं।
 छोटी  कोटे  मे  बयान  अहलकार  लिखते  हैं,
 रीडर  लिखते  है।  मैजिस्ट्रेट.  साह्ब  झपने  मिम्बर
 में  बैठकर  बात  करते  हैं  और  उस  गरीब  को  सजा
 मिल  जाती  है।  फैसला  रीडर  लिख  देता  है।
 मैजिस्ट्रेट:  दस्तखत  कर  देता  है।इस  के  अलावा
 जिस  का  पुलिस  पक  बर  ले  जाती  है,  उसे
 हैदर  कर  नें  ले  जाया  जाता  है?  यह  एमजे-
 जोगन  नहीं  हैं।  मैने  भ्रसेम्बली  मे  सवाल  पूछा
 था  तो  उन्होंने  बताया  था,  3000  मे  लगभग
 फिगर  दी  थी  fe  इतने  बयान  मजिस्ट्रेट  के  हाथ
 के  लिखे  हुए  नही  है  t  ता  श्राप  का  यह  जा  प्रासीजर
 है,  यह  बिल्कुल  ठीक  है।  श्राप  धीरे  धीरे  बढ़ना
 चाहो  है,  बहुत  कुछ  सुधार  विया  है।  मैजिस्ट्रेट
 जा  हात  है  वर  कभी  भी  कानून  का  जो  नये
 हात  है,  जानने  नहा  है।  नये  नये  शापने  लेकर
 ट्रेन्ड  दिए  ह।  अगर  बडा  एक्सपीरियेन्ट्ड  मैजिस्ट्रेट
 बहा  बैठा  हा  और  ऐक्यूजड  वं॥  साइकोलॉजी  शौर
 विटनेस  के  डेमरी  को  नोट  करे  तब  तो  जजमंट
 ठीक  हाता  है। एक  तो  हँसकर  का  जे  प्राविजन
 है  बिना  मतलब  हैड कफ  लगा  कर  भर  उसको

 घुमा  कर  पुलिस  ले  जाती  है  एक  तो  यह  चीज
 ठीक  नहीं  है।  और  लाने  के  बाद  उस  को  किस
 परेशानी  में  बैठाते  हैं,  यह  श्राप  जानते  है।  इसके
 बाद  जब  कोर्ट  में  जरा  जाता  है  तो  कार्ट  में  श्राप
 ने  इसका  प्रोसीजर  344  मे  दिया  है,  उसके
 जाते  ही  पहले  मैजिस्ट्रेट.  को  ऐक्यूज़ड  का  बयान
 लेना  चाहिए,  एक  दिन  के  बाद  नहीं।  मजिस्ट्रेट
 उस  से  खुलो  बात  करे  कि  तुमने  यह  किया  है।
 मैजिस्ट्रेट  को  सारी  स्टोरी  मालूम  नहीं  है।  वह
 हरीडली  चाहता  है  कि  जल्दी  अपना  काम  कर  के

 5  बजे  दूसरे  एंगेजमेंट  में  चला  जाने  |  उसे  कोई
 मतलब  नही  है,  ऐक्यूज़ड  के  बारे  में  बह  पढ़ा
 हुआ  नहीं  है  बिल्कुल  tT  वह  गवर्नमेंट  के  वकील  को,
 पब्लिक  प्रासीक्यूटर  को  सुनता  है  झोर  बह  कहता
 है  कि  तुम  लिख  कर  लाशों,  झा  बिल  फ्रेम  दि
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 ब्याज  ।  सवाल  यह  है  कि  वह  मजिस्ट्रेट  पूरा  समझ
 जाय  केस  को  तो  वह  ऐक्यूज़ड  से  पूछे  कि  तुम  ने
 यह  बात  कही,  जिन  जिन  बातो  पर  बह
 एसिड  कर  जाय  क्रोली,  उस  पर  क्रास  नहीं  होता
 चाहिये  भौर  विटनेस  नहीं  होना  चाहिये।  भव  शाप
 इस  प्रोसीजर  को  ठीक  नहीं  समझोगे।  बाप  कहेगे
 कि  यह  प्रोसीजर  ठीक  तही  है।  मैंने  तो  सुझाव
 दिवा  है  कि  जैसे  हो  ऐक्यूज़ड  कोर्ट  मे  भाएं,
 उस  के  दो  दिन  के  बाद,  पाच  दिन  के  बाद  नहीं,
 फौरन  उससे  यह  बात  पूछना  चाहिए  1

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब  एक  दफा  ट्रायल
 शुरू  हो  जाये  तो  कटी न्यू अस  होना  चाहिये  1  यह  नहीं
 होता  चाहिए  कि  एक  पेशी  हुई  मई  मे,
 दूसरी  जुलाई  मे  और  तीसरी  सितम्बर  में  ।  डे

 टु  डे  हियरिंग  हानी  चाहिये  टु  डे  हियरिंग
 होगी  धौर  'डिफेंस  भी  तो  उसमे  एक  बड़ा  फायदा
 होगा  कि  उन  दिनो  से  अगर  कोई  ऐसा  गवाह
 है  तो  आप  कहेंगे  कि  सफिश्येट  काज़  है।  लेकिन
 मैं  कहता  हु  कि  सफिश्येंट  काज़  होता  है  या  तो
 इन्वेस्टिगेटिंग  आफिसर  का  या  डाक्टर  का  चह
 जानबूझकर  करते  हैं,  क्योकि  दो-चार  दफा  टी०
 To,  डी०  ए०  मिल  जाता  है।  मजिस्ट्रेट  कह  देता  है
 कि  मैं  एडजस्ट  कर  लगा  कि  तुम  चार  देखा
 झा  सकेगा  |  इस  लिये  यह  बात  बहुत  जरुरी  है
 कि  बयान  फौरन  लिये  जाय,  उस  के  बाद  डे

 टु  डे  क्रास  विटनेस  हो,  तब  ही  मैजिस्ट्रेट  को
 भी  याद  रहेगा  और  वकील  को  भी  याद  रहेगा
 कौर  जजमंट  भी  जल्दी  होगा।  लेकिन  अबसर  यह
 होता  है  कि  पहली  पेशी  राज  हुई  तो  दूसरी
 देशी  दो  महीने  बाद--फिर  न  जज  को  याद
 रहता  है  कौर  न  वकील  साहब  को  याद  रहता  है,
 बस  बयान  लिखते  चले  जाते  हैं।  हाई  कोर्ट  का
 कुल  बना  हुए  है  कि  तुम  को  इतना  कोटा  पूरा
 करना  है--यह  ठीक  नहीं  है।

 कानून  में  दफा  i09  है--मैं  इस  को  समझ
 नही  सका  हू।  मुझे  बतलाइये  कि  हिन्दुस्तान  के
 अन्दर  आप  ने  iL0  F  wee  feat  को  सज़ा
 दी  है?  श्री  राम  निवास  जी  मिर्ज़ा  मुझे  बतायें
 972  में  110  के  हत  किस  का  चालान
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 gear  है--एक  बूष्दांत  तो  बतलाइये,  जो  हैबिचुभल
 झाफेण्डर्स  है  0  के  इन्दर  एक  साल  में  कितनों
 को  सज़ा  हुई  है।

 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  please  coi-
 tinue  next.  We  are  now  taking  up  the
 discussion  under  Rule  93  by  Shri  Samar
 Guna.

 16.00  Hrs.

 DISCUSSION  RE.  FERTILIZER  CORPO-
 RATION  OF  INDIA

 SHRI  SAMAR  GUHA  _  (Contay
 Sir,  I  am  not  raising  the  issue  of  the  worh-
 ing  of  the  Fertihzer  Corporation  from  any
 political  stand-point,  nor  for  any  partisan
 purpose,  nor  from  any  opposition  angle.
 But,  as  a  humble  student  of  science,  I  consi-
 der  it  my  academic  as  well  as  patriotic
 duty  to  uphold  the  dignity  of  this  Corpora-
 tion  that  has  been  established  by  a  number
 of  dedicated  scientists,  who  have  contributed
 25  years  of  their  life  from  younger  days
 for  building  up  the  Fertilizer  Corporation
 of  India  In  fulfilling  the  national  objective
 of  self-sufficiency  and  self-reliance  in  our
 economy,  the  Fertilizer  Corporation  of
 India  has  made  a  remarkable  achievements.
 All  the  Opposition  Leaders  and  the  leaders
 of  the  Independent  group  have  sent  a  me-
 morandum  jointly  to  the  Prime  Minister
 as  also  the  Minister  of  Petroleum  and
 Chemicals  1  had  the  privilege  to  discuss
 the  matter  with  the  Prime  Minister  as  also
 with  the  hon.  Minister,  who  gave  me  8
 very  patient  hearing.  L  had  very  cordial
 discussion  with  him  for  over  an  hour  on
 the  issue  of  the  Fertilizer  Corporation.

 Sir,  I  do  not  want  to  raise  it  from  the
 partisan  point  of  view  for  another  reason.
 I  know  that  a  large  number  of  Members
 belonging  to  the  ruling  party  also  hold  the
 same  views  as  I  and  many  other  Members
 do.

 Sir,  some  disparaging  remarks  were  made
 against  the  performance  of  the  Fertilizer
 Corporation  of  India  as  also  regarding  the
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 dedicated  service  rendered  by  a  number  of
 eminent  scientists.  Surprisingly,  such  criti-
 cism  and  adverse  comments  against  them

 evoked  widespread  comments  from  almost
 all  the  important  news  papers  of  the
 country.  The  Statesman,  The  Hindu,  The
 Hindustan  Times,  The  Indian  Express,
 National  Herald,  The  Patriot,  Amrit  Bazar
 Patrika,  Hindustan  Standard  and  a  number

 of  vernacular  papers  and  many  periodicals
 like  The  Economic  and  Political  Weekly,
 Mainstream,  New  Age,  Wave  and  many
 others  have  made  comments  about  the  FCI
 in  terms  of  praise,  and  commended  their
 works.  I  wish  that  even  a  fraction  of  it
 was  said  in  support  of  other  public  under-
 takings  of  our  country.

 {  had  said  that  the  FCI  had  made  a  re-
 markable  contribution  toward  fulfilling  the
 national  objective  of  self-reliance  and  self-
 sufficiency  m  our  economy.  Let  me  env-
 merute  a  few  of  their  achievements.  The
 FCI  is  perhaps  the  only  public  sector  under-
 taking  which  incurred  no  loss  since  its
 inception.  During  the  financial  year  that
 ended  recently,  the  profit  has  been  more

 than  Rs.  5  crores,  and  99  per  cent  of  the
 production  target  had  been  fulfilled.  Trom-
 bay  and  Namrup  recorded  the  highest  pro-
 duction.  Trombay  alone  made  a  profit  of
 Rs.  9  crores  despite  the  defective  designs
 that  were  provided  earlier  by  the  American
 contractors,  which  had  been  —  successfully
 corrected  by  the  FCI  management.  Had
 there  been  no  power-cut  at  Nangal  and
 Gorakhpur,  and  suitable  coal  had  been
 found  for  Sindri,  the  FCI  could  have  made
 an  additional  production  in  excess  of  the
 target.  The  target  sale  of  FCI  was  Rs.  89
 crores,  and  this  target  has  been  exceeded.
 The  FCI  is  the  only  scientific  manufacturing
 body  in  our  country  which  has  successfully
 developed  indigenous  expertise,  necessary
 know-how,  production  technology,  design
 and  engineering,  fabrication  etc,  in  credi-
 tably  fulfilling  the  objective,  as  I  have  al-
 ready  said,  of  self-reliance  of  our  natioual
 economy.

 The  scientists  and  the  technicians  of  the
 FCI  have  succeeded  in  developing  mass
 commercial  production  of  catalysts,  and
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 now  a  part  of  it  is  being  experted  to  foreign
 countries.  The  FCI  has  not  only  developed
 its  own  chemistry  of  catalysts,  but  has  even
 developed  the  chemical  process  of
 Mass  production  of  fertiliser  from
 the  available  national  raw  materials.  It  has
 thus  helped  the  nation  to  conserve  foreign
 exchange  by  eschewing  largely  the  necessity
 for  import  of  foreign  know-how  and  foreign
 technology,  foreign  raw  materials  and
 foreign  catalysts  for  manufacture  of  at
 least  36  per  cent  of  the  national  require-
 ment  of  fertiliser.

 In  fulfilling  the  objective  of  our  national
 economy  and  expanding  the  base  of  em-
 ployment  to  a  larger  number  of  people
 belonging  to  the  lower  and  middle  income
 gioups,  it  firmly  replaced  the  monopoly
 control  of  big  foreign  and  Indian  commer-
 cial  houses  like  the  Shaw  Wallaces,  the
 Jardincs  and  the  Rallis  etc.  In  dealing
 with  the  trade  on  fertiliser  distribution,  it
 enlarged  the  marketing  facilities  to  co-ope-
 ratives  and  small-scale  dealers  and  to  the
 educated  unemployed  through  enterpreneur
 development  schemes,  whereas  the  other
 public  sector  fertiliser  units  like  the  Madras
 Fertilisers,  the  Neyveli  Lignite  Corporation
 and  to  some  extent  the  Rourkela  plant  of
 the  Hindustan  Steels  are  distributing  their
 fertilisers  not  through  co-operatives  but
 through  big  monopoly-houses.  Out  of  the
 total  requirement  of  fertilisers  in  our  coun-
 try,  about  half  of  it  is  imported  from  the
 USA,  Western  Europe,  Japan,  East  Euro-
 pean  countries,  and  about  one-third  of  it  is
 distributed  even  now  through  monopoly-
 houses.

 FCI  is  the  only  organisation  which  has
 nothing  to  do  with  the  monopoly  houses
 for  distribution  of  its  production  of  forti-
 lisers.  At  the  time  of  takeover  of  the
 management  of  the  FCI  by  scientific  techno-
 crats  in  September  970,  there  were  Rs.  2.50
 crores  outstanding  with  the  fertiliser  dealers.
 Within  two  years,  they  realised  aud  re-
 covered  Rs.  2  crores  of  these  outstandings
 from  the  fertiliser  dealers.

 The  technocrat-scientific  management  of
 FCI’s  praiseworthy  performance  in  the
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 field  of  production  and  management  brought
 down  inventories  substantially  during  the
 last  three  years  from  Rs.  30  crores  to
 Rs,  20  crotes.  FCI  has  very  largely,  for
 the  first  tme  mm  our  country  succeeded  in
 indigenising  design  and  engineering  and
 stimulating  fabrication  of  sophisticated  plant
 and  equipment  tor  the  fertiliser  industry
 FCI  has  successfully  developed  the  techni-
 que  of  coal-based  fertiliser,  on  the  one
 hand  and  dispensed  with  the  import  of
 crores  of  rupees  worth  of  sulphur  on  the
 other  by  devising  the  technology  and  the
 chemistiy  of  making  nitro-fertiliser  without
 sulphur  In  this  wat  they  have  helped  to
 conserve  and  save  foreign  excharg.  for  the
 country.

 Its  agricultural  research,  soil  testing,
 extension  and  promotion  programmes  have
 been  highly  commended  by  the  National
 Commission  on  Agriculture.  Its  credibility
 of  Indianisation  of  technology  and  _  utilisa-
 tion  of  indigenous  raw  materials  have
 impressed  Government  so  much  that  FCI
 has  been  entrusted  with  a  fresh  mvestment
 otf  more  than  Rs.  1,000  crores  for  construct-
 ing  six  new  fertiliser  plants  based  mostly
 on  coal  and  also  nitro-phosphate  plants,
 without  having  anything  to  do  with  either
 foreign  technology,  foreign  knowhow,
 foreign  expertise  or  foreign  raw  materials.

 In  the  background  of  the  remarkable
 performance  of  FCT  in  fulfilling  the
 economic  obiective  of  self-sufficiency  and
 self-reliance,  utilisation  of  indigenous
 resources,  development  of  indigenous  ex-
 pertise  and  technology,  Indianisation  of
 design  and  engineering,  fabrication  of  ferti-
 liser  plant  and  machinery,  development  of
 the  technique  of  manufacture  of  catalysts,
 elimination  of  monopoly  control  by  foreign
 commercial  houses  over  dealership,  it  is
 really  baffling  to  me  why  the  Action  Com-
 mittee  that  was  set  up  to  examine  the  work-
 ings  of  the  different  public  undertakings
 tecommended  an  immediate  restructuring
 and  reorgamsation  of  the  Fertiliser  Corpo-
 ration.
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 T  want  to  draw  your  attention  to  the

 fact  that  from  the  very  inception  of  this
 Corporation  when  the  management  was
 transferied  from  an  ICS  _  bureaucrat  to
 scientific-technocrats,  there  was  hostility
 from  the  domestic  and  foreign  interests
 with  a  view  to  scuttle  the  management  or
 control  of  the  scientist-technicians  The
 first  Chairman  of  the  Fertiliser  Corpora-
 tion,  who  was  an  ICS,  before  he  Icft  office,
 left  a  note  with  Government  making  certain
 serious  charges  against  some  of  the  scien-
 tists  working  there,  who  took  over  the
 directorship.  The  Vigilance  Commission
 made  a  very  adverse  comment  against  that
 ICS  bureaucrat,  Shri  Satish  Chandra.
 Foreign  vested  interests  made  a  sinister
 move  to  undo  the  Indianisation  of  FCI
 To  cite  a  few  examples,  the  Ford  Founda-
 tion  offered  experts  to  FCI  and  suggested
 reorganisation  of  its  planning  and  develop-
 ment  division

 One  UN  agency  came  forward  with  a
 personal  to  finance  the  design  centre  3५  a
 parallel  and  duplicate  organisation  to  the
 Planning  and  Development  Division  and
 under  the  control  of  the  UN  agency.  Then
 another  United  Nations  agency  for  Inter-
 national  Development  and  the  World  Bank
 offered  huge  financial  छत  but  with  one
 precondition,  that  the  planming  and  Deve-
 lopment  Division  will  have  nothing  to  do
 with  the  design  and  engineering  that  they
 wanted  to  do.

 The  American  experts  made  pro-
 posals  for  teview  and  reorganisation  of
 the  FCI  and  the  FCI  technical  management
 resisted  all  those  foreign  interests,  and  the
 induction  of  the  foreign  experts,  and  also
 their  attempt  at  collnboration  with  the  FCT.
 The  coal-based  Korba  project  was  approved
 by  the  FCI.  It  was  at  the  intervention  of
 some  foreign  experts,  particularly,  American
 experts,  that  it  was  given  up  for  the  time
 being,  and  as  a  result  our  Government
 had  to  lose  Rs.  3  crores,  but  now,  it  has
 been  approved  by  the  Government  after  a
 wastage  of  Rs.  3  crores  of  our  exchequer.
 Fortunately,  the  Prime  Minister  just  a  fow
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 that  fertiliser  project.
 As  I  have  said,  many  vested  interests

 ‘were  working  against  the  FCI,  when  the
 scientists  took  over  charge  of  the  FCI.
 Coal  was  supplied  by  the  Jharia  collieries
 at  that  time  but  the  new  management  decid-
 ed  to  take  better  type  of  coal  from  N.C.D.C.
 these  collieries  and  those  monopoly  dealers
 like  Shaw  Wallace  etc.,  conspired  from  the
 very  beginning  and  created  a  climate  of
 hostility  against  the  Fertiliser  Corporation.

 MR.  CHAIRMAN  :  Will  you  please  add-
 ress  the  Chair  instead  of  looking  clse-
 where?

 THE  MINISTER  OF  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  (SHRI  0.  Kk.
 BOROOAH)  :  He  is  addressing  you  but
 looking  at  me.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  Again  in  the
 case  of  sulphur  Which  was  imported  from
 outside,  another  hostility  was  confronted

 by  FCI.  The  scientists  of  FCI  were  chal-
 lenged.  Our  scientists,  without  sulphur  had
 developed  another  technique,  a  new  techni-
 que,  as  will  be  introduced  in  Haldia  plant,
 of  producing  nitro-phosphate  _  fertiliser;
 they  have  built  up  a  new  technique  produc-
 ing-fertilizer  without  sulphur.  But  the
 domestic  and  foreign  interests  who  had  the
 collaboration  for  import  worth  crores  of
 tupees  of  sulphur  were  against  this  manu-
 facture  of  nitro-phosphate  by  the  Fertiliser
 Corporation.

 A  sinister  move  was  going  on  in  collabo-
 tation  with  both  domestic  and  foreign
 interests  to  scuttle  this  Indianisation,  to
 scuttle  this  indigenous  knowhow  _  tech-
 nology,  to  scuttle  the  scientific  genius  that
 has  been  developed  by  the  Fertiliser
 Corporation.

 There  is  one  astounding  report  of  Corrup-
 tion  as  has  been  made  regarding  Fertilizer
 deal  in  Mysore  and  Andhra.  I  have  got
 here  a  number  of  press  comments;  I  have
 collected  these  press  comments  which  are
 al  praise  for  the  Fertiliser  Corporation.
 Even  The  Hindu  has  said  that  “instead  of
 creating  a  fuss  the  Fertiliser  Corporation
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 instead  they  have  got  some  punishment.”
 This  is  from  The  Hindu.

 There  was  again  hostility  to  FCT  in  the
 Action  Committee's  report.  It  is  a  strange
 Action  Committee's  report.  The  committee
 was  constituted  with  five  persons  headed
 by  Mr.  M.  S.  Pathak.  00  of  these  five,
 none  of  them  have  any  knowledge  whatso-
 ever  of  th:  fertiliser  industry  or  its  expertise.
 Three  of  them  were  bureaucrats  and  one
 of  them  was  from  private  interests.  And
 strangely  enough,  in  such  an  industry  in-
 volving  several  hundred  crores,  in  a  bref
 note,  a  note  of  seven  to  eight  pages,  with-

 out  going  into  the  merits,  without  giving
 any  arguments,  suddenly,  they  have  come
 to  an  astounding  conclusion.  What  is  the
 conclusion?  Without  any  logic,  without
 any  reasoning,  they  have  come  to  a  sub-
 jective  conclusion,  a  biased  conclusion.
 What  do  they  say  in  that  conclusion  with-
 out  any  logic  or  without  any  argument  and
 without  having  any  expert  views  whatso-
 ever  about  the  fertiliser  industry?  They
 came  to  the  conclusion  :

 “The  Committee  has  come  to  the  con-
 clusion  that  the  peiformance  of  the
 FCI  as  a  whole  is  unlikely  te
 improve  unless  significant  changes
 are  made  in  the  top  management.
 In  fact,  even  the  proposals  con-
 tained  in  the  report  are  unlikely  to
 receive  adequate  attention  unless
 such  changes  are  made.”

 I  do  not  know  whether  the  Government
 is  going  to  take  any  cognisance  of  such  an
 astounding  and  unexpert  recommendations
 of  a  Committee  which  had  ‘no  experts’  in
 it.  They  have  recommended  that  the  FCT
 should  be  dismembered  into  several  in-
 dependent  zonal  units.  The  result  would
 be  :  independent,  three  tier  units,  building
 super  structure  with  growing  additional  ex-
 penditure,  many  times  more  for  the  Govern-
 ment  without  having  any  benefits  whatso-
 ever.

 Under  the  pretext  of  speedy  execution
 of  projects  and  modernisation  of  techno-



 231  Fertilizer  Corpo.

 {Shri  Samar  Guha]
 logy,  even  though  the  Fertilizer  Corpora-
 tion  resisted,  the  Action  Committee  wanted
 induction  of  foreign  collaboration,  foreign
 technology,  foreign  finance  and  foreign
 supervision.  Thus  the  Action  Committee
 indirectly  wanted  to  open  the  gate  of  colla-
 boration  with  foreign  interests.  Therefore,
 I  do  not  know  whether  the  Action  Com-
 mittee’s  Report  has  any  value  whatsoever.

 MR.  CHAIRMAN  Mr.  Guha  has
 raised  a  very  important  discussion.  I  find
 there  is  a  list  of  Members  who  want  to
 participate.  The  time  allotted  is  two  hours.
 If  Mr.  Guha  wants  that  other  Members
 should  also  participate  in  this,  I  should
 like  him  to  finish  within  5  minutes.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  It  may  not  be
 possible.  In  the  morning  I  was  told  that
 I  would  be  given  ‘sufficient’  time.  I  want
 at  least  5  minutes  more.

 MR.  CHAIRMAN:  Please  try  to  conclude
 in  ten  minutes.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  There  is  repot
 of  widespread  black  marketing  in  the
 country  in  fertiliser  distributions.  An  im-
 pression  has  been  created  as  though  the
 Fertiliser.  Corporation  is  responsible  for
 this  blach  marketing  or  it  has  some  hand
 ण  link  with  black  markets.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN  (Muvattupuzha):
 what  is  the  provocation  to  defend  one
 Government  of  India  concern,  of  all  the
 Government  of  India  concerns?

 SHRI  D.  K.  BOROOAH.  He  is  not
 opposed  to  public  sector  at  afl.  He  started
 praising  one  and  he  will  end  up  praising
 everything  else.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  The  Fertilizer
 Corporation  deals  with  only  1S  to  ॥7  per
 cent  of  the  total  fertilisers  supplied  to  the
 consumers,  including  imports.  Nearly
 half  of  it  is  distributed  through  public
 agencies  like  co-operatives,  remaining  half,
 that  is  eight  to  nine  per  cent,  through  the
 large  number  of  small  dealers  including
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 new  dealers  from  among  the  educated  ua-
 employed.  The  remaining  80  to  85  per
 cent  of  the  fertilizers  is  distributed  by  the
 Central  Fertilizers  Pool  through  the  State
 Governments  and  other  private  and  public
 sector  manufacturers.

 Of  the  various  fertilizers  only  in  respect
 of  three  varieties  ammonium  sulphate,
 calcium  nitrate,  urea,  the  prices  are  con-
 trolled.  IT  have  spent  about  40  to  45
 hours  in  going  through  all  these  papers
 which  I  have  never  done  before.

 The  Fertilizer  Corporation  of  India  had
 sent  a  circular  to  the  State  Government
 to  wentify  the  malpractices,  if  any,  among
 the  selected  fertilizer  dealers  who  were
 licensed  by  the  State  Governments.  Out
 of  2400  fertilizer  dealers  there  were  com-
 plaints  against  only  seven  or  eight  dealers
 and  immediately  steps  were  taken  and  the
 licenses  of  these  dealers  were  cancelled.

 Sir,  the  hon  Minister  said  the  other
 day  that  the  marketing  of  fertilizer  should
 be  given  to  Agriculture  Ministry.  F.C.J
 offered  to  give  whole  of  the  fettiliser,  am-
 monia  sulphate,  for  distribution  through
 Agriculture  Ministry  to  the  cultivators  that
 is  produced  by  the  Sindri  Fertilisers  The
 Agriculture  Ministry  decided  to  take  only
 30  per  cent  of  this  fertiliser.  But,  after
 three  months  they  gave  up  the  responsibi-
 lity  of  fertiliser  distribution  Now  licences
 are  given  by  the  State  Governments  and
 the  responsibility  now  lies  with  them  and
 not  with  the  F.C.

 Some  misunderstanding  has  been  created
 about  some  deals  of  fertilisers  in  Mysore
 and  Andhra  Pradesh.  व्‌  want  to  draw
 your  hind  attention  again  to  one  particular
 aspect.  When  the  technocrat  took  over
 the  management  of  the  Fertilisers  Corpo-
 ration,  as  I  have  already  said,  Rs.  2.50
 crores  were  outstanding  with  the  Fertiliser
 dealers  without  any  security  from  them.
 Within  two  years  the  F.C.I.  recovered
 abuut  Rs.  2  crores.  Out  of  enthusiasm.
 some  of  the  field  officials  in  Mysore  and
 Andhra  Pradesh  also,  in  their  bona  fide
 motive,  collected  the  arrears  for  the  Gov-
 ernment  worth  Rs.  3  lakhs.  They  had
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 evolved  a  certain  procedure  in  this  regard.
 fhai  was  not  done  in  secrecy.  The  Trom-
 bay  Unit  Managers,  Production  Managers
 utc.  had  an  open  discussion  about  this  with
 uther  departments  of  the  F.CI.  The
 Marketing  Manager,  unfortunately,  verbally
 had  pointed  out  certain  legal  aspects  of  it
 which,  he  felt,  should  also  be  taken  into
 consideration.  But,  before  the  legal  pro-
 cedure  was  finalised,  in  their  enthusiasm,
 the  field  officers  collected  Rs.  3  lakhs
 and  the  draft  was  deposited  in  the  F.C.L
 account.  Nine  out  of  more  than  40
 dealers  in  Andhra  and  Mysore  wanted  to
 cain  their  goodwill  and  hence  they  paid
 the  arrears.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN:  From  whom?

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  am  coming
 to  that.  The  amount  was  collected  by
 way  of  drafts  and  deposited  in  the  Bank.
 When  it  was  found  that  this  was  collected
 by  the  field  officers  hastily,  five  members
 uf  the  Board  of  Directors  themselves,  in
 their  meeting  in  Bombay,  jointl,  discussed
 the  whole  matter  and  they  found
 that  there  was  some  irregularity  in
 the  procedural  matter.  Theivivre,  _  it
 is  they,  who  decided  that  the  whole
 matter  should  be  investigated  by  the  C.B.I.
 before  it  came  to  the  attention  of  the
 Government  and  Parliament  or  Press.
 Then  they  themselves  jointly  held  a  dis-
 cussion  and  referred  the  matter  for  investi-
 gation  by  the  C.B.L  The  Marketing
 Manager  immediately,  instantly,  issued  ins-
 tructions  to  all  officers  concerned  to  ex-
 tend  their  co-operation  to  the  C.B.I.

 There  are  420  dealers  in  Mysore  and
 Andhra.  Even  though  the  fertilisers  had
 been  controlled,  some  had  gone  into  the
 black  market.  What  is  the  amount  in
 volved?  I  have  made  some  calculation  in
 this  regard.  l  find  that  0.1  per  cent  of
 the  total  fertilisers  only  is  being  used  by
 the  fertiliser  dealers  in  Mysore  and  Andhra
 Pradesh.  In  terms  of  monacy,  this  amount
 is  about  Rs.  3  lakhs  only.  This  amount
 went  to  Government  and  not  to  them.  The
 umount  was  deposited  with  the  bank.
 Incidentally  this  amounts  to  01  per  ceat
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 of  the  total  fertilisers  produced  by  the
 Fertilisers  Corporation,  which  is  worth
 about  Rs.  90  to  95  crores.

 They  themselves  referred  it  to  the  CBI,
 but  unfortunately  some  step  was  taken
 against  the  Production  and  the  Marketing
 Director  and  the  Manager  of  the  Trombay
 unit.  They  have  been  asked  to  gu  un
 leave.  The  Minister  said,  there  is  no
 prima  facie  case  against  them.  But  on
 the  basis  of  prima  facie  suspicion,
 they  were  asked  to  go  on_  leave.
 |  do  not  want  0  attribute  any
 motive  for  the  action  taken  by  the  Minis-
 ter.  May  be  he  wanted  time  to  go  into
 it  and  scientifically  scrutinise  it.  At  Jeast
 three  or  four  former  Ministers  for  Petro-
 feum  and  Chemicals  have  personalty  told
 me  that  if  Dr.  K.  R.  Chakravartty  and  Dr.
 Mukerjee  are  not  honest  and  efficient  offi-
 cers,  they  do  not  know  who  else  could
 be  called  as  honest  and  efficient  officers.

 SHRI  D.  K.  BOROOAH:  Dr.  Chakra-
 vartty  was  not  asked  to  go  on  leave.
 There  is  no  complaint  against  him.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  He  has  been
 given  an  international  award  recently.
 During  the  last  discussion,  his  image  was
 also  smeared  in  a  very  undignified  way.
 One  Member  of  Pailiament  wrote  to  Mr.
 Setht  in  97]  as  follows.  This  shows
 how  the  conspiracy  was  going  on  from  the
 beginning  The  letter  reads  thus:

 “Iam  grateful  to  you  for  assuring
 us  a  thorough  enquiry  into  the
 shocking  charges  against  Shri
 K.  RK.  Chakravartty,  Shri  S.  K.
 Mukerjee,  Shri  0.  K.  Ghosh  and
 their  associates.  Majority  of
 Members  of  Parliament  are
 anxious  to  see  that  these  mani-
 pulators  are  turned  out  from  the
 FCI  at  the  earliest.  It  is  requested
 that  the  enquiry  be  entrusted  to
 the  former  Chairman,  Mr.  Satis
 Chandia,  ICS,  Secretary  of  De
 fence  Supplies  ...but  not  to  be
 given  to  Shri  K.  D.  Malaviya  or
 Shri  Haksar  or  any  other  officials.
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 Their  termination  should  not  be
 delayed  in  the  name  of  enquiry."

 4  do  not  want  to  mention  the  names  of
 the  MP  who  wrote  this.  This  was  done
 just  a  few  months  after  these  technocrat
 scientists  tooh  over  the  management  of
 the  FCI.

 In  conclusion  I  would  like  to  say,  as
 TI  said  in  the  beginning,  I  quite  agree  that
 in  a  public  undertaking  with  such  a  huge
 national  investment,  its  working  and  func:
 tions  should  be  reviewed  periodically.  Bur
 who  should  make  the  review?  The  Parlia-
 mentary  Committee  on  Public  Under
 takings  or  some  expert  body  which  has
 expertise  knowledge  about  the  technology
 of  the  fertiliser  industry?  The  recommen-
 dation  of  the  Action  Commuttee,  which
 has  no  expert  knowledge,  was  made  for
 several  reasons.  One  teason  was,  some  of
 them  wanted  to  open  the  collaboration  with
 foreign  interests  again  and  induct  En-
 gineering  India  Limited,  which  has
 specialised  expertise  only  for  fabrication
 of  oil  refineries  and  not  fabrication  of
 fertiliser  plants  In  the  name  of  moderni-
 sation  and  speedy  execution  and  speedy
 production,  the  Action  Committee  wanted
 to  open  the  gates  of  foreign  collaboration
 and  foreign  intervention  and  monopoly
 control  of  distribution  of  fertilizer.  That
 is  the  reason.  I  do  not  object  to  a  re-
 view.  Certainly  you  should  review.
 May  [I  request  the  hon.  Minister  who
 has  taken  up  the  matter  of  going  into  this
 problem  to  see  that  certain  experts  are
 entrusted  with  it  or  request  the  Committee
 on  Public  Undertakings  of  Parliament  tu
 go  into  the  matter.  Let  him  get  that  re-
 port,  go  through  it  and  then  take  a  cool
 and  calculated  action.

 Lastly,  I  may  mention  that  these  two
 officers,  the  Manager  of  the  Trombay  Unit
 and  the  Production  and  Marketing
 Manager,  they  have  contributed  their  dedi-
 cated  service  for  the  FCI  Accidentally,  it
 so  happens  that  out  of  five  Directors  three
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 Directors  belong  to  a  certain  linguistic
 fraternity.  In  this  House  some  very  un-
 charitable  remarks  were  made  like  ‘trio’
 and  ‘three  musketeers’  etc.  against  three  of
 them.  I  want  to  say  that  these  ‘three
 musketeers’  were  raised  to  the  present  high
 offices  from  humble  ‘positions,  after  giving
 25  years  of  service  to  the  Fertilizer  Cor
 poration,  They  have  been  elevated  to
 this  position  for  the  dedicated  service  they
 have  given.  It  has  been  stated  that  they
 have  tried  to  induct  persons  of  a  certain
 linguistic  group.  It  is  not  a  fact.  I  have
 statistics  to  show  that  after  the  scientists-
 technocrats  have  taken  over  the  manage
 ment,  the  percentage  of  employment  of  cer
 tain  linguistic  groups  was  as  it  was  when  it
 was  under  the  control  of  the  ICS  manage-
 ment  of  Shri  Satish  Chandra  and  it  has  not
 increased.

 In  the  end  I  would  say  that  these  two  ofh-
 cers,  who  have  done  dedicated  service,  they
 might  have  committed  some  procedural  ine
 gularities,  but  they  have  acted  only  with  the
 bona  fide  intention  of  having  additional  ear-
 ning  for  the  Government.

 sit  सलपाल  कपूर  (पटियाला)  मेरा  पाया  श्राफ
 राई  है।  जब  सी०  बी०  कराई  किसी  मामले
 की,  किसी  अफसर  के  बारे  में,  एंक्वायरी  कर  रहा
 हो,  तो  क्या  उस  के  बारे  में  इस  किस्म  के  रीमिक्स
 कर  के  पालियासेट  को  गुमराह  करने  की  कोशिश
 की  जा  सकती  है?

 MR.  CHAIRMAN  I  would  request
 Shri.  Samar  Guha  to  conclude.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  would  request  the
 hon.  minister  to  ask  the  CBI  to  expedite  the
 inquiry.  If  the  CBI  finds  that  somebody  is
 guilty  of  any  complicity  whatsoever,  or  any
 malpractice,  Sir,  you  know  my  humble  ser-
 vice  in  this  House  for  the  last  seven  years,
 [  will  not  defend  anybody  who  is  charged
 with  even  an  iota  of  corruption  or  malprac-
 tice.  But,  as  I  know  them  and  as  I  know  the
 Fertilizer  Corporation  of  India,  as  a  student
 of  science  it  is  my  academic  duty,  it  is  my
 patriotic  duty  to  uphold  the  dignity  of  the
 institution  that  has  contributed  to  the  objec-
 tive  of  self-reliance  and  self-sufficiency  of
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 our  national  economy  and  also  the  dedicated
 service  of  its  scientists  and  technicians.
 6.38  hrs.
 RE:  DISCUSSION  ON  INCREASE  IN
 PRICES  OF  ESSENTIAL  COMMODITIES

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMEN-
 TARY  AFFAIRS  (SHRI  K.  RAGHU

 *RAMAIAH):  This  morning  a  feeling  was
 expressed  by  hon.  Nfiembers  on  both  sides
 of  the  House  that  there  should  be  a  dis-
 cussion  on  the  increase  in  prices  of  essential
 commodities.

 the  Government.

 a  discussion.  J  suggest  that  this  discussion
 may  be  under  rule  93  and  it  may  be
 taken  up  on  the  i5th  May.
 6.39  hrs.
 DISCUSSION  RL.
 PORATION  OF  INDIA—contd.

 को  दरवाज़ा  श्तिह  (होशियारपुर)  सभापति
 महोदय,  हमारे  दोस्त  श्री  गुहा  ने  एक  निहायत
 संजीदा  मसला  उठाया  है  और  इस  के  जारे  में
 मुझे  खुशी  है  इस  बात  की  कि  उन्होंने  पूरे  तौर
 पर  इंडियनाइजेशन  के  लिए  एक  केस  बनाया  है।
 यह  चाहिए  भी  था  क्योंकि  हम  चाहते  है  कि
 हमारा  मुल्क  सेल्फ  सफिश्येट  हो  कर  लिहाज  से,
 और  राज  तो  फर्टिलाइजर  की  बहुत  जरूरत  है
 इस  बाल  के  लिए  कि  हमारे  फूइग्रेन्स  ज्यादा  हो।
 हम  पिछले  सालों  से  कोशिश  करते  शाए  है  कौर
 उस  कोशिश  में  हम  बहुत  हद  तक  कामयाब  नहीं
 हो  सके  ह  फटिलाइज्गर  उस  मिक़दार  मे  मिल
 सके  जिस  में  हमे  जरूरत  है।  इसलिए  यह  मामला
 शौर  भी  अहम  हो  जाता  है  शौर  इस  के  प्राम  एंड
 कान्स  सोचने  की  जरूरत  है।  मुझे  उन  पर  कोई
 शक  नहीं  हे,  जिस  ढंग  से  वह  लाए  है  शौर  यह
 खुशी  की  बान  है  कि  यह  पब्लिक  सेक्टर  के  हक
 में  बोले  है।  पब्लिक  सेक्टर  हम  चाहते  है,  हमारी
 गवर्नमेंट  की  पालिसी  भी  यह  है  कि  जहा  तक
 हो  सके  पब्लिक  सेक्टर  को  मजबूत  किया  जाय

 जहां  जहां  खराबियाँ  हैं  उस  को  दुरुस्त  किया  जाय।
 इनमें  कोई  दो  राय  नहीं  हैं।  मैं  यह  बाते  इसलिए
 कहता  हू  कि  हम  उन  के  साथ  सहमत  है  इस  बात  में  Y
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 At  that  time  I  said  that  I
 will  report  to  the  House  the  reaction  of

 It  is  true  that  this  sub-
 ject  was  discussed  earlier  in  this  session.
 All  the  same,  Government  are  agreeable  to
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 अरब  मैं  कुछ  चीजे  अर्ज  करना  चाहता  है  1
 मैं  यह  कड़ता  ह  कि  ठीक  है  काम  करते  से  कभी
 कमी  सुरती  हो  सकती  है।  काम  करने  में  कभी
 कभी  थोडी  बहुत  कही  कमी  रह  जाती  है।  लेकिन
 यह  कमी  काई  सरकार  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकती
 कि  आरबिद्रेरिली  सारी  चीजें  होती  रहे।  मैं  ए०  थी ०
 सी०  किसी  के  भी  खिलाफ  नहीं  है यह  एफ७
 सी०  झाई०  ता  नई  आर्ट  है  हमारे  सामने
 (व्यवधान)  मैने  न  बनर्जी  कहा  न  मुखर्जी

 कहा  |  मैं  ता  wo  वी०  सी०  कह  रहा  ह्  t  मुझे  नहीं
 पता  है  कि  कोन  है  कौन  नहीं  है।  मैं  इतना  नहीं
 जानता  1  मैं  सिर्फ  यह  जानता  हू  कि  वहा  एक
 बलास  काम  कर  रही  हैं।  में  हमेशा  ठेक्नाक्रेंट्स
 के  हक  में  रहा  ह्  ७सलिए  कि  उनको  टेक्निकल
 बातो  ा  पता  होता  है।  टेक्निकल  बातों  का  पता
 हो,  हमारे  मुल्क  का  बागे  ले  जाय,  इसमे  कार  दा
 राय  नहीं  हों  सकती  |  यह  होना  चाहिए।  लेकिन
 यह  भी  है  कि  हमारे  टेक्नोक्रेट्स,  में  नाम  नहीं
 लेना  चाहता,  बड़ी  बड़ी  जगह  पर  बह  है,  लेकन
 उन  का  काम  वहीं  खडा  है,  मुल्क  की  प्रोडक्शन
 बागे  ले  जाना  चाहते  थे,  बह.  वही  खड़ा  है,
 साइमीस  कई  चीजों  में  आया  है  कौर  कारण  यह
 है  कि  बह  अपने  लग  की  वहा  पाबन्दी  लगाते  है,
 कि  यह  हीनता  चाहिए,  वह  होना  चाहिए.  मैं  काई
 भाई  सी०  वास  या  इस  क्लास  के  हक  में  नहीं
 है  न  मैं  किसी  के  खिलाफ  ह  (व्यवधान)

 श्राप  की  बारी  आएगी  तो  श्राप  बोल  लेया।
 में  यह  श्री  करता  हू  कि  टक्‍नोश्रेट्स  के  हक  में
 म॑  इसलिए  पगहा  7  कि  इन  का  काम  करने  दिया
 जाय  क्योकि  इन  को  पता  है  कि  कहा  खराबी  है
 झ्र  कौन  लग  काम  हमे  करना  है।  शायद  भाई
 To  एस०  या  दूसरे  लोग  उस  बात  को  जान  नहीं
 पाते  |  लेकिन  कई  बार  यह  समझते  हुए  भी  में
 अपने  अन्दाज़  में  कुछ  चीजे  रखना  चाहता  FI
 हमारे  दोस्त  ने  कहा  कि  आन्ध्र  में  .0r  परमिट
 था  1  रुपया  नहीं  बता  सके  कि  कितना  &  रुपया
 किस  ने  दिया  शौर  कौन  वह  है।  किन  दूसरी
 चीजों  में  रुपया  देने  वाली  वह  ह ठ-14.  पार्टीज
 थी  ?  किस  बजह  से  दिया  गया  ?  इस  की  क्यों
 न  एनन्‍्कवायरी  की  जाय  ?  मै  समझता  हूं  भाप  इसके
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 [भरी  दरबारा  सिह]
 अदर  डीप  जाय  तो  बाप  को  इस  के  साथ  बहुत
 सी  जुड़ी  हुई  बाते  मिलेगी  जिस  से  श्राप  सारे
 देश  भर  की  एफ०सो०गअआ्राई०  का  काम  देख  पाएंगे  |
 यह  दूसरी  एफसीआई  हमारे  पास  आई  है
 पहली  थी  फूड  कारपारेशन  आफ  इंडिया  d  हमने
 उस  के  बारे  में  भी  बहुत  कुछ  बहा  था  कि  उसके
 दर  शराबी  है  उस  का  दुरुस्त  किया  जाय  ।  उस
 एफ०्सी०प्राई/  मे  यह  स्थिति  रही  कि
 लोड  ग्रेन  फॉर्मर  से  लेते  रहे  कौर  जा  फ्लावर
 मिल्स  है  उनका  बैग  मे  डाल  कर  देत  रह  और
 सारा  रुपया  एफ०  सी०  कराई  खुद  अपनी  पाकेट
 स  देती  रही  ।  करोडों  रपये  इस  तरह  से  दिए
 गए  ।  ऐसी  बाते  होती  रही  1  (व्यवधान )
 में  उस  की  बात  नहीं  बर  रहा  हु  ।  नाम  उसका
 भी  फ ०  सी०  कराई  हे  -  मैं  उस  एफ०  सी०
 wto  को  छोड़ता  है  n  लेकिन  यह  एफ०  सी०  भाई
 उससे  कम  नहीं  है  ।

 ही  झटका  बिहारी  बाजपेयी  (ग्वालियर)  उसक
 चेयरमैन  साहब  कहा  गए  ?

 श्री  दुबारा  सिह  उस  के  चय रमन  साहब
 आप  से  मिलने  गए  होगे  ।

 से  उसकी  बात  कहता  ह  इसलिए  कि  दाना
 में  खराबी  है मै  कसी  का  नाम  नहीं  लूगा,  न
 मुझे  उनके  नामा  का  पता  है।  भाई  सी
 बात  मै  रखना  चाहता  हू  ।

 बह  आजकल  काई  एक्टिंग  जनरल  नज़र  प्लान
 कौर  डेवलपमेंट  है  |

 उस  बार्ड  न  जा  वाड  बना  हुमा  है  जा  मजूरी
 देता  है,  उसने  मजरी  द  दो  कि  इनका  मैनेजर
 रखना  जाहिए  ।  में  मिनिस्टर  साहब  से  यह  कहता
 है  कि  इसका  आप  दरियाफ़्त  कीजिए  आया
 की  मारी  दी  या  नहीं  दी  और  नहीं  दी  ता
 अब  तक  काहे  क॑  लिए  रखे  हुए  है  उनका  ?

 दूसरा  यह  है  कि  :950  में  यक़ीनन  पब्लिक
 बीस  कमीशन  ने  इस  आदमी  का  जो  वहा  काम
 करता  है,  मुलाजिम  है  उस  का  रिजल्ट  क्या  और
 उस  को  राज  वही  रखें  हुए  है।  किसने  रखा  है  ?
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 i96.  में  नंगल  जौर  सिखी  ी  फिलासफर
 फैक्ट्री  को  इकट्ठा  करके  मह  एफ०  सी०  झाई०  बनाई
 कौर  नगर  या  गोरखपुर  मे  आपका  प्रोडक्शन
 बढ़िया  है  लेकिन  में  पूछना  चाहता  हू  यह  फोन
 चार  कौर  जो  है  दुर्गापुर,  कोचीन  कौर  बरौनी
 इनमे  ड्राप  का  प्रोडक्‍शन  किस  हद  तक  बढ़ा  है?
 पचास  परसेंट  वह  है।  इन  जगहों  पर  कितना
 प्रोडक्शन  हुआ  उसका  भी  अन्दाज़ा  बर  लीजिए
 कौर  यह  जा  कोकीन  मे  है  ,  हम  ने  एक  और  भी
 हालत  रखी  है  जिस  अकादमी  का  मार  बीट  वर
 बहा  से  निकाला  गया  उसपर  झदैग  हुसना,
 एसाल्ट  किया  गया  उसका  उस  प्राप्ति  ने  जितना
 आधा  हिस्सा  उसका  तैयार  किया  है  वह  बुकिंग
 में  है  और  श्रद्धा  हिस्सा  जिन  लगा  की  हिफाजत
 करन  के  लि?  यहा  लाग  बाल  रहे  है,  उनका
 तैयार  किया  हुआ  वह  वहीं  बडा  है  और  बह
 प्रोडक्शन  नहीं  द॑  रहा  है,  कोचीन  मे  यह  हालत
 है  t  ड्राप  देख  लीजिए  और  इस  का  दरयाफ़त
 कीजिए  ।  मे  नाम  नहीं  लगा  कसी  का  क्योकि
 कहते  है  कि  यह  अमेरिका  बाल  है  ।  में  जानना
 चाहता  हू  कि  यह  कौम  है  केमिकल?  उसको
 कौन  मदद  ले  रहा  है?  केमिकल  अ्रमरिका  की
 कम  है,  उस  का  आग  लान  के  लिए  क्लीन
 मदद  की  है  इस  मा  भी  दरियाफत  कीजिए  t

 एक  बात  जौर  कहना  चाहता  है  और  उसने
 दा  आदमी  के  नाम  मझे  लग  पड़ा  t  ग्रह  एक  कम
 है  जिसने  अदर  दा  कार्ड  ह॑  एक  अम्बई  मे  काम
 करता  है  एक  बल क़तल  में  काम  करता  है  ।
 कौर  वह  बजट  है  किसके ?.  मोनेट  एडिट राइट लो
 को  क्रम  है  सब  से  निकम्मी  &  उसके  और  तह्स
 हैं  कि  हडिजिनन  यहा  तैयार  करने  देते  हैं  t
 परन्तु  प्रोजक्ट  सत्तर-असर  करोड़  क॑  जा  हैं  उससे  से
 35  करोड़  ब॑  करीब  बाहर  से  लाते  है  !  ता  ब्या
 यह  इडिणजिनस  तैयार  हां  रहा  है  ?  बह  दा
 भाई  है  कपाड़िया  काई  है  उन  का  नाम  मुझे  माता
 है  लेकिन  कोरिया  या  कपाड़िया  ऐसे  कुछ  नाम  है।
 बह  करोड़ो  रुपये  की  जायदाद  के  सालिक  है  |
 में  उनकी  परसनल  आते  में  नहीं  जाना  चाहता
 कि  कीमत  हीरे  जवाहरात  शादियों  मे  धौर  दूसरी
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 जगहों  पर  उन्होने  दिए  हैं,  कितना  करोड़ो
 रुपया  उनके  पास  है  ?  यह  कहां  से  आया  उस
 के  पास  ?  कितनी  जायदाद  उनके  पास  पहले
 भी  ?  यह  सारी  बाते  श्राप  दरियाफत  कीजिए  ny
 or  शायद  उस  जैसी  को  जानते  न  हो  ।  पाच
 परसेंट,  दस  परसेंट  वह  दूसरों  को  देते  है  शोर
 फिर  यह  सारे  का्टरैक्ट  लेते  है  ।  यह  कौन  कर  रहा
 4  इस  के  बारे  में,  दरियाफ़्त  कीजिए  ny  यह  कोई
 छोटी  बात  नहीं  है  -  जाते  जाते  यह  कह  गए
 कि  कोई  बात  नहीं  है,  कुछ  इस  चील  का  ख्याल
 रखे  कि  बाप  ने  स्टेटमेंट  दिया  ।  श्राप  न  कहा
 कि  प्राइम  फेम  तो  कोई  नहीं  है  लेकिन  सस्पिशन  है।
 वह  प्रतिमा  फंसी  कौर  सस्पिशन  दोनो  जुड़े  ५
 हाते  हैं  उसके  साथ  t  तभी  लो  प्राइमा  फंसी  बनाता  है।
 में  अपने  दोस्त  से  इत्तफाक  करता  मगर  वह
 एन्बबायरी  को  वाडेल  करते  ओर  कहते  कि  सारी
 एफ  सी  कराई  को  इन्क्वायरी  कर  लीजिए,
 काई  कमी  है  तो  उस  को  दूर  कीजिए  और  अगर
 वह  दोस्त  जिस  के  नाम  उन्होंने  लिए  बह  अच्छे  है
 ता  क्यों  उन  की  मदद  की  जाय  ?  लेकिन
 मैं  यह  कहना  चाहता  हु  कि  एक  हो  धक्के  मे
 तीन  हजार  आ्रादमी  रखें  गए  है  ।  क्रिस  बात  के  लिए
 ब्रोकर  किल  ने  खा ?  आविद्वरिली  रखा  ।  किसने
 ईज़ा जन  दी  ?  टेक्नोक्रेट्स  की  बात  सुनिए  ।  यह  जो
 नान-इजीनियसं  है  उनको  सलेक्ट  किया  जाता  है
 चीफ  इंजीनियर  की  पोस्ट  के  लिए  ।

 ये  बहुत  अच्छे  टेक्नोक्रेट  है--जो  किसी
 यूनोवर्सिटों  से  नहीं  पढे  है,  उनको  चीफ  इन्ही-
 नियर  बना  कर  रखा  हुआ है.

 थ्री  समर  गृह  कब  हुमा है?

 श्री  दर दारा  सिह  यह  प्रभी  हो  रहा  है--
 गलत  होगा  तो  दुरुस्त  कर  देगे  ।

 पेट्रोलियम  भ्र ौर  रसायन  मंत्री  (श्री  देवकांत  बरुआ)
 नाम  बताला  दीजिये,  तब  तो  पता  चलेगा  t
 बाद  में  बतला  दीजियेगा।

 श्री  दरबारा  सिह  प्राइवेट  मैं  बताला  दूगा  ।
 मैं  आप  की  सविसिद्ध  का  नाम  पालियामेन्द्री  तौर
 पर  नही  लेगा  चाहता  हू  ।
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 wie  भी  बहुत  सी  बाते  हे--मे  किसी  पोलि टी-
 कल  आदमी  का  नाम  नहीं  लेना  चाहता  कि  किल
 तरह  से  उनका  इन्वाल्वमेन्ट  है  और  न  ही  मेरा
 ऐसा  स्वभाव  है।  से  इतना  ही  कहना  चाहता  ह्  ि
 जितने  एप्रूवल  बोर्ड  ने  नहों  किये  है,  उन  को  वापस
 कीजिये,  क्‍यों  वहा  रखें  हुए  है  कौर  कौन  उस  के
 लिये  ज़िम्मेदार  है  ।  इस  किस्म  के  फ्राइलेट
 एक्शन  के  लिये  उनको  इतनी  पावस  दी  हुई  है
 और  जो  उन  की  मर्जी  होती  है  करते  है  ।  मिनिस्टर
 का  क्‍या  पत्ता  है।  ये  सरकार  के  नीचे  ग्वाले
 करोड़ो  रुपयों  पर  बैठे  हुए  है  जरा  गहराई  में
 जाइये,  श्राप  को  पता  चल  जायेगा  कि  कितनी
 बडी  बडी  मछलिया  हा  गई  है,  कितनी  फैट
 हो  गई  है  ny

 एक  शौर  तमाशा  है--राज  कल  लकी  दिखे
 जाते  है--जैसे  पदमश्री  मिलता  है--जिस
 आदमी  के  बोसे  बताया,  रिसर्च  की,  उसको
 ता  कुछ  नहीं  मिला,  लेकिन  जा  दूसरे  बडे  साहब  बे,
 उन्होंने  ल ेलिया,  क्योकि  वह  उसके  साहब  थे,  बडे  थे---
 जरा  इस  जालसाज़ी  को  दारयाफ्त  तो  को जिमे  ।

 को  समर  गृह  एक्सपर्ट  कमेटी  बैठाइये  ।

 श्री  दरबारा  सिह  पाने  बहुत  भ्रमणी  बात  कही  है,
 मुझ  का  सपोर्ट  क्रिया  है।  आप  काई  इन्वेस्टिगेशन
 कमेटी  कायम  करे  जिससे  कि  तमाम  चीज  सामने
 कराये,  इरसेंगुलर  शौर  फ्राइलेट  तरीके  सेजा  काम
 चल  रहा  है.  वह  रुक  सके  t

 एक  बात  मुझे  याद  भाई--समर  गृह  साहब  ते  कहा
 कि  दो  हजार  एजेन्सी  है  ।  उनमे  200  के  करोड़
 काझारेपटिव  सोसायटीज  है  -  आप  फौजियों  को
 दीजिये,  डिसएबल्ड  को  दीजिये,  प्रनएम्पलायेड
 इंजीनियर्स  को  दीजिये,  लेकिन  जो  दूसरी  घ्रुसपैठ  है
 उस  से  बचाये  |  श्राप  सीधा  कोझ्मापरेटिब्ज  को
 दीजिये  या  जो  बलैक्टिव  तौर  पर  काम  करने  बाले  है
 उनको  दीजिये  t  मार्केटिंग  फेडरेशन  या  जो  दूसरी
 इस्टीचूशन्त  है  उनकी  मारफत  दीजिये,  केलो
 का  देते  हैं  तो  यह  डिस्त्रीणन  उनके  पास  चली
 जाती  है,  यह  तरीका  ठीक  नहीं  है,  इसी  लिए
 ये  सारी  बाते  हो  डी  है  ।
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 श्री  दरबारा  सिह]
 मेरे  पास  बहुत  सा  मैटीरियल  है  लेती  म  बाबू
 कर  गया  हु  में  यहा  दना  नहीं  चाहता  ।  श्राप
 पूछा  ता  लिख  कर  दे  देगा  ।  मे  श्री  समर  गृह
 से  इत्तिफक  करता  हू  कि  इसकी  पूरी  तरह  से
 एंक्वायरी  कराइये  और  गर  सज़ा  क  काबिल
 हो  तो  सजा  दीजिए  और  जा  बढिया  राम
 करने  वाले  हैं  दर  से  काम  कर  रहे  है---उनको
 मौका  दीजिये  ।  श्राप  इस  की  गहराएँ  मं  जायेग
 नो  कराना  रुपये  की  गन्दगी  मिलेगी।  तम  न
 अमरीकन  साइड  से  ताल्‍लुक  रखते  हैं  कौर  न
 रशियन  गाइड  से  ताल्लुक  रखते  है  लेविन
 इसमे  जो  गन्दगी  है  उसको  दर  कराता  चाहते
 है  |  प्राचीन  इत  के  बच्चे  प्रक्रिया  म  परत  है--
 किसनी  कास्ट  पर  पाल  हें  तरह  सब  को  प्रता  है

 व  अमरीका  में  पढ़ते  है  ू  म०  एस०  झार०  से
 नहीं  पढ़ते  है।  मै  यह  बात  इस  लिये  कहता  हू  कि
 यह  इल्ज़ाम  भी  मौजूदा  पर  जायगा  कसी  जौर
 पर  नहीं  आयेगा  ।  जा  बात  हई  है--  उसी  का
 श्राप  के  सामन  रख  रहा  हू  “बहुत  सा  अनाज
 डीलर  हो  गया”  वाली  का  50  हज़ार  क्विंटल
 चावल  है  यह  सारा  डीलर  करने  व॑  लिय
 सैयार  है।  हम  किसान  को  फटिताइज़्र  कस
 दे  ।  अगर  आप  चाहत  है  कि  अनाज  ज्यादा  पैदा  हा
 लो  उसनी  कितनी  बप सिटी  हे  उसका  पचास
 परसे  ”  कैपेसिटी  ता  बन्द  पड़ी  है  इसलिए  कि
 इन  के  अन्दर  बार  चल  रही  है  ।  कौन  कसि
 जगह  जाय  एवं  हज़ार वाल  का  तीन  7जार  मिलने
 चाहिये  500  बाल  को  200  मिलन  चाहिए
 पहले  इस  का  हल  मीडिया  ।  मैं  श्राप  की  मारफ्त
 मिनिस्टर  साहब  से  इंदुआ  बरता  हू  कि  बाप
 मेहरबानी  बरतें  इस  योडा  इस्बबायरी  बरामद
 प्रीत-मील  एन्कवारी  न  कराइये--कभी  श्ान्ध्न
 की  कराली  फिर  काई  सवाल  उठा  तो  उसकी
 एन्कबायरी  कराली--वाकी  यह  किया  एब  दफा
 में  खत्म  हां  जाय

 MR  CHAIRMAN  Now  before  I  call
 the  next  speaker  I  find  that  there  are
 about  !l  names  from  both  sides  The
 question  is  if  the  House  wants  to  sit  for
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 a  longer  time,  certainly  some  more  time
 man  be  allowed  Otherwise  we  have  to
 restrict  the  time  So,  I  would  hke  to
 have  the  opinion  of  the  House

 THE  MINISTER  OF  PARLIAMENTA-
 RY  AFFAIRS  (SHRI  K  RAGHU  RA-
 MAIAH)  We  may  sit  upto  7  O  Clock

 MR  CHAIRMAN  All  night
 Mr  Jyotirmoy  Bosu

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diamond  Har-
 bour)  |  am  not  particularly  keen  on  going
 into  the  personal  Itkes  and  dislikes  prefor
 mances  and  failures  Before  3  speak  any
 thing  I  would  hke  to  go  on  the  working  of
 the  Fertiliser  Corporation  of  India  as  it  is
 shown  in  the  Fstimates  Committee  s  report
 the  latest  one  that  we  have  betore  us  the
 Fortieth  Report,  972  73  which  says

 The  consumption  targets  laid  down
 fo:  the  Fourth  Plan  Period  ind
 the  consumption  ichiesved  has
 been  indicated  yeir  wise  as  fol
 lows

 Target  consumption  1971  72—32  0
 lakhs  tonnes  of  nutrients  the
 total  consumption  achieved—26
 56  lakhs  tonnes

 Tt  his  said

 The  Committee  regret  that  in  spite  of
 the  acknowledged  role  of  fertili
 sers  in  augmenting  =  agricultur  il
 production  under  the  Indian  con
 ditions  the  annual  consumption
 achieved  during  the  first  thice
 years  of  the  Fourth  plan  was  con
 sistently  less  than  the  plan  tar-
 gets

 It  further  says
 The  Committee  are  constrained  to  note

 that  the  net  addition  of  instaHed
 capacity  for  the  production  of
 fertilisers  in  the  country  during
 the  Fourth  Plan  period  ts  hkety
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 to  be  only  13.99  lakh  tonnes  as
 against  the  original  Plan  target
 of  27.55  lakh  tonnes”,

 Let  us  see  the  utilisation  of  the  built-in
 capacity  in  the  country  by  the  so-called
 Fertiliser  Corporation  giant  headed  by
 Mr.  D.  K.  Borooah,  the  hon.  Minister.

 SHRI  RAJA  KULKARNI  (Bombay-
 Nurth-East):  It  is  not  headed  by  him.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  He  is  the
 controlling  Minister.

 SHRI  D.  K.  BOROOAH:  I  was  not  the
 controlling  Minister  in  1972-73,

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  No  Ciovern-
 ment  talks  like  that.  Let  us  not  hear
 things  which  should  not  be  said.

 SHRI  D.  K.  BOROOAH:
 you  mentioned  my  name.
 said  it.

 I  thought
 Therefore.  T

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  At  present
 you  are  answerable  to  the  House.
 Sir,  the  utilisation  of  capacity  in  the
 public  sector  of  Nitrogen  and  Phos
 phate  during  1970-71  and  1971-72,  is:
 tn  alla  copacity  की  JOTLTT  iy  660  990
 tonnes  while  the  actual  production  for  that
 period  did  not  exceed  402,000  tonnes.  In
 terms  of  percentage  the  utilisation  does  not
 exceed  60.9  per  cent  of  the  installed
 capacity  in  the  public  sector  and  in  case
 of  the  private  sector  it  is  much  much
 higher.  The  Committce  has  said:

 “The  Committee  consider  that  it  is
 nothing  short  of  tragic  that  at  a
 time  when  the  country  requires
 more  and  more  fertilicers  in
 order  to  step  up  agricultural  pro-
 duction  to  meet  the  requirements,
 the  fertiliser  plants  in  the  public
 sector  should  not  be  able  to  pro-
 duce  as  per  their  installed  capa-
 city.  In  the  case  of  single  super-
 phogsj  hats,  the  p-oduction  wes  39
 per  cent  in  1970-71  and  36  per
 cent  in  1971-72."
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 ‘fhen  we  come  to  the  price  factor.  We
 have  peasants,  tillers  and  the  people  in
 the  country  who  have  the  lowest  per
 capita  income  in  the  world,  that  is  about
 73  dollars  per  head.  But  in  the  case  of
 fertilisers—Mr.  Borooah  should  be  pleased
 to  hear—they  have  to  pay  the  highest
 anount  for  any  fertiliser  anywhere  in  the
 world.  If  you  take  mto  consideration  the
 price  paid  by  the  farmers  per  00  kgs.  of
 plant  nutrient  in  US  dollar,  while  in  West
 Germany  the  peasant  pays  28.7  dollars
 for  Ammonium  Srirhate,  the  Tndian  farmer
 pays  34.3  US  dollars  and  the  French  far-
 ter  pays  only  26  US  dollars.

 In  France  it  is  23.3  dollars.  In  this
 country  of  outs,  if  is  343  dollars  In
 Ceylon  it  is  22.4  dollars  This  is  the
 position.  This  is  the  performance.  They
 are  so  much  boasting  about  it  and  waxing
 eloquent.  What  has  the  Estimates  Com-
 mittee  suid  about  the  matter.  I  would
 like  to  quote  that.  It  says:

 “The  prices  of  three  of  the  nitroge-
 nous  fertilisers  are  directly  con-
 trolled  by  Govt.  The  issue
 prices  fixed  for  fertilisers  import-
 ed  by  the  Centril  Fertiliser  Pool,
 which  constitute  about  50  per
 cent  of  the  total  comumption  of
 fertilisers  in  the  country  influence
 prices  of  other  types  of  domesti-
 cally  produced  fertilisers.  Thus
 Government  is  directly  or  in-
 directly  controlling  the  prices  of
 fertilisers  in  this  country.  Yet
 the  cultivators’  prices  of  fertili-
 sers  in  this  country  are  about
 the  highest  in  the  world”.

 They  say,  highest  in  the  world...
 “,,.Even  these  prices  are  not  consi-

 dered  by  the  fertilizer  industry  to
 be  reasonable  and  attractive
 enough  for  new  investment”.

 {7  hrs,
 ‘the  price  is  far  from  realistic.  A  person
 has  to  pay  at  least  00  per  cent  more  on
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 {Shri  Jyotirmoy  Bosu):
 the  price  quoted.  What  are  the  Govern-
 ment  doing  abvut  it?  What  justification
 have  they  got  to  keep  the  FCI?  Whose
 purpuse  does  it  serve?  It  is  a  strangle-
 hold  of  monopolists.  Mr.  Borooah’s  pre-
 decessor  gave  an  assurance  that  during  the
 Fourth  Plan  three-fourth  of  the  new  capa-
 city  would  be  in  public  sector.
 We  know  the  class  character  of  the  Gov-
 ernment.  We  know  the  great  love  of  the
 Government  to  monopolists.  We  know
 how  you  surrender  to  Birlas  and  Tatas
 and  your  other  godfathers  in  the  country.
 Private  sector  foreign  monopolists  are
 aeaping  high  dividends.

 I  will  tell  you  another  instance  how  the
 toreign  monopolists  are  prospering.  Re-
 cently  the  Japanese  monopolist  Toyo  and
 Company  was  given  licence  for  5  units.
 What  happens  to  your  garibi  hatao  pro-
 gramme?  ‘This  is  how  you  surrender  be-
 fore  the  foreign  capitaltsts.  In  private
 ‘sector  the  utilised  capacity  is  79.4  per  cent.
 i  will  give  you  example  how  ॥  operates
 and  I  have  got  with  me  documentary  evi-
 dence.  What  is  the  performance  of  your
 fertiliser  division  at  Kanpur?  The  black
 and  white  document  shows  this  to  be
 79.4  or  80  per  cent  but  you  are  not  even
 getting  60  per  cent.  In  public  sector,
 during  1970-71  the  super-phosphate  pro-
 duction  uaits  were  36  and  in  the  private
 sector,  444  units.  In  regard  to  Single
 Super-phosphates  during  970-7i,  it  is  36
 in  public  sector  and  472  m  the  private
 sector.

 I  now  come  to  the  Madras  project  which
 has  been  described  as  a  turn-key  project.
 We  went  to  that  place  and  we  visited  that
 plant.  It  has  been  repeatedly  emphasised
 that  this  is  a  turn-key  project.  You  have
 been  8  freedom-fighter,  Mr.  Chairman,
 and  I  am  sure  you  would  be  _  surprised
 about  this.  The  Government  has  got
 absolutely  no  control  over  the  marketing
 structure  of  that  company  for  the  first
 ight  years.  This  is  the  position.  Do  we
 dhave  a  smali  American  kingdom  in  this
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 country  where  the  Government  of  India’s
 powers  and  authority  are  not  good  enough.
 That  is  what  it  is.  That  is  the  class
 character  of  Mr.  Borooah  and  his  party.
 That  is  why  they  are  surrendering.  That
 ts  why  today  a  poor  peasant  has  to  give
 blood  and  sweat  for  earning  dividend  for
 the  monopolies.

 What  about  Mr.  Chidambaram’s  naph-
 tha-based  fertiliser  plant  at  Tuticorin?
 Why  is  he  a  specially  favoured  person?
 His  predecessor,  Dr.  Triguna  Sen,  threaten-
 ed  to  resign  because  he  opposed  installa-
 tion  of  a  naphtha-based  fertiliser  plant  at
 Yuticorin  but  Mr  Chidambaram  of  M/s.
 Maruti  Ltd.  had  to  be  obliged  and,  as
 such,  at  the  cost  of  the  country  a  licence
 bad  to  be  given.  I  do  not  know  whether
 Mr.  Borooah  will  have  the  same  attitude
 and  courage  to  show,  as  was  shown  by  his
 predecessor.

 SHRI  D.  K.  BOROOAH:  Did  he  te-
 sign?

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  During  his
 tegime  it  was  not  done.  Aftcrwatds  he
 was  not  made  Minister,  because  he  be-
 came  imconvement  for  somebody  here.

 Now,  I  will  give  one  example,  that  is,
 of  Indian  Explosives  Fertiliser  Division
 where  the  government  has  share-holding.
 I  will  show  you  the  capital  —  structure,
 rated  capacity  and  so  on  and  so  forth.
 {  will  quote  from  the  original  balance-
 sheet:

 The  President  of  India
 .C.l.  Limited
 Public

 32.75  per  cent
 5.02  per  cent
 26.22  per  cent

 They  are  again  ICI  stooges  and  Interna-
 tional  Finance  Corporation  who  believes
 in....

 श्री  शंकर  बयान  सिह  (चतरा)  :  प्वाइंट  हॉफ
 ऑर्डर,  सर  ।  प्रापने  एक  सदस्य  को  कितना  समय
 दिया  है  बोलने  के  लिए  यह  मैं  जानना  चाहता
 द्  |
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 शुभावती  महोदय  :  यह  कोई  प्वाइट  साफ  झालर
 नहीं  है।

 की  शंकर  बचाव  सिह ..  मेरा  प्वाइन्ट  साफ
 आहार  है भाप  सुन  तो  ले  ny

 सभापति  सहोदर  बाप  बैठे  ।  झपने  पूछा
 है  कि  कितना  समय  दिया  गया  है  तो  यह  प्रोसीजर
 का  सवाल  है,  टाइम  के  बारे  में  इन्फॉर्मेशन  का
 सवाल  है  ny  जब  वे  बैठ  जाये  तब  आप  पूछ  सकते
 है  ।  स्पीड  के  भगन्दर  कोई  नयी  बात  हो  ता  उस  पर
 प्वाइंट  आफ  झा डेर  उठा  सकते  है  t

 st  शंकर  दयाल  सिंह  मेरा  प्वाइन्ट  आफ
 झा डर  तो  सुन  लीजिए

 मेरा  प्वाइन्ट  अऑफ  झालर  यह  है  कि  सदन  की
 प्रक्रिया  नियमावली  के  नियम  352  के  अनुसार
 बोलने  की  एव  प्रक्रिया  होती  है।  जब  कोई  सदस्य
 डिबेट  में  हिस्सा  ले  रहे  हैं  तो  उसके  लिए  नियम
 352  की  प्रक्रिया  है।  माननीय  सदस्य  फर्टिलाइजर

 के  बारे  में  बोलते  बोलते  मारती  भौर  न  मालूम
 किस  किस  के  बारे  में  बोलने  लगे  तो  इसके  बारे
 में  मैं  झपकी  रूलिंग  चाहता  है  t  श्राप  उन  से
 एफ  सी  भाई  के  बारे  में  ही  बोलने  के  लिए  कहेंगे
 न  कि  दुनिया  भर  की  चीजों  के  बारे  में  ।  मैं
 प्राप्ति  रूलिंग  चाहता  हू  ।

 MR.  CHAIRMAN:  I  think  the  hon.
 Member  has  raised  the  question  whether  an
 hon.  Member  can  bring  in  matters  which
 do  not  pertain  to  the  question  that  is  be-
 ing  discussed.  I  would  certainly  like,  and
 it  will  also  raise  the  dignity  of  the  House,
 if  we  only  confine  ourselves  to  the  ques-
 tion  that  is  being  discussed  and  outside
 things  are  not  brought  in.  I  hope  the
 hon.  Members  will  confine  their  speeches
 to  the  question  that  is  being  discussed.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  Sir,  I  only
 wanted  to  mention  about  the  Naphtha  -bas-
 ed  fertiliser  plant,  licence  for  which  has  al-
 ready  been  given.  I  withdraw  Maruti  from
 the  market.  The  plant  will  produce  Urea
 fertilizer  at  its  full-rated  capacity  amount-
 ing  to  4,50,000  tonnes  a  year.  But,  I  will
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 show  in  the  course  of  few  minutes  how
 they  are  over-producing  and  black-mar-
 keting  the  fertilizer  which  is  in  short-sup-
 ply  und  people  are  fleeced  of  the  money.
 Now,  just  see  the  profits  of  this  fertilizer
 company.  Mr.  Singh  is  approving  partner-
 ship  with  the  fertilizer  production  project
 of  the  Government.  The  profit  in  97
 was  Rs.  2,48,60,000.  In  ‘1972,  in  one  year,
 Mr.  Singh,  the  Company  got.

 at  शंकर  बयान  सिह  मेरा  प्वाइंट  साफ
 पांडर  है  ।  नियम  352  के  झ्नुसतार  माननीय
 सदस्य  जब  बोले  तो  चेयर  को  एड्रेस  करें

 सभापति  महोदय  मैंने  सुन  लिया  है,  श्राप
 बैठिये  ।

 SHRI  DAMODAR  PANDEY
 (Hazaribagh):  Sir,  my  point  of  order  is
 this.  Under  rule  352,  he  should  only
 address  the  Chair  and  not  Mr.  Singh  or
 Shri  Panigrahi.

 This  discussion  is  only  related  to  the
 Fertilizer  Corporation  of  India.  It  has
 nothing  to  do  with  the  Kanpur  factory  of
 LC.l.  and  all  the  information  which  the
 hon.  Member  is  now  seeking  to  give  here
 in  the  House  is  only  in  relation  to  LCI.
 Kanpur  and  nothing  else.  It  does  not
 felate  to  Fertilizer  Corporation  of  India.

 MR.  CHAIRMAN :  As  far  as  addressing
 the  Chair  is  concerned,  I  think,  Shri
 Jyotirmoy  Bosu  should  restrain  himself
 when  addressing  this  House.

 As  regards  the  point  raised  by  Shri
 Damodar  Pandey,  this  House  is  discussing
 about  the  Fertilizer  Corporation  of  India
 and  its  working  and  not  I.C.J.  Kanpur
 factory.

 If  there  are  some  direct  or  Indirect  oon-
 siderations  or  connections  in  the  working
 of  the  Corporation,  then  these  may  be
 mentioned.  Hut  if  it  is  an  independent
 issue  of  a  different  nature,  then  it  should
 not  be  mentioned.  So,  I  would  request
 that  if  only  it  has  a  direct  or  indsrect
 connection  with  the  Corporation,  then
 alone  it  should  be  mentwned.
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Sir,  I  thank
 you  for  your  guidance.  Now,  this  company
 has  Government  as  a  partner.  In  one
 year  the  profits  of  this  Company  rose
 from  Rs.  2,48,60,000  to  Rs.  7,A40,13,400,
 and  how  funny  it  is,  in  972  when  the
 amount  was  Rs.  2,48,00,000,  _  taxation
 was  Rs,  3,40,000.

 But  when  the  profit  became  three  times,
 namely  Rs.  740  crores,  the  taxation  came
 down  to  Rs.  2.73  lakhs.  That  is  the  pos!-
 tion  with  regard  to  fertiliser  production
 and  the  Government's  policy  of  surrender
 to  the  foreign  monopolists.

 I  want  to  bring  to  the  notice  of  the
 House  also  the  fact  that  the  poo:  farmer
 fs  really  struggling  to  get  his  pound  of
 fertiliser  but  he  is  made  to  pay  twice  as
 much  as  he  should  at  the  factory  gate.
 This  particular  concern  of  which  the
 Government  of  India  is  a  partner  has
 Involved  itself  in  serious  criminal  malprac-
 tices.  It  has  a  director  nominated  by
 Government,  may  be  from  the  FCI  or
 from  the  administrative  branch.  But  in
 spite  of  that,  nothing  is  happening,  and
 they  have  been  indulging  in  blackmarket-
 ing  and  the  British  owners  are  making
 hay  while  the  sun  shines.  Two  brothers
 are  contractors,  one  a  loading  and  unload-
 ing  contractor  and  the  other  a  transport
 contractor,  and  they  are  Bal  Krishan  &
 Co.  and  Bansal  Road  Carriers.  They  were
 formed  particularly  for  Indian  Explosives
 Ltd.  (Fertiliser  Division)  They  have  been
 doing  excess  loading.  In  the  period  from
 January  972  to  March,  1973,  a  huge
 quantity  of  urea  has  been  missing  from
 the  factory  Rejected  wagons,  sent  back
 often  with  bags  full  of  fertiliser  have  been
 found.  Recently,  22  bags  of  urea  were
 found  by  Kalyanpur  police  station  in  UP.

 On  20th  January,  4  trucks  belonging  to
 Messrs.  Bansal  Road  Carriers—I  would
 not  like  to  mention  their  numbers  here—
 containing  8,  10,  8  and  40  tonnes  of
 urea  respectively  were  passed  out  of  the
 factory  in  the  name  of  Mr.  Ram  Duttamal
 Gungaram,  GT  Road,  Karnal,  Haryana,
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 but  later  on,  one  truck  bearing  some
 UPC  number  has  been  _  struck  off  the
 challan  body.  3  have  got  a  photostat  copy
 of  the  challan.  If  you  so  desire,  J  can
 lay  it  on  the  Table  of  the  House,  and  I
 wish  to  lay  it  on  the  Table  of  the  House.
 This  is  a  clear  example  of  how  they  are
 steafing  fertiliser  from  this  plant  and
 blackmarketing  in  the  outside  bazar  and
 fleecing  the  poor  farmers  at  double  the
 cost  at  the  factory-gate,  which  gives
 them  an  enormous  profits,  as  I  have
 shown  from  the  balance-sheet,  etc.

 Then,  what  are  they  doing  with  regard
 to  the  employees?  They  are  treating  their
 employees  in  the  most  shabby  manner
 and  there  have  been  cases  of  severe  victi-
 misation,  suspension,  lay-off  and  victimi-
 sation  of  the  trade  union  leaders.

 We  want  to  know  whether  it  is  a  fact
 that  the  present  scandal  or  the  trouble
 about  the  FCI  about  which  Shri  Samar
 Guha  and  others  have  spoken  just  now,  is
 due  to  the  fact  that  some  ruling  party
 leaders  have  been  interfering  with  the
 affairs,  and  some  ruling  party  politicians
 have  been  patronising  suppliers  of  coal
 and  sulphur  and  wanting  dealerships  and
 agencies  for  themselves  and  their  stooges
 and  wanting  jobs  for  thei:  candidates,

 This  is  why  a  campaign  has  startedi  We
 know  about  the  Andhra  scandal  already.
 The  whole  set-up  of  the  FCI  unde:  this
 Government  ५  seething  with  corruption
 and  malpractices.  This  has  come  out  be-
 cause  some  pcople  on  that  side,  wanted.
 juice  out  of  it  and  some  people  resisted,
 and,  therefore,  the  thing  has  come  to
 light.  It  is  a  matter  for  shame.  I  say  that
 some  officers  need  not  be  made  scapegoats
 of  this,  If  they  have  done  a  good  job  and
 they  have  not  been  proved  to  be  dishonest,
 Government  must  protect  them.  I  say  that
 there  should  be  a  thorough  parliamentary
 probe,  not  by  the  CBI  because  the  CBI
 is  a  pocket  edition  of  the  other  side  which
 is  primarily  used  for  blackmailing  people;
 there  should  be  a  thorough  parliamentary
 probe  in  which  Members  of  this  House
 should  participate  so  that  they  could  go



 this  vital  matter  and  bring  truth  te

 .  CHAIRMAN:  Even  though  we
 extended  the  time  by  one  hour,  we

 have  to  confine  ourselves  to  a  time
 for  speeches.

 सतपाल  कपूर :  कया  यह  फ़ोटोग्राफ़  टेबल

 जायेग।  ?  कुब्ज़  के  मुताबिक  इसके  लिए
 कर  साहब  की  एपरूवल  ज़रूरी  है  -  और  फिर

 कौन  सा  ऐसा  रेसिडेंट  डाकुमेंट  है  ?

 MR.  CHAIRMAN:  It  will  be  placed  be-
 e  the  Speaker  and  he  will  decide  whe-

 it  is  to  be  accepted  for  laying  on  the
 or  not.

 inless  and  until  we  have  a  time  limit
 ‘speeches,  we  will  not  be  able  to  con-

 ude  this  by  7  P.M.  How  much  time
 ill  the  Minister  take?

 “MR.  CHAIRMAN:  So  the  rest  of  the
 ime  will  have  to  be  divided.  Shall  we
 ay:  five  minutes  each?

 कारा  D.  K.  PANDA  (Bhanjanagar)  :  It
 ;a  very  important  subject.  Why  not  ex-

 end  the  time  further?

 "MR.  CHAIRMAN:  ‘We  will  first.  have
 minutes  and  then,  if  necessary,  five

 minutes.

 rtant  inasmuch  as  the  officers  of  the
 ertiliser  Corporation  of  India  as  well  as

 MPs,  may  be  the  people  of  the  whole  coun-
 try,  are  interested  in  it.  The  volumes  of

 rature  supplied  to  us  by  the  officers.

 Ps,  may  be  the  people  of  the  whole  coun-
 that  this  is  an  amazing  fect  of  controversial

 ‘debate  we  are  undertaking.

 =  Re.  Dis.  on  Prices.  - VAISAKHA  “20;  895  (SAKA)  of  Essential  254
 Commodities

 I  had  participated  in  the  debate  on  the
 Food  Corporation  of  India  when  I  had
 levelled  serious  charges  with  documentary
 attestation  against  the  higher-ups  in  the
 Corporation.  Surprisingly  no  action  has
 been  taken  and  all  our  points  have  been
 thrown  to  the  dustbin—gone  down  the
 gutter.

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA
 (Serampore):  To  whom  did  he  give  it?

 SHRI  SHYAM  SUNDER  MOHA-
 PATRA:  How  is  it  that  the  entire  focus
 of  attention  is  on  the  three  Directors  only
 who,  fortunately  or  unfortunately,  came
 from  West  Bengal?  I  do  not  hold  any  brief
 for  any  officer.  That  is  not  in  my  character.
 I  have  never  stood  in  defence  of  any
 bureaucrat  or  technocrat  who  T  have  known
 to  have  played  a  role  against  the  progres-
 sive  policies  of  our  country.  But  now  I
 have  to  say  one  particular  thing,  that  is
 why  these  three  officers  have  been  made
 the  butt  of  all  attack.  There  is  something
 very  serious  inside  the  entire  story,  some-
 thing  very  serious  behind  the  curtain.

 Dr.  Chakravartty,  as  I  know  from  re-
 cords,  is  a  man  of  high  calibre,  one  of  the
 rare  intellectual  scientists  country  has  ever
 produced.  Securing  a  Padma  Sri  in  1954,
 till  today.  he  has  had  a  number  of  awards
 of.  international  medals  for  his  contribu-
 tions  in  a  field  where  they  have  been  ac-
 cepted  as  very  important.  The  latest  inter-
 national  award  was  given  in  the  recent
 Catalysts’  Conference  held  in  Vienna
 where  he  was  honoured.

 Shri  Mukerjee,  who  has  gone  on  leave,
 apparently  under  instructions  from  our
 able  Minister,  because  our  Minister  pro-
 bably  did  not  want  that  he  should  be
 there  to  pressurise  the  inquiry  or  put  bias
 into  the  minds  of  the  officers,  is  also  a
 man  of  great  calibre.  He  has  attended
 numerous  international  meetings  under
 the  aegis  of  the  UNO.  He  had  gone  on
 an  invitation  to  socialist  country  like  the
 USSR  where  his  merit  has  been  recognis-
 ed.  He  is  a  man  whose  contribution  in  his
 field  cannot  be  forgotten  or  written  oft.
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 {Shri  Shyam  Sundar  Mohapatra}:
 Mr.  Ghose  is  also  a  man  of  great  cali-

 bre.  How  is  it  that  all  those  people  of
 high  calibre  have  become  the  butt  of  at-
 tack?  I  personally  feel—and  because  I  am
 a  trade  unionist  knowing  the  working  in  the
 public  sector  undertakings—I  have  sever

 geen  any  public  sector  undertaking  having
 on  its  upper  strata,  administrative  officers
 of  such  a  high  calibre.  I  can  challenge.
 Let  somebody  name  anyone.  Not,  not  even
 in  Hindustan  Steel  where  my  activity  is
 concentrated.  What  are  the  interests  in-
 volved  in  this?

 Somebody  told  me  that  foreign  vested
 interests  are  involved  in  this  country.
 Which  are  the  country?  Those  who  want
 that  we  should  import  sulphur  to  our
 country?  May  be  the  United  States;  ves-
 ted  interests  aie  there.  |  do  not  mean  the
 Government.  May  be  Canada,  may  be  even
 a  small  socialist  country,  Poland,  which  is
 supplying  us.  |  make  a  parity  between
 these  countries  Are  they  interested  in  sup-
 plying  swphur  to  us  and  do  they  want
 that  our  Indian  technical  know-how  should
 not  grow  and  we  will  depend  on  them
 and  we  will  not  try  to  have  a  coal-basced
 industry?

 The  coal  mine-owners  of  India  who  were
 supplying  Sindri  for  the  last  20  yeers  in-
 लिंग  quality  of  coal  were  taken  abuck
 when,  two  years  ago,  Dr.  Chakravatty  and
 Mr.  Mukherjee  went  there,  inspected  the
 spot  of  loading  and  unloading  and  found
 out  to  the  utter  dismay,  utter  surprise  of
 those  suppliers,  that  they  were  caught  red-
 handed  supplying  an  inferior  type  of  coal.
 Is  it  for  that  the  coal  mine-owners  of  this
 country  are  up  against  these  officers?  Is
 it  also  for  the  fact  that  big  monopoly
 louses  were  interested  like  big  monopoly
 Rallis  of  India  and  Jardine  Anderson?
 Are  they  also  interested  in  this  matter?  I
 fm  not  making  any  comment.  I  am  only
 bringing  before  the  whole  House  certain
 things  which  we  should  know.

 The  Fertiliser  Corporation  of  India,  un-
 der  the  leadership  of  Dr.  Chakravarty,  wete
 trying  to  patronise  small  dealers  and  were
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 trying  to  give  eniployment  to  unemployed
 engineers.  Probably  400  of  these  unemp-
 loyed  engineers  who  could  not  get  into
 service  have  been  given  employment  by
 the  Fertiliser  Corporation  of  India.

 There  is  another  thing.  At  this  moment,
 we  are  importing  50  per  cent  of  our  re-
 quirements  from  forcign  countries.  Is  it
 that  the  foreign  suppliers  want  that  we
 should  not  have  our  own  indigenous  pro-
 duction  and  we  will  depend  upon  them  for
 decades  together?  Is  it  the  policy  of  the
 imperialists,  of  the  international  capitalists
 that  they  will  try  to  subvert  the  economic
 resurgence  of  such  undeveloped  countries
 like  ours,  who  are  marching  ahead  with
 progressive  decisions?

 Now,  as  far  as  technology  is  concerned,
 there  are  foreign  engineering  houses  who
 want  thrt  we  should  not  develop  our  own
 technology  and  know-how  and  _—  should
 depend  on  them  A  group  of  scientists  in
 India  want  that  we  should  depend  on  the
 Japanese  technical  know-how  or  we
 should  go  over  to  the  United
 States  of  America.  and  depend  on  thelr
 know-how  Much  has  been  spoken  about
 Toya  for  instance.  Here  ts  a  lette:  which
 T  have  got;  it  is  written  by  Mr.  S.  N.  Ghose.
 Chief  of  Publicity  Division,  Indian  Oil  Co.,
 to  Mr.  D.  P  Dhar,  the  hon  Minister.  It
 Is  very  amazing.  It  is  a  long  letter  of
 many  pages  It  says....

 SHRI  D.  K.  BOROOAH  :  Is  it  a  pub-
 lished  lette:°?

 SHRI  SHYAM  SUNDER  MOHA-
 PATRA  :  I  do  not  know.  I  have  got  it.
 I  can  lay  it  on  the  Table.  It  says:

 “I  am  onc  of  those  who  feel  that  if  and
 when  the  indigenous  design  cum  en-
 gineering  firms  are  overloaded  it  is
 necessary  to  invite  foreign  firms  to
 do  the  job,  But  before  giving  the
 job  to  the  foreigners,  a  set  of  issues
 should  be  invariahly  studied;  they  are
 as  follows:  are  the  indigenous  firms  in
 the  relevant  fields  really  overloaded,
 or  is  there  scope  for  their  passing  on
 the  tess  specialised  responsibility  to
 othe:  firms  within  the  country  and
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 thus  be  able  to  accept  more  respon-
 sibility  for  design  and  engineering
 proper?”

 What  I  want  to  impress  here  is  this?
 The  Fertiliser  Corporation  of  India  has
 built  so  many  plants  in  the  country  with
 new  devices  and  a  new  technical  know-
 how  and  with  a  spirit  of  dedication  to
 serve  the  country.  With  a  spirit  not  to  de-
 pend  on  the  foreign  technical  knowhow
 and  foreign  money  or  foreign  collabora-
 tion,  they  are  doing  a  wonderful  job.  What
 is  the  clique  in  this  affair?  That  a  section
 of  scientists  want  that  we  are  not  cap-
 able  persons  to  do  this  and  we  should
 depend  on  some  Japanese  or  some  other
 firms?  ३  bring  to  the  notice  of  the  hon.
 Minister  who  is  a  very  competent  man
 having  seen  life  in  many  fields  to  judge
 things  from  the  nationalist  stand-point  and
 not  to  surrender  to  pressure  of  any  kind,
 whether  national  o:  international.

 Dr.  Mukherjee’s  involvement  in  that
 affair  came  out  after  3  Iakhs  was  recov-
 ered  from  Andhra  and  Mysore.  है  was
 probable  that  Mr.  Mukherjee  wanted  to
 fet  back  the  money  to  the  Government
 exchequer.  I  Know  there  are  firms  who
 simply  «do  things.  The  Rajasthani  friends
 here  will  excuse  me,  if  I  say  so  Marwaris
 Ganesh  ho  palat  detha  hat  you  declare  in-
 solvency  and  run  away  with  enormus  lia-
 bility  ond  never  pay.  Like  that  there  was
 a  liability  of  more  than  Rs.  2  crores.  If
 these  dealers  had  run  away  with  the
 money  what  could  we  have  done?  Mr.
 Muhherjce  might  have  been  rash  or  jeal-
 ous;  he  was  trying  to  take  some  initiative
 which  as  an  officer  he  should  not  have
 done.  If  as  an  officer  he  had  not  taken
 any  initiative  was  there  anything  against
 him?  Nothing.  He  devised  a  trick  by  which
 he  wanted  to  get  his  money  bach  to  the
 Government  exchequer  and  laid  a  prace-
 dure  by  which  he  realised  the  money.
 Technically  it  may  be  a  fault  0  it  may  be
 irregular,  but  as  far  as  our  nationalistic
 Stand-point  is  concerned,  Government
 should  have  profit  and  not  loss.  That  was
 the  point.  Those  who  cheated  should
 somehow  be  brought  back  to  book  under

 44  LSS/73—I0.

 VAISAKHA  20,  895  (SAKA)  of  Essential  258
 Commodities

 some  pressure  so  that  money  can  be  realis-
 ed.  If  all  these  things  are  taken  into  consi-
 deration  I  think  Mr.  Mukherjee  needs  a
 sympathetic  deal.

 The  question  is  about  technocrats  and
 bureaucrats.  This  question  should  be  dis-
 cussed  at  the  national  level.  I  personally
 feel  that  whether  a  person  is  a  bureaucrat
 or  a  technocrat  unless  he  is  committed
 to  the  ideology  of  the  country,  he  should
 never  hold  that  position.  The  time  is  fast
 changing.  Somebody  has  circulated  _  this
 blasphemous  literature  quoting  from  Mother
 India  of  Baburao  Patel,  a  perverted  person,
 who  advertises  every  week  in  papers  for
 a  medicine  called  sivasakti;  take  it  and
 you  will  be  very  powerful  as  far  as  your
 hormone  is  concerned.  The  hon.  Chairman
 belongs  to  Bombay  and  he  must  have
 known  him.  Baburao's  hiterature  says  that
 Indira  Gandhi  wants  committed  people
 and  that  is  why  these  people  are  there.
 The  whole  country  in  fact  wants  commit-
 ment  to  the  country  for  the  type  of  ideo-
 logy  which  our  country  has  accepted:  So-
 cialism.  If  these  three  top  people  fulfil
 that  condition  I  think  there  should  not  be
 any  misgivings  about  them  as  far  as  their
 performance  is  concerned.

 Tastly,  I  will  quote  one  Oriya  saying.

 Asare  Khalu  उठाए,
 mandiram

 sansare,  seram

 We  used  to  consider  _father-in-law's
 house  something  like  sara,  or  the  best,
 hhad  or  fertiliser.  But  now  the  situation
 has  changed  and  real  happiness  is  consi-
 dered  to  be  in  earning  profit.  Saram  Sara
 Vikrayam.  Saran,  Fertiliser  is  not  avail-
 able.  Fertiliser  is  not  available  to  the  com-
 mon  man  in  this  country.  Every  culti-
 vator  is  suffering.  Sara  saravikrayam.
 Sell  it  in  the  black  market,  then  you  be-
 come  rich.  The  condition  of  the  country
 as  far  as  fertiliser  i,  concerned  is  that  it
 is  in  short  supply  and  so  it  is  going  into
 black  market,  but  let  us  not  penalise  any
 officer  for  it.  Let  us  make  a  thorough
 study  of  the  whole  thing.  If  it  is  essential,
 let  there  be  a  reshuffle.  Otherwise  there
 should  not  be  any  reshuffle.  I  hope  the
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 {Shri  Shyam  Sunder  Mohapatra]
 hon.  Minister  will  consider  everything  be-
 fore  he  decides  one  way  or  the  other.

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Guha  don't
 get  exited  at  what  has  been  said  here.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  I  have  gone
 through  all  these  documents.  I  know  there
 are  a  large  number  of  friends  here  and  I
 do  not  want  to  have  a  dig  at  them.  These
 things  have  been  circulated.  I  have  with
 me  all  these  documents.  So,  do  not  talk
 about  is  too  much.

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Banerjee.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  (Kanpur)
 Mr.  Chaiiman,  Sir,  when  I  speak,  I  have  to
 mention  about  three  officers.  Unfortunately,
 they  are  all  Bengalis.  I  am  also  a  Bengali
 by  birth.  I  can  support  this.  I  am  a  Ben-
 gali  elected  from  Kanpur  by  lakhs  of
 people  and  I  cannot  be  influenced  by
 parochialism.

 At  the  very  outset,  I  would  like  to  read
 out  a  letter  sent  to  Shin  P.  C.  Sethi  when
 he  was  Ministe:  for  Petiolcum  and  Cheml
 cals  by  one  of  the  Members  of  this  House
 The  letter  5  dated  3-9-97i  It  reads  as
 follows

 “Respected  Sethi  Saheb,
 I  am  grateful  to  you  for  assuring  us

 to  thoroughly  inquire  into  the  sho-
 cking  charges  against  S/Shree  K.R
 Chahrawarti,  S.  K.  Mukharji,  O  K.
 Ghos  and  their  associates.  Majority
 of  M.Ps.  are  anxious  to  see  that
 these  manipulators  are  turned  out
 from  F.  C.  I.  at  the  earliest.”

 “It  is  requested  that  inquiry  be  en-
 trusted  to  former  Chairman  Shree
 Satish  Chandra,  I.  C.  S.,  Secretary
 Defence  Supply  or  Shice  Govind
 Narain,  Home  Secretary.  But  it
 should  not  be  given  to  Shree  K.  D.
 Malviya,  B.  Mukherji  or  Shree
 Haksar  or  any  other  official  having
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 alight  link  with  these  clever  fel-
 lows.  The  facts  speak  themselves
 and  their  termination  should  not
 be  delayed  in  nume  of  inquiry
 otherwise  we  will  have  no  other
 alternative  than  to  make  a  combined
 request  to  you,  Prime  Minister,
 Finance  Minister°  and  Congress
 President.  Hope  a  quick  justice
 from  you.”

 This  is  a  letter  written  by  Shri  Shailani
 of  Aligarh  which  is  personal  and  top  sec-
 ret.

 SHRI  SHYAM  SUNDER  MOHA
 PATRA  :  How  do  you  vouchsafe?

 7.39  Hrs.

 [SHRI  K.  फ,  Trwart  in  the  Chair]

 MR.  CHAIRMAN  :
 directly.

 SHRI  S.  M.  BANFRIFEF  :  Sir,  ths  i
 photostat  copy  If  you  want,  I  can  lay
 it  on  the  Table  *

 Don't  reply  him

 SHRI  SAMAR  GUHA  I  can
 duce  this  letter.  )  have  read  it  out

 pro-

 श्री  सतपाल  कपूर  प्वाइट  ऑफ  श्राहेर  r
 मिस्टर  बैनर्जी  या  मिस्टर  गुहा  यह  बताएंगे  कि
 य.  लेटर  मिस्टर  सेटी  वो  लिखा  है  यह  झआाफि-
 शियल  डावयुमेट  है  यट  इनके  पास  कैसे  आया  ?

 एक  माननीय  सदस्य  सेठी  साहब  ने  दी  होगी  |

 थीं  एस०  एम०  बनर्जी  यह  चिट्ठी  सेठी  साहब
 के  पास  से  हमारे  पास  कैसे  आई  इस  में  कोई
 बंगाली  जादू  नहीं  है  कि  उधर  से  इधर  कैसे  पा
 गई  ।  ऐसी  चीजे  बहुत  शाया  जाया  करती  है  और
 यह  चीजें  भ्रमर  हम  लोगो  को  न  मिलें  तो  पीलिया-
 मेट  में  हम  कुछ  कह  ही  न  सके  ।  इसलिए  मैं
 समझता  हू  कि  यह  हमारा  प्रिविलेज्  है  कौर  मै
 आशा  करता  हू  कि  इस  प्रिविलेज़  को  हम  रहने
 देगे  करता  हम  बोलेंगे  कैसे  ?

 *The  Speaker  not  having  subsequently  accorded  the  mecessary  permission  the
 document  was  not  treated  as  latd  on  the  Table.
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 Then,  Sir,  S/Shree.  Samar  Guha,  Indrajit
 Gupta,  Tridib  Chaudhuri,  Era  Sezhian,
 S.  N.  Mishra,  Shiv  Kumar  Shastri,  R.  ्,
 Bade,  Md.  C.  Koya,  Jyotirmoy  Basn,
 Shamim  Ahmad  Shamim,  Purshottam
 Mavalankar,  M.  Satyanarayan  Rao,  M.
 Godfrey,  Piloo  Mody  and  §S.  Mohanty,
 Members  of  Parliament,  have  submitted  a
 Memorandum  to  the  Prime  Minister.

 They  did  not  submit  it  just  to  save  three
 Bengalis.  They  have  said  :

 “We  further  suggest  that  the  Director
 and  the  General  Manager  whom
 you  have  asked  to  proceed  on
 leave  should  immediately  be  recal-
 led  to  duty.  There  cannot  be  two
 different  standards—one  jor  the
 Fertiliser  Corporation  and  another
 for  the  Food  Corporation.”

 We  say,  due  to  lack  of  pest  control,  we  are
 losing  lakhs  of  maunds  of  wheat  and  rice.
 But  who  is  the  biggest  pest?  It  was  Sardar
 Iqbal  Singh.  Every  member  spoke  against
 him,  but  he  remained,  whereas  these  offi-
 cers  lave  been  asked  to  go  on  leave.  The
 memorandum  further  says:

 “We  are  not  aware  if  C.B.[.  themselves
 have  made  a  specific  reference  in
 respect  of  these  officers  being
 asked  to  proceed  on  leave  to  faci-
 litate  an  enquiry;  if  this  is  not
 sO,  we  see  no  reason,  as  to  why
 they  had  in  the  first  instance  been
 asked)  to  go  on  leave  and_  thus
 victimised.  In  that  event,  they
 should  now  be  recalled  to  duty  im-
 mediately.”

 |  am  against  victimisation.  I  am  not  going
 to  say  about  Dr.  Chakravartty  getting  his
 Padma  Shri  because  he  is  an  intellectual.
 Many  people  get  it  these  days.  But  he  get
 other  awards  also  and  improved  the  work-
 Ing  of  the  FCI.  I  am  against  increasing  the
 price  of  fertilisers.  I  want  that  the  fertiliser
 factories  owned  by  the  private  sector  to  be
 taken  over  by  the  Corporation.  Not  for  4
 moment  will  I  say  that  some  officers  should
 be  victimised  because  of  a  sectarian  and
 garrow  approach,  because  of  the  pressure
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 of  Shaw  Wallace  and  others.  It  is  a  tragedy
 that  in  this  House  instead  of  taking  an  im-
 partial,  objective  and  dispassionate  attitude,
 we  take  such  a  sectarian  and  narrow  atti-
 tude.  I  would,  therefore,  request  the  Minis-
 ter  to  appoint  a  committee  of  this  House;
 f  am  prepared  for  it.  If  Mr.  Chakravartty
 ls  found  guilty,  he  should  not  only  be  asked
 to  proceed  on  leave,  but  should  be  imme-
 diately  dismissed  from  service.  Public  sector
 should  have  no  place  for  shirkers.  We  want
 good  workers.  But  if  there  is  no  fault  on
 the  part  of  Mr.  Chakravartty,  if  he  is  a
 victim  of  circumstances,  if  Nagar  Soth  and
 Nowkar  Shahi  are  combined  against  Mr.
 Chakravartty  and  others,  these  officers
 should  be  recalled  immediately.  If  they  are
 guilty,  let  them  be  punished.  But  let  it  not
 be  done  through  a  partisan  attitude.  I  would
 urge  on  the  new  minister  to  take  an  objec-
 tive  view  and  not  depend  on  what  Mr.  Yadav
 Or  Mr.  Banerjee  or  Mr.  Chapaindu  says.
 Let  him  rise  above.  Banerjees,  Yadavs  and
 Pandeys.  Then  I  am  sure  he  will  be  able
 to  take  a  correct  decision.  This  is  not  the
 only  letter—Mr.  Shailani  has  written,
 ‘There  are  many  letters  like  this  written  by
 him  in  which  an  impression  has  been  sought
 to  be  a  created  that  persons  like  Mr.  K.  D.
 Malaviya  and  Mr.  P.  N.  Haksar  are  per-
 sona  non  grata.  If  we  show  those  letters  to
 the  Prime  Minister,  Mr.  Shailiani  may  lose
 his  seat  here.  I  do  not  want  that  some-
 thing  should  happen  to  him.  I  have  quoted
 it  only  to  show  how  people  were  hatching
 a  plan  against  these  officers.  I  am  not  sup-
 porting  the  case  of  these  officers.  I  simply
 want  an  impartial,  enjective  and  dispassio-
 nate  enquiry.

 श्री  शिवनाथ  सिंह:  दिल्ली  बंगाली  को  बचाता  है

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  Sir,  here  is  a
 Member  who  has  taken  oath  under  the
 Constitution  who  says:  बंगाली  बंगाली  को

 बचाता  हैं
 I  never  expected  such  parochial  behavi-

 our,  parochial  outlook  from  the  hon.  Mem-
 bers  here.

 sit  शिवनाथ  सिह:  हमारी  यही  समझ  में  आया  है

 MR.  CHAIRMAN  :  I  wouid  like  to  say
 to  the  hon.  Members  that  it  does  not  look
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 {Mr  Chairman]
 ntce  to  wound  the  feelings  of  other  Mem
 bers  of  the  House  I  heard  Shr  Jyotirmoy
 Bosu  making  some  remarks  against  Shri
 Mohapatra,  which  were  not  m  good  taste
 I  do  not  know  whether  they  have  come  on
 record

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  |  Sir,  you
 have  mistaken  me  You  have  wrongly  heard
 me

 MR  CHAIRMAN  I  will  look  into  the
 recoids

 SHRI  S  M  BANERJEE  Sir  on  a  per
 sonal  explanation

 ie  मोअज्जिज  टास्क  न  कहा  है  कि  बंगाल!
 बंगाली  को  बचाता  है  t  में  हाथ  जोड़  कार  कहना
 चाहता  ह-बंगाली  बगाली  की  बात  नहीं  है  t
 wer  साहब  बालों  नहीं  है  कल् डी  सदस्यीय
 बनानी  नहा  है  बंगाली  बाला  ा  सवाल  नहीं  है।

 MR  CHAIRMAN  There  is  no  question
 of  Bengali  Bengal  or  Bihar:  Bihari  There
 is  no  provinctalism  here

 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA
 Sir,  he  should  withdraw  those  remarks

 SHR]  JYOTIRMOY  BOSU  |  Str,  I  want
 to  clear  all  musunderstandings  L  have
 greatly  appreciated  the  speech  of  Shn
 Mohapatra  In  fact  I  have  applauded  his
 speech  I  said  that  there  are  chaps  in  poli
 tics  who  are  on  the  pay  rolls  of  the  Ameri-
 can  and  British  capitalists  2  did  not  refer
 to  Shri  Mohapatra  I  take  my  hat  off  to
 him

 SHRI  DINESH  JOARDER  (Malda)
 Sir,  these  remarks  should  be  expunged

 MR  CHAIRMAN  Shri  Raja  Kolkarm

 SHRI  RATA  KULKARNI  (Bombay—
 North  Fast)  Mr  Chairman,  Sir,  in  this
 debate  on  the  working  of  the  lertilizcr
 Corporation  4  am  sorry  the  whole  debate
 8  being  reduced  to  a  particular  incident  and
 the  iction  tuken  by  the  Ministry  m  relation

 MAY  10,  £973  Exsential  Commodities  264

 to  that  IT  am  not  here  to  defend  either  the
 action  taken  by  the  Mumustry  or  the  people
 against  whom  action  is  taken  I  know  per-
 sonally  Dr  Mubkheryee  as  well  as  the
 Trombay  Factory  Manager,  Shri  Duleep
 Singh  They  are  very  good  people  very
 efficient  people  They  may  be  good  adminis-
 trators  They  may  be  technically  quthfied

 ind  efficient  Yet  when  it  comes  to  the
 question  of  the  management  of  a  big
 organisation,  whether  they  are  at  fault  5
 not,  if  there  are  lapses  on  the  part  of  the
 organisation,  somebody  ought  to  be  taken
 to  task  when  thc  charges  are  proved  If
 the  charges  are  not  proved,  justice  has  to
 be  done  to  them

 Here  so  far  as  the  personal  charges  are
 concerned  the  Minister  has  already  made
 it  quite  clear  on  the  floor  of  the  House  that
 the  cases  have  been  refersed  to  the  CBI  I
 would  not  therefore  hke  to  go  into  them

 My  point  is  that  even  the  best  and  the
 efhcient  people  at  the  helm  of  affairs  do  not
 make  the  organisation  as  a  whole  a  good
 organisation  as  such  How  to  evaluate  the
 working  of  the  Fertiliser  Corporation  of
 Indi:  ?  Ate  we  onlv  going  to  siy  that
 because  there  are  two  or  three  persons  at
 the  helm  of  affairs  who  are  very  good  and
 efficient  technocrats  and  educated  ,eople
 that  the  working  of  the  organisation  Is
 good  7  J  humbly  differ  from  this  view  point
 The  working  of  a  public  sector  organisa
 tion  has  to  be  eviluated  has  to  be  looked
 at  trom  the  point  of  view  of  the  expecta
 tion  of  the  whole  country  from  a  public
 sector  organisation  The  criteria  1s,  two
 role  it  plays  in  fulfilling  these  expect  itions

 Specially  in  the  fertihser  industry  we
 know  during  the  last  24  years,  under  the
 management  of  these  very  good  and
 efficient  persons  they  were  facing  problems
 They  were  solving  some  problems  but  some
 new  problems  were  created  under  their
 management  also  I  am  personally  con-
 cerned  with  the  industiial  relations  in  one
 of  the  factories  at  Trombay  I  am  the
 President  of  the  workers  union  which  ts  2
 recognised  union  T  have  the  honour  and
 privilege  of  dealing  with  big  people  in  the
 Fertihser  Corporation,  I  find,  new  prob-
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 Jems  were  created  not  because  management
 wanted  to  create  problems  but  because
 there  -were  various  complex  relationships
 whose  working  they  could  not  prevent.
 However,  they  had  to  shoulder  the  respon-
 sibility.

 I  know  of  an_  incident—I  do  not  re-
 member  the  name—of  a  Marketing
 Officer.  Two  years  ago,  in  the  Trombay
 factory,  this  incident  happened.  There  was
 a  Marketing  Officer  who  wag  charged  with
 corruption.  A  case  was  filed  in  a  police
 court  in  Bombay.  He  was  acquitted.  It  is
 these  people  who  refused  to  reinstate  the
 Marketing  Officcr.  It  indicates  that
 the  decisions  are  taken  not  necessarily  out
 of  subjective  intentions  of  the  _  efficient
 people  of  the  top  But  there  are  certain
 forces  which  are  working  in  the  organisa-
 tion,  which  they  are  not  able  to  manage.

 What  I  am  saying  is  that  if  the  working
 of  the  F.C.I.  has  to  be  evaluated,  we  must
 look  beyond  even  these  persons  who  are
 at  the  helm  of  affairs.  What  exactly  we
 must  look  at.  Today.  we  know,  what  the
 Estimates  Committee  has  said  and  what
 the  Planning  Commission  has  also  said.
 Fvery  hon.  Member  has  said  that  the
 fertiliser  industry  is  such  where  more
 than  50  per  cent  of  our  consumption
 requirement  are  to  be  imported.  For  the
 year  1973-74,  even  the  target  has  been
 scaled  down.  It  has  been  brought  to  3.93
 lakh  tonnes,  Even  half  of  that  target  is
 not  being  produced  indigenously.  The
 Fertiliser  Corporation  represents  only  one-
 third  of  that.

 We  wanted  that  the  Fertiliser  Corpora-
 tion  should  develop.  It  has  got  5  produc-
 tion  units.  There  are  another  7  units
 which  are  either  under  construction  or
 are  being  projected.  Now,  even  if  these
 people  would  have  been  there,  is  it  ad-
 visable  to  give  additional  i  units  which
 are  to  be  projected  under  the  Fifth  Plan
 to  the  F.CJ.?  It  is  now  being  thought
 whether  with  these  people  remaining  on
 their  posts,  the  F.C.I.  as  a  whole  should
 or  should  not  be  given  all  the  4  units.
 About  Rs.  500  crores  are  being  invested
 4n  these  new  plants.
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 Whether  such  a  big  giant  should  be
 allowed  to  grow,  whether  the  good  peo-
 ple  will  be  able  to  manage,  whether
 they  will  remain  to  be  good  if  that  giant
 organisation  comes  up,  all  these  things
 should  be  considered  while  reviewing
 the  working  of  this  organisation.  It  has
 made  progress,  no  doubt.  But  looking  to
 tne  expectations-and  the  needs  of  the
 country,  the  organisation  has  not  come
 up  to  the  mark.  It  needs  a  lot  of  imp-
 rovement,

 As  the  Pctroleum  Minister  Shri,
 D.  K.  Borooah,  has  stated  on  the  floor
 of  this  House,  a  structural  and  functional
 reorganisation  of  the  FCI  is  necessary,
 and  I  suggest  that  the  whole  House
 should  uphold  it  in  this  discussion  and
 tequest  the  Petroleum  Minister  to  come
 out  with  an  immediate  plan  for  a
 thorough  reorganisation  of  the  fertiliser
 Corporation  of  India.

 SHRI  SATYENDRA  NARAYAN
 SINHA  (Aurangabad):  Ordinarily,  I  would
 have  welcomed  the  announcement  of  the
 Minister  that  he  was  going  to  reorganize  the
 set-up  of  the  FCI  in  view  of  certain  com-
 plaints  from  some  hon.  members,  but  looh-
 ing  at  the  massive  achievements  of  the  FCI
 in  the  field  of  engineering,  expertise,  techni-
 cal  knowhow,  and  the  way  it  has  proceed:
 ed  towards  the  achievement  of  our  national
 objective  of  —  self-reliance,  looking  at
 the  qualities  of  the  technocrats  who  are
 heading  the  organisation  whom  J  happen  to
 hnow  for  some  years  now—I  knew  Dr.
 Chakravarti  when  I  was  a  member  of  the
 Board  of  Directors  some  I5  years  ago  and
 I  also  have  known  Dr.  Mukherji  for  long
 and  they  have  impressed  me  as  devoted,
 sincere  and  efficient  workers—and  knowing
 also  the  achievements  that  they  have  made
 and  the  recognitions  they  have  received
 both  in  India  and  abroad,  I  feel  diftident  in
 welcoming  this  decision.  I  am  quite  aware
 that  the  fertilisers  today  are  selling  at  a
 very  high  rate  and  prices  of  fertilisers  are
 almost  breaking  the  backbones  of  the  pea-
 sants.  But  are  we  going  to  blame  Dr.
 Chakravarti  or  Dr.  Mukherji  for  that?  As
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 far  as  I  know,  they  have  tried  to  introduce
 a  different  distribution  pattern.  Formerly  it
 was  being  done  through  monopoly  houses,
 but  now  they  have  brought  in  cooperatives
 and  small  dealers,  educated  unemployed.
 And  it  was  for  the  State  Governments  to
 keep  a  watch  on  these  dealers;  if  they  are
 indulging  in  mal-practices,  they  should  be
 brought  to  book.  It  is  beyond  the  compe-
 tence  of  the  Fertiliser  Corporation  of  India
 or  the  marketing  organisation  of  this  Cor-
 poration  to  stop  the  malpractices.  It  cannot
 be  done.  And  if  allegations  have  been  made,
 if  irregularities  have  been  reported,  to  the
 Minister,  I  think,  keeping  in  view  the  re-
 cord  of  achievements  of  the  FCI  and  the
 attainments  of  these  technocrats,  the  Minis-
 ter  should  not  have  rushed  into  taking  the
 action  to  ask  these  people  to  go  on  leave—
 merely  on  suspicion.
 38  Hrs.

 This  is  in  sharp  contrast  to  the  attitude
 adopted  by  the  Government  in  regard  to
 another  FCI,  the  Food  Corporation  of
 India  about  which  almost  every  hon.  mem-
 ber  of  this  House  who  participated  in  the
 discussion  made  specific  and  serious  alle-
 gations  against  its  Chairman.  There,  even
 before  the  probe  was  completed,  the  Gov-
 ernment  did  not  announce  their  intention
 that  they  were  going  to  ask  him  to  resign.
 They  merely  said  that  they  were  going  to
 have  a  probe  into  it.  I  would  certainly
 submit  for  the  consideration  of  the  Minis-
 ter  that  in  taking  this  hasty  action—I  am
 afraid  I  am  using  rather  a  stiong  expression
 —but  it  is  a  hasty  action,  in  my  opinion,
 and  in  so  doing,  are  we  not  stigmatising
 these  two  officers  who  have  done  good  ser-
 vice  so  far  and  have  earned  a  good  name”
 Suppose  the  inquiry  reveals  that  no  guilt
 cold  attached  to  them,  in  that  case,  will
 they  not  carry  a  stigma  against  name?

 Secondly,  Dr.  Mukherji  when  he  was
 made  in  charge  of  Marketing  and  Produc-
 tion,  had  a  legacy  of  Rs.  2.5  crores  to
 realise.  I  listened  to  the  letter  which  was
 just  read  ont  where  an  hon.  Member  of
 the  Ho  se  winted  the  probe  to  be  entrusted
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 to  the  former  Chairman,  Shri  Satish
 Chandera.  But  it  was  during  his  regime
 that  there  was  a  backlog  of  Rs.  2.5  crores
 of  outstanding  dues  from  dealers  and  it
 was  Dr.  Mukherji  who  made  efforts  and
 realised  more  than  Rs.  2  crores.

 SHRI  SATISH  CHANDRA  (Bareilly)  :
 It  was  Mr.  Satish  Chandra,  ICS.

 SHRI  SATYENDRA  NARAYAN
 SINHA  I  would  not  say  that  he  has  not
 committed  some  irregularity,  In  his  over-
 zeal,  he  might  have  done  so.  This  is  a
 subject  of  inquiry  and  the  blame  can  be
 laid  only  after  the  inquiry  but  before  that,
 asking  them  to  go  on  leave  is  a  harsh  action
 and  then  hon  Munister  may  kindly  re-
 consider  this  decision

 Sarda:  Darbata  Singh  spoke  of  the  see-
 thing  corruption  in  the  Fertiliser  Corpora-
 tion  and  spoke  of  many  irregularities  in
 the  matter  of  appointments  and  promotions.

 Well,  it  is  not  for  me  here  to  make  any
 comments  on  it,  not  being  in  possession  of
 the  facts.  But  all  these  allegations  make  out

 a  strong  case  for  a  comprehensive  inquiry
 and  |  support  my  friends,  Shit  Samar
 Guha,  Shri  Bosu  and  Shri  Banerjee,  when
 they  pleaded  with  the  Munister  for  a  tho-
 rough  probe  into  this  organisation  before
 taking  any  drastic  action.

 I  also  submit  that  these  technocrats  are
 responsible  for  having  set  up  factories  on

 the  basis  of  coal  which  is  a  much  more
 difficult  process  than  fuel-based  factories.
 They  have  been  entrusted  with  the  units
 worth  a  thousand  crores  of  rupees.  Current-
 ly,  the  Action  Programme  Commitice  has
 made  a  recommendation  that  negotiations
 should  be  carried  on  with  Toya  of  Japan  and
 the  Engineers  India  Ltd.  be  entrusted  with
 setting  up  five  factories  in  collaboration
 with  Toya.  3  would  like  to  know  whether
 it  has  been  enquired  from  the  FCI  if  they
 ate  in  a  position  to  take  up  this  job  or  not.

 Have  they  expressed  their  inability  to
 do  so?  I  am  told  that  they  have  the  techni-
 cal  knowhow  of  setting  up  the  factories.
 The  peripheral  lack  of  knowledge  can  be
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 bought  from  other  countries.  Keeping  in
 view  the  objective  of  selfreliance,  is  it  not
 proper  for  us  to  encourage  these  scientists
 and  technologists  to  go  ahead  in  this  field?
 They  have  developed  the  skill  of  commer-
 cial  production  of  catalysts  which  we  are
 even  selling  outside.  The  action  which  the
 Minister  proposes  to  take,  without  having  a
 thorough  probe,  will  administer  a  big
 shock  to  these  technologists  and  also  the
 organisation  itself.  Let  him  consider  the  pro-
 posal  to  appoint  a  Parliamentary  Commit-
 tee  to  go  into  the  whole  matter.  I  request
 him  to  ponder  over  this  suggestion  of
 mine.  Let  a  Parliamertary  Committee  go
 into  the  matter  deeply  and  let  it  suggest  re-
 medies  so  that  the  FCI  could  be  made
 more  efficient  and  more  effective.  Whatever
 Irregularities  or  lacunae  might  be  there
 may  be  removed.  The  committee  may  sug-
 gest  remedial  measures.  So,  I  request  him
 to  consider  this  suggestion.  Thank  you.

 PROF.  NARAIN  CHAND  PARASHAR
 (Hamirpur)  :  I  will  start  with  one  interest-
 ing  observation  that  this  FCI  is  established
 under  Companies  Act  under  Section  69A.
 It  gives  its  reports  annually.  We  have  to
 judge  it  by  its  past  performance.  Some  of
 the  opposition  members  waxed  eloquent  on
 the  performance  of  the  experts.  Two
 Committees  of  this  House  on  which  opposi-
 tion  is  fully  represented  through  election  of
 its  Members,  have  made  observations.  I
 will  quote  from  these  reports  to  demolish
 the  intage  that  the  opposition  friends  tried
 to  build  up  to  the  eftect  that  these  people
 who  are  highly  qualified,  who  are  techno-
 crats.  who  have  saved  the  country  from
 doom.  etc.  etc.  are  being  victimised.

 The  43rd  Report  of  the  Committee  on
 Public  Undertakings  said  :

 “The  Committee  are  constrained  to
 learn  from  the  representative  of
 the  FCI  that  they  did  not  take

 serious  cognisance  of  coal  short-
 ages  till  they  became  rather
 heavy,  that  is,  over  45  per  cent.
 The  committee  are  unhappy  at
 the  way  in  which  things  were
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 allowed  to  drift  resulting  in  seri-
 008  loss  to  the  Corporation”.

 and  then,  Sir,  I  quote  from  the  !4th  Re-
 port  of  the  Estimates  Committee  of  which
 you  had  the  honour  to  preside  ;

 “The  Committee  consider  that  it  is
 nothing  short  of  tragic  that  at  a
 time  when  the  country  requires
 more  and  more  fertilizers  in
 order  to  step  up  agricultural  pro-
 duction  to  meet  the  requirements,
 the  fertiliser  plants  in  the  public
 sector  should  not  be  able  to  pro-
 duce  as  per  their  installed  capa-

 city.  In  the  case  of  single  supe:-
 phosphate,  the  production  was
 39  per  cent  in  1970-71  and  36
 per  cent  in  97i-72.  In  the  case

 of  phosphatic  fertilisers,  the  pro-
 duction  rose  from  57  per  cent  in
 1970-71  to  7  per  cent  in  97i-
 72,  while  in  the  case  of  nitroge-
 nous  fertilisers,  it  rose  from  57
 per  cent,  to  61  per  cent.  During
 ‘1972-73,  a  slight  improvement

 has  been  claimed  during  the  first
 half  of  the  year,  but  the  final  po-
 sition  is  unlikely  to  be  much
 different  particularly  in  view  of

 the  power  cuts  and  industrial  rela-
 tions.  The  Committee  see  no
 reason  why  Government  and  the
 project  authorities  could  not  ac-

 celerate  the  pace  of  development.
 They  would  like  Government  to
 analyse,  in  detail,  the  reasons
 for  which  each  of  the  plants
 in  the  public  sector  has  not
 been  able  to  achieve  production
 according  to  its  full-rated  capa-
 city  and  to  take  concerted  mea-

 sures  to  achieve  it  by  a  date  to
 be  specified  in  this  behalf.  The
 Committee  need  hardly  stress  that
 in  carrying  out  the  analysis  and

 the  follow-up  action.  the  best
 technical  talent  in  the  country
 should  be  utilised.  The  Com-
 mittee  would  also  suggest  that

 the  performance  of  each  of  these
 plants  should  be  reviewed  at  a
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 level  in  the  Government  at  least
 once  in  every  quarter  so  that  on-

 course  remedial  measures,  as  ne-
 cessary,  can  be  taken  to  achieve
 maximum  production  at  the  ear-
 hrest

 [he  Committee  are  surpiiscd  to  leain
 mat  a  number  of  plants  m_  the
 public  sector  need  modernization
 Since  there  is)  a  well  laid  out
 scheme  for  providing  depreciation
 funds  evety  ycat  in  each  of  the
 proiects  the  Committee  cannot
 understand  why  the  need  0
 amodcrnization  0  replicement  of
 the  plants  was  not  inttcipated  well
 in  advance  and  timely  action  taken

 two  see  that  the  plants  were  mo
 deinized  tational:  ed  or  icplaced
 in  the  best  interest  of  production
 at  economic  prices

 Sir,  thi,  much  about  their  high  talent  and
 their  efforts  to  saving  the  country  from
 doom

 Su,  the  pr  sent  controversy  and  discus-
 sion  springs  rom  a  memorandum  submitted
 by  5  hon  Members  from  the  Opposition
 to  the  Piime  Minister  and  the  m  moran
 dum  ends  on  a  very  interesting  note

 “We  see  no  reason  as  to  why  they
 had  in  the  first  imstance,  been
 uskhed  to  go  on  leave  and  thus
 victimised  In  that  event  thev
 snould  now  be  recalled  to
 immediately’

 duty

 I  would  like  to  say  that  during  the  Call
 ing  Attention  on  this  fertilize:  scandal  on
 l4th  March  this  year  the  hon  Minister
 took  a  very  firm  stand  tn  which  he  had
 declared  his  intention  or  the  intention  of
 the  Government  0  re  organise  structu-
 rally—even  vertically  and  horizontally—the
 entire  Fertiliser  Corporation  of  India  is  the
 source  of  pique  and  it  has  angered  some
 of  the  friends.

 I  would  like  the  Minister  to  see  that
 when  we  put  some  questions  those  questions
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 are  disallowed  because  it  AS  an  autonomous
 body  or  a  public  undertalung  and,  there-
 fore,  details  are  not  given  One  aspect  of
 the  situation  has  exercised  my  mind
 strongly  In  the  suspense  account  Rs  43
 lakhs  have  been  reported  to  be  mussing
 It  is  an  eye-opener  to  the  people  of  this
 countiy  People  are  working  at  low  rates
 in  these  factories  They  are  shocked  at
 such  revelation  Ihcicfore  we  would  like
 even  stronger  ection  to  be  taken  and  IT  say
 that  the  hon  Minister  for  Petroleum  and
 Chemicals  has  done  the  right  thing  by  ask
 ing  CBI  to  cnquire  into  the  whole  affau

 SHRI  SAMAR  GUHA  The  hon  Mi
 nister  has  not  done  it  The  Board  of
 Directors  hive  done  it  themselves

 PROF  NARAIN  CHAND-  PARA
 SHAR  When  we  are  thinking  of  such  a
 serious  scindal  the  country  has  ॥  right  to
 know  who  ts  responsible  for  it  =  According
 to  my  hon  find  Shit  Satyendi:  Narayan
 Sinha  who  has  just  concluded  the  proce
 dure  followed  has  been  a  hasty  one  I
 would  like  to  ask  how  it  5  a  hasty  step
 If  we  do  not  take  strone  action  the  Orpo
 sition  patties  try  to  flay  us  and  if  the
 Government  take  stiong  action  then  they
 come  to  the  iescue  of  those  people  Here
 ire  stray  spokesmen  for  dilly  dallving  and
 delaying  in  matters  of  probe  into  corrupt
 Practices

 SHRI  SHYAMNANDAN~  MISHRA
 (Begusara!)  Double  standards  What
 happened  in  the  case  of  Shi  Bansilal  7

 PROF  NARAIN  CHAND’  PARA
 SHAR  I  would  request  that  Government
 should  institute  a  high  level  inquiry  into
 the  recruitment  of  various  officers  and  low-
 Paid  as  well  as  high-paid  staff  in  all  the
 five  operating  units  of  the  FCI  It  is  the
 desire  of  the  Members  of  this  House  to
 know  how  many  persons  from  various
 States  have  been  mcluded  and  whether  the
 requirements  had  been  sent  to  the  local
 employment  exchanges  or  not.  These  un-
 dertakings  have  grown  into  big  empires,  and
 the  actual  funds  collected  for  various  needs
 at  one  place  are  utilised  at  another  place,
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 J  do  not  want  to  say  in  the  words  of
 Shri  Darbara  Singh  that  excessive  money
 is  spent  on  marriages  of  the  sons  of  certain
 officers  or  for  their  education  in  America
 or  elsewhere.  Marriages,  of  course,  are
 occasions  for  happiness,  and  if  they  spend
 money  lavishly  it  is  no  concern  of  ours.
 But  we  want  to  see  how  far  it  is  in  excess
 of  the  normal  resources  of  these  officers.
 That  is  a  moot  point.  When  you  can
 appoint  an  inquiry  commission  against
 Surdur  Partap  Singh  Kairon,  when  you  can
 think  of  appointing  an  inquiry  commission
 avainst  the  DMK  Government  or  any  other
 Government,  or  when  corruption  charges
 could  be  levelled  against  one  Minister  or
 the  othe:  and  a  probe  could  be  asked  for,
 ]  would  submit  that  we  would  request  that
 the  overall  income  of  these  officers  at  the
 top  ranks  of  the  FCT  should  be  inquired
 into.

 With  these  words.  I  wholeheartedly
 support  the  demand  for  the  restructuring
 of  the  organisation  of  the  FCI,  and  I  hail
 this  announcement  by  the  hon  Minister.

 श्री  शशि  भूषण  (दक्षिण  दिल्ली)  सभापति
 महोदय,  माननीय  सदस्यों  ने  रख  प्रश्न  के  सभी
 पहला  पर  रोशनी  डाली  है  !  जब  से  श्री  केकडी
 मालवीय  इस  विभाग  में  गये  हैं,  तब  से  इस  को
 कोई  सही  पोलिटिकल  ट।यरेक्शन  नहीं  मिल।  हैं  ।
 अब  बस्रा  साहब  आये  है  और  हमे  उम्मीद  हे  कि
 उनके  विभाग  के  श्ल्तर्गत  जे,  संस्थान  काम  करते
 है,  उनको  कमिटी  पॉलिटिकल  गइ डेस  मिलेगी
 उन  संस्थानों  मे  जो  झ्राफिशल्‍ज  काम  करने  है,
 उनका  भी  कोई  मध्य  हाना  चाहिए,  लेकिन  हमने
 देखा  है  कि  वह  कभी  कभी  नहीं  होता  है  ।  जब
 कभी  उनमें  टेक्नोक्रेट्स  ा  जाते  हें,  तो  व्यूरोक्रेट्स
 उनकी  मुख़ालिफ़त  करते  है  द्रोह  जब  उनमे  ब्यूरों-
 रेट्स  जाते  है,  तो  टेक्नोक्रेट्स  उनकी  मुख़ालिफ़त
 करते  हैं  पेसा  सघर्ष  एक  जगह  नहीं,  कई  जगह
 चल  रहा  है  1  यह  संघर्ष  समाप्त  होना  चाहिए  |
 बरसों  से  बू०्पी०एसण्सी०  का  चेयरमेन  काई  ह. 3
 कोई  आईपीएस  अाफिसर  रहा  है  !  अब
 यहां  एक  टेक्नोक्रेट  शा  गया  है  और  वहा  का  काम

 सुचारू  रूप  से  चल  रहा  है  |  हो  सकता  है  कि
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 टेक्नोक्रेट्स  को  एडमिनिस्ट्रेशन  का  ज्यादा  तजा,  न
 हा,  लेकिन  वें  सही  रूप  से  काम  कर  सकते  है  ।

 फर्टिलाइज़र  कार्पोरेशन  में  पहले  बहत  बालिग
 हुई  है  ।  कही  अमरीका  के  कोल्लैबोरेशन  से  और
 कही  दूसरे  कन् ट्रीज  के  कोलैवोरेशन  से  फैक्टरी
 लगाई  गई  ।  मैने  बम्बई  की  फर्टलाउज़र  फैक्टरी
 को  देखा  है  1अमरीका  ने  जो  मामा  दिया  था,
 उसको  पूरा  बदला  गया  है  और  उसके  बाद
 उस  फ़ैक्टरी  का  दोबारा  चलाया  गया  है  t  इसी
 तरह  इस  देश  में  बाल  बेस्ड  फर्टिलाइजर  बने  और
 रूस  टेक्नालाजी  के  लिए  हमारे  देश  के  टेक्नोक्रेट
 बहुत  कहते  रहे  लकिन  फिर  भी  मोल्ड  दे
 डीजल  कौर  दूसरी  चीजे  मानी  पहली  है  कद
 घायल  बगैर  उससे  बनाने  की  छत  पर
 ध्यान  दिया  गया  ।  ता  इससे  भी  पग  के  अन्दर
 जितनी  भी  फर्टिलाइजर  की  टेक्नोलोजी  है  वह
 हमारे  हटा  के  टेकक्‍्सीणियस  ले  चेकअप  की  है  और
 इस  बात  का  हमें  फन,  हासिल  है  ।  हमार  यहा
 के  जो  फर्टिलाइजर  के  टक्‍नालाजिस्टस  है  उनको
 दूनिया  ने  साहब्स्दिस  ने  मान्यता  प्रदान  की  हे  ।
 उसमें  बहत  से  फ्रीडम  फाइटर्स  भी  े  है  और
 उन  पर  काई  नाच  उनके  व्यक्तिगत  जीवन  पर  नहीं
 रानी  चाहिए  ।  चक्रवर्ती  जी  जो  है  मैं  कह  सकता

 है  कि  बह  फ्रीडम  फाइटर  भी  रहे  और  दुनिया
 के  बडे  बडे  वैज्ञानिक  संस्थानों  ने  उनको  मान्यता
 भी  दी  है  ।  देश  का  उन्होंने  आत्म-निर्भरता  की
 पालिसी  दी  है  ।  राज  तह  रहें  ने  रहे  इसका
 कोर्ट  महत्व  नहीं  है  लेकिन  उन्होंने  जो  काम
 किए  है  देश  में  वह  भलाई  नहीं  जा  सकते  t  हो
 सकता  है  कि  गछ  लोग  बहकाने  में  जरा  कर  उनका
 विराध  करते  हो  ।

 क्र  जो

 पिछली  बार  मैने  देखा  एक  डाक्टर  विमल
 जैन  है  ।  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  में  मामली
 बालक  है  1  पचासों  चिड़िया  उन्होंने  भ्रपने  आफिसर्स
 के  खिलाफ  एम  पीज़  से  लिखवाई  ।  मै  मंत्री  महो-
 द्य  के  पास  उन  पार्लियामेट  मेग्बस  को  ले
 जा  कर  बता  सकता  हू  ि  किस  तरह  यह  कारक
 काम  करते  है  पने  इस्टीट्यशन  के  खिलाफ ..

 (व्यवधान)..  डाक्टर  तो  वह  वैसे  ही  हैं  ।  डाक्टर
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 बिमल  जैन  उनका  नाम  है,  पश्चिमी  यू.  पो  के  रहने
 वाले  हैं  ।  मैं  चाटू गा  कि  जब  सी  बो.  झाई,  को
 इन्क्वायरी  हो  रही  है  तो  ऐसे  लोगो  के  खिलाफ
 भी  होनी  चाहिए  सीमेट  कारपोरेशन  में  भी  यही
 सुधा  कि  वहां  के  लोकल  एक  आदमी  ब्लिट्ज  को
 खबरे  दे  रहे  है,  चेयरमैन  के  खिलाफ  लिख  रहे
 है  उसके  बारे में  दस  दफतर  जा  रहे  है,  दूसरी  जगह
 जा  रहे  हैं।  तो  इस  तरह  को  जो  कार्यवाही  करते
 है  उनके  खिलाफ  सख्त  कार्यवाही  होनी  चाहिए
 यह  जो  'इन्क्वायरी  हो  रही  है  सो०  बी०  भाई०  की
 इसको  तो  बोले  ने  स्वयं  माना  है  श्लोक  जब  मान
 लिया  है  तो  एन्कवायरों  होनी  हो  चाहिए.  ny  उस
 एंक्वायरी  में  यह  भो  जाना  चाहिए  t  यह  जो
 समान  तहरीके  ध्रौर  डाक्यूमेंट्स  है,  जा  वहा  सारे
 बेस्टेल  इटेरेस्ट्स  थे,  विदेशी  कम्पनियां  जो  इसमे
 शामिल  हैं  जैसे  अघ्यक्ष  महोदय  बेटी  कम्पनी
 है,  वह  सी  आई  ए  स  बधित  है,  एक  किताब
 अमेरिका  मे  छपी  है,  मैन  अर्भ  दा  तीन  दिन
 पहले  वह  पत्नी  महोदय  का  दी  थी,  मुझे  आशा
 है  उन्होंने  प6ह  ली  हागी,  वह  सब  अब  दरबार।
 यहा  जापान  के  जरिए  और  दूसरे  जरिए  से  हिन्दू-
 स्तान  में  फर्टिलाइजर  फैक्ट्री  लगाना  चाहते  है,
 यह  बहुत  बडा  यकीन  है,  इसलिए  हमे  अपने  देश
 के  जो  वैज्ञानिक  है  उनको  निरुत्साहित  नही  करना
 चाहिए,  उन्हे  प्रोत्साहन  दना  चाहिए  ।  जो  वैज्ञानिक
 है  उन्हे  इस  बात  पर  भी  संतोष  है  कि  इस  देश
 में झाज  बहुत  बड़ा  समझदार  तबका  उन  पर  आ्रास्था
 रखता  है,  विश्वास  रखता  है  |  तो  उस  विश्वास
 को  डियाना  नहीं  चाहिए  कौर  जो  कुछ  अगर
 गलतिया  सामने  झाई  -  ता  उनकी  इन्क्वायरी
 हो  जाये  और  मझे  पूरा  विश्वास  है  कि  एंक्वायरी
 के  बाद  हाउस  के  इसन  लागों  ने  जिन  लांगो  का
 सही  समझा  है  वह  सही  निकलेंगे  ।  जा  गलत
 इत्तिला,  दे  रहे  हैं  और  जिन्होंने  देश  मे  गलत
 कौर  झामक  वातावरण  बनाया  है  वैज्ञानिकों  के
 खिलाफ  व्यूरोक्रेट्स  के  जरिए  में  चाहिए।  कि
 उनको  सजा  दी  जाये  ।  इन  तमाम  चीजों  को  साथ
 में  ले  कर  सी०  बी०  झाई०  की  एन्कययारी  हो  तो
 ज्यादा  कामयाबी  होगी।
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 ordre  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हू,  हमारे
 साथी  माननीय  पाराशर  जी  ने  भी  कहा  कि  कोई
 पालियामेंट्री  कमेटी  या  दूसरी  कमेटी  इसके  लिए
 बने  ताकि  थार!  एन्क्यायरी  हो  दौर  यह  गलत-
 फहमी  दूर  हो  सके  ।

 की  दामोदर  छह  (हजारीबाग)  सभापति
 महोदय,  अभी  बहुत  सी  बाते  कही  गईं  ।  उसमे
 एक  बात  यह  थी  कि  कोयला  खदान  में  काम  करने
 वाले  लोगो  का  कोई  शायद  इन्टरेस्ट  है  कि  फ्री-
 लाइटर  कारपोरेशन  को  बदनाम  करे  ।  इसके  लिए
 शाह  वालिस  शौर  दूसरों  क/  नाम  लिया  गया।
 इस  तरह  की  बात  कही  गई  है।  में  सिर्फ  इतना  ही
 साफ  करना  चाहता  हू  कि  सिन्धवी  जो  विहार  में
 है  झिरिया  चल  में  बहा  कोई  पब्लिक  सेक्टर
 अंडरटेकिंग  नही  था।  इसलिए  हिन्दी  को  इसके
 अलावा  और  कोई  चारा  नहीं  था  कि  वह  प्राइवेट
 सेक्टर  से  कोयला  लेते।  अभी  जब  नेशनलाइजेशन
 हुआ  उसके  पहले  हमेशा  वह  कोयला  प्राइवेट  सेक्टर
 से  लेते  रहे  है।  जब  atet  चक्रवर्ती  वहा  मैनेजर
 थे  उस  समय  भी  लेते  रहे  है  कौर  उसके  पहले
 भी  जब  वह  नहीं  थे  -  तब  मी  लेती  थी  इसलिए
 राज  कोई  नई  बात  हो  गई  द्रोह  बाद  में  एक
 सज्जन  कोई  राष्ट्रीयकरण  के  चैम्पियन  हो  गए,
 इसलिए  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  पब्लिक  सेक्टर  से
 कोयला  लेने  लगे  इसलिए  प्राइवेट  सेक्टर  कोई  नाराज
 हो  गया,  यह  रात  मेरी  समझ  में  नहीं  झाई ।
 जब  राष्ट्रीयकरण  हा  गया  तो  वहा  कोई  प्राइवेट
 सेक्टर  रहा  ही  नहीं।  तो  उसका  क्या  इन्टरेस्ट
 हो  सकता  है?  न  शाह  वालिस  की  वहा  कोई
 कोलियरी  थी

 जो  समर  गह  वह  एन  सी  डी  सी  से  लिया
 करते  थे।

 करो  दामोदर  पांडेय  वहा  एन  सी  डी  सी  है
 हो  नहीं,  यह  मैं श्राप  को  बता  दूँ  1

 इस  तरह  से  जब  प्राइवेट  सेक्टर  से  पब्लिक
 सेक्टर  हो  गया  तो  प्रवेश  सेक्टर  को  बया  कारण
 हो  सकता  है  इससे  जाने  का,  महू  सब  बात  मेरी
 समझ  मरे  नहीं  कराती  (व्यलभात)  प्राईवेट
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 सेक्टर  टाटा  का  है  जो  अपने  यहां  कोयला  ले
 जाते  हैं  t

 मेर,  यह  कहन।  है  कि  में  कोई  व्यक्तिगत  किसी
 की  नुक्ताचीनी  इस  में  नहीं  करना  चाहता  है  या
 व्यक्तिगत  तरीके  से  मेरी  किसी  से  कोई  दुश्मनी  नहीं
 है  न  किसी  से  दोस्ती  है  और  न  फर्टिलाइजर  कार-
 पोरेशन  से  मेरा  कोई  सीधा  सम्पर्क  रहा  है  कि  में
 किसी  के  पक्ष  या  विपक्ष  में  ओल।  मेरे  सामने
 भी  मैटीरियल  था  उस  के  आधार  पर  मार्च  में
 जो  काल  स्टेशन  नोटिस  सदन  के  सामने  पाया
 था  उस  में  मैने  अपनी  बात  रखी  थी।  अगर  उस
 में  कोई  कमिया  थी  तो  स्त्री  जी  को  या  कोई  भी
 सदस्य  जो  उस  समय  मौजूद  थे  उन  को  पूरा  हक
 था  कि  वह  उस  को  कह  सकते  थे  कि  हम  ने  कोई
 कोई  गलत  तथा  रखे  है।  मैने  जितने  तथा  रखे
 थे  उन  पर  राज  भी  में  झा मादा  ह  कौर  यह
 कहने  को  तैयार  हू  कि  वह  सारे  तथा  सही  है।
 मै  दोहराना  नहीं  चाहता  ह  उन  बातो  को  इसलिए
 कि  वह  सारी  बाते  रिवार्ड  पर  है।  मैं  सिर्फ  इतना
 ही  कहना  चाहता  ह्‌  कि  जो  तौर  तरीका  वहा  चल
 रहा  है,  जो  वहा  के  इंडस्ट्रियल  रिलेशस  की  हालत
 जिस  तरह  में  अफसर  लाग  वापस  में  वहा  लडते  है,
 जिस  तरह  से  एक  दूसरे  का  गला  काटने  का  उपाय
 वहा  किया  जाता  है,  उस  में  सिवाय  इस  के
 और  कोई  चारा  नहीं  है  जैसा  कि  स्त्री  जी  ने
 कहा  है  कि  उस  को  चारों  ओवरहाल  करना
 पड़ेगा  -  जो  भी  कुसूरवार  हो  जिस  की  भी  गलती
 हा  उस  गलती  वाले  अफसर  को  निकाल  दीजिए
 द्रोह  जो  भी  काम  लायक  है,  अगर  कोई  बहुत
 अच्छा  है,  लायक  है  उस  के  बना  काम  नही  चल  सकत।
 ती  जरूरी  है  उस  को  रखना  ही  पडेगा।  लेकिन  कोई
 जाति  पाति  के  आधार  पर  जैसा  कहा  गया  कि
 एथनिक  मिल्रिटी  बो  वजह  से  इस  तरह  को
 बात  हो  रही  है,  दो  तीन  वक् ताशों  ने  म  तरह  से

 कहा,  मे  कोई  सतीश  चन्द्र  की  बात  या  डा  ०
 चकवर्ती  की  बात  कर  रहा  हूँ,  ऐसी  बात
 नहीं  है।  जब  डा०  मुखर्जी  जौर  चक्रबर्ती  थे  तब
 भी  दोनो  में  यही  बात  चलती  थी।  डा०  मुकर्जी
 और  डा०  चक्रवती  दोनों  एक  दूसरे  को  काटते  थे।
 तो  उस  समय  कहा  [एथनिक  माहतारिदी  थी?
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 मैं  कोई  जाति  पाति  की  बात  नहीं  करना  चाहता
 हुं।  सेरा  कभी  इस  में  विश्वास  भी  नहीं  है  मजदूर
 आन्दोलन  मे  रहने  को  बजह  से।  मेरे  पास  वह
 रेज़ाई  है  कि  डा०  मुकर्जी  ने  ero  चक्रवर्ती  के  बारे
 में  क्‍या  लिखा  है  और  डा०  चक्रवर्ती  ने  ढा०
 मुकर्जी  के  बारे  में  क्‍या  लिखा  है।  यह  सब
 बात  मे  इस  समय  नहीं  करना  चाहता।  में  यही
 कहना  चाहता  ह  कि  जिन  की  भी  गलती  हो
 अच्छे  लोगो  से  भी  गलतिया  झा  करता  है,
 तो  उस  की  ग्रेविटी  देख  कर  के  यह  देख  कर  के
 कि  उस  को  कितना  महत्व  देना  चाहिए,  महत्व
 के  भ्राता  पर  जो  भी  फैसला  हो  बढ़  किया  जाय
 श्लोक  देश  के  भले  के  लिए,  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन
 के  भले  के  लिए  इस  का  रीशझ्ार्गेनाइजेशन  जरूरी
 है।

 THE  MINISTER  OF  PETROIFUM
 AND  CHEMICALS  (SHRI  D  K.
 BAROOAH):  Mr.  Chairman,  Sir,  4  am
 giateful  to  Shri  Samar  Guha  for  initiating
 this  debate  which  has  proved  to  be  of  great
 benefit  to  me  and  certainly  to  the  Members
 of  the  House.  [  am  really  grateful  to  Shri
 Guha  that  he  praised  the  working  of  the
 F.C.L.  in  very  euloistic  terms.  I  only  hope
 he  will  extend  the  same  FCI  courtesy  to  the
 other  public  sector  organisations  in  my
 Ministry.  (Interruptions).

 He  indicated  that  this  year  the  Fertilizer
 Corporation  of  India  has  made  a  profit
 to  which  Trombay  alone  contributed  Rs  9
 crores.  Evidently  there  are  other  units
 where  the  money  is  lost;  it  is  not  as  if  the
 performance  has  been  even  Hence,  the
 profit  was  reduced  to  Rs.  5  crores.

 I  am  not  a  scientist.  I  have  been  a  bit
 of  an  administrato:  and  |  know  the  prob-
 lems  ot  administration,  if  not  of  science
 Science,  once  you  come  out  you  are  cut
 it  is  difficult  to  keep  pace  with  it,  Even
 if  you  were  a  brilliant  student  of  science
 in  the  college  or  you  were  professor  of
 Science,  once  you  come  out  you  are  cut
 off  from  the  main  stream  of  that  conti-
 nuous  process.  Therefore,  it  is  not  for
 Parliamentarians  like  us  to  talk  depending
 on  our  scientific  knowledge.  The  IOC  has
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 made  a  profit  in  1971-72  of  Rs.  3.94
 crores  and  Oil  India,  made  up  of  50  per
 cent  Government  and  50  per  cent  BOC,
 Rs.  482  crores.  OAL  is  a  small  unit  and
 has  made  profit  of  43.48  lakhs.  -HAL
 made  a  profit  of  Rs.  2  lakhs.  These  are
 small  units.  So,  that  the  FCI  has  made
 it  profit  does  not  mean  that  there  are  no
 other  units  which  have  not  made  any  pro-
 fit.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  J  have  not  said
 so.  I  have  said  that  it  had  made  no  Ioss
 since  its  inception.

 SHRI  D.  K.  BAROOAH:  Whatever  we
 have  said  is  the  property  of  the  House.
 You  said  that  it  was  the  only  public  sector
 vrganisation  which  had  made  a  profit.
 Generally  ]  do  not  take  down  notes  but  I
 took  down  this  part  of  your  specch.  There
 arc  many  :  IOC  has  made  no  loss.  OAL,
 HAL  have  made  no  loss.  So  when  you
 praise  somebody  you  also  reserve  some
 praise  for  others  who  deserve  it.

 ]  think  it  is  not  a  correct  policy  to  pratse
 or  condemn  anybody  too  much.  We  should
 strike  a  balance.  With,  whatever  Mr.  Samar
 Guha  has  said,  I  agree  to  a  great  extent.
 There  is  no  doubt.  But  Mr.  Bosu  has  also
 pointed  out  certain  things  and  they  have
 also  to  be  taken  note  of,  particularly  the
 teport  of  the  Estimates  Committee  1970-73
 when  this  same  management  was  in  charge
 of  FCI.  Therefore,  we  have  to  strike  a
 balance  between  the  achievements  and  the
 weaknesses.  While  you  want  to  assess  the
 total  performance  of  an  institution  or  a
 group  of  people,  you  have  to  strike  a  ba-
 lance.  Then  only  you  can  get  at  the  truth.
 Because  |  have  an  idea  that  the  truth  gene-
 rally  lies  in  the  middle.

 There  is  one  point  which  I  should  like
 to  refer  and  that  is  the  point  made  by
 Mr.  Kulkarni.  The  performance  of  an  or-
 ganisation  like  the  FCI  does  not  really
 depend  upon  the  performance  of  three  men
 at  the  top  only.  It  is  a  bourgeois  point  of
 view.  When  an  organisation  works  every-
 body  has  to  work  and  all  people  have  to
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 work  and  the  credit  should  go  to  everybody
 and  not  only  to  three  persons  at  the  top.
 Certainly  they  should  also  get  credit,  but  in
 this  organisation  to  give  credit  only  to  three
 persons  or  one  person  is  a.  petty  bourgeois
 attitude,

 Somebody  said  something  about  scientusts
 and  something  about  technocrats  and
 bureaucrats.  All  this  craze  is  wrong.  If
 you  emphasise  the  importance  of  bureau-
 cracy  you  will  go  wrong  and  if  you  depend
 too  much  upon  the  technocrats  the  risk  is
 there  that  you  may  again  go  wrong.  I  will
 give  you  one  example.  Mr.  Bosu  pointed
 out  that  the  price  of  fertilizers  in  this
 country  was  very  high.

 It  is  not  yet  readily  available  also  be-
 cause  our  real  constimption  of  fertilisers
 has  fallen  and  the  prices  are  too  high.
 Whatever  it  may  be,  we  have  to  build  a

 ‘fertiliser  factory  in  our  country  in  order
 to  see  that  we  save  forcign  exchange  in  fer-
 tilisers  which  we  can  ill-afford  to  fritter
 away.  Therefore,  fertiliser  has  to  be  pro-
 duced  on  a  massive  scale.

 Here  the  question  of  indigenisation  is
 very  important.  We  have  to  have  indige-
 nisation  although  }  am  not  quite  sure  whe-
 ther  all  these  claims  are  entirely  justified
 or  not.  I  shall  come  to  this  a  little  later.
 I  am  quoting  from  the  Report  of  the  Esti-
 mates  Committee,  1972-73  which  I  got
 from  Shri  Bosu.  It  says  on  page  7  as
 follows  :—

 “One  of  the  reasons  given  for  the
 delay  in  the  commissioning  of  the
 fertiliser  projects  is  the  attempt

 at  indigenisation  of  the  plants.
 Asked  as  to  how  could  the  stress
 on  indigenisation  be  justified  when

 it  had  led  to  an  increased  outlay
 of  foreign  exchange  on  import  of
 fertilisers  by  delaying  the  com-
 missioning  of  the  projects,  the  rep-
 resentative  of  the  Ministry  stat-
 dees.
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 I  am  not  concerned  with  what  a  bureau-
 crat  does.  He  might  have  committed  a
 mistake,  It  is  further  stated  as  follows  :—

 “In  this  connection,  the  Managing  Di-
 rector  of  the  Fertiliser  Corpora-
 tion  of  India  stated  that  the  main
 object  of  indigenisation  was  not
 to  stop  the  outgo  of  forcign  ex-
 change  as  much  as  “to  develop

 our  own  know-how  to  arrive  at
 self  reliance  in  our  own  country”
 and  that  “the  country  which  has
 to  be  self-reliant  in  such  techno-

 logy  has  to  pay  heavily”.
 Shall  we  agree  with  this  view  to  let
 the  delay  be  committed  in  the  installa-
 tion  of  the  Fertilisers  Factory?  Shall
 we  allow  the  common  people——the  cul-
 livators—in  this  country  to  go  without
 the  fertilisers?  Should  we  spend  forcign
 exchange  for  purchasing  fertilisers  from
 abroad?  Should  these  matters  be  left  to
 the  technocrat?  Certain  matters  can  be
 left  to  the  technocrats  and  certain  others
 cannot  be  left  to  them.  An  administrator
 has  to  look  into  all  aspect  of  the  problems.
 The  technocrats  has  got  the  advantage  of
 being  concerned  only  with  one  aspect.
 Therefore.  he  docs  it  independently.  What
 ever  he  does,  that  is  independent  of  the
 circumstances.  But,  an  administrator  has
 to  take  a  view  in  which  all  factors  have
 got  to  be  considered  and  weighed.  There-
 fore,  |  say  that  we  must  not  leave  the
 entire  thing  to  the  technocrat  only.  ad  am
 not  a  technocrat,  but  I  am  a  Science
 student.  I  am  not  in  a  position  to  say
 what  the  technocrats  have  done  or  what
 they  have  not  done.  All  facts  are  there.
 They  have  of  course  done  good  work.
 Take  for  example  Durgapur.  It  was  com-
 missioned  by  the  F.C.J.  and  the  whole
 mechanisation  of  the  Durgapur  Plant  was
 completed  two  years  ago.  Even  now  it
 has  not  gone  stream.  It  was  entirely
 done  by  the  F.C.I.  If  you  take  Barauni,
 that  has  been  delayed  by  two  years,  the
 Teason  being  indigenisation  of  some  parts.
 They  were  all  manufactured  by  the  Indien
 fabricators.  There  are  other  problems
 atso.  So,  as  I  said,  let  us  not  praise  too
 much.
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 SHRI  SAMAR  GUHA  I  hope  you
 have  gone  through  the  reason  why  Durga-
 pur  could  not  be  commissioned.  I  would
 fequest  you  to  go  into  the  matter.  I  do
 not  want  to  interrupt  you.

 SHRI  D.  K.  BAROOAH:  I  have  not
 gone  into  this.  We  shall  have  to  do  it.
 That  is  not  my  business  to  go  on  probing.
 My  business  is  only  to  give  directions  to
 complete  It.

 I  wanted  to  give  one  or  two  most  im-
 portant  things.  Somebody  said  that  there
 were  some  lobbies—sulphur  lobby.  How
 much  sulphur  did  we  get  from  different
 countries?  U.S.A.  has  hardly  any.  We  do
 not  want  to  have  anything  from  U.S.A.  so
 far  as  sulphur  is  concerned.  I  do  not  know
 about  other  items.  USSR  has  very  little
 —0.I0  lakh  tonnes—Canada  1,28,  Poland
 1.89.  Czechoslovakia.  AW  and  Iran  211
 So,  ]  do  not  know  who  runs  this  lobby.
 Certainly  it  is  not  run  by  either  United
 States  or  USSR.  |  thought  in  the  world
 today  there  are  super-power  lobbies  only.
 These  are  very  small  counties  and  I
 do  not  know  whether  they  can  afford  the
 cost  of  a  lobby  in  a  country  like  outs.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  J  have  not  used
 the  word  ‘lobby’.  I  have  said  that  our
 scientists  have  developed  a  technology  of
 nitro-phosphate,  the  double  compound,
 without  sulphur.  They  have  dispensed  with
 the  necessity  of  import  of  sulphur,

 SHRI  D.  K.  BAROOAH:  Mr.  Maha-
 patra  took  the  clue  and  said,  there  isa
 sulphur  Johby.  So,  I  was  replying  to  him.

 I  will  not  go  into  the  question  of  techni-
 cal  competence.  I  am  convinced  that  Dr.
 Chakravarty  has  great  technical  competence
 and  he  has  done  a  lot  about  developing
 our  Indian  knowhow  and  technology.  But
 to  say  that  he  can  do  everything  under  the
 sun  in  the  matter  of  fertiliser  production  {s
 not  correct.  It  is  a  little  exaggerated  like
 Mark  Twain's  death.  have  lo  ked  at  it
 not  from  the  scientists’  point  of  view  but
 from  the  administrative  point  of

 -
 view.

 Namrup  is  based  on  natural  gas.  We  have
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 never  done  natural  gas.  So,  that  was  a
 turn-key  job.  We  have  done  only  with
 Naphtha.  With  fuel  oil  we  are  going  to
 produce,  but,  this  is  the  first  time  fuel  oil
 is  going  to  be  used  as  feed-stock  for  ferti-
 fisers  in  a  big  way  im  any  part  of  the  world.
 Only  a  few  small  plants  in  Europe  are
 there.  There  is  only  one  big  plant  which
 has  just  gone  into  production  in  West  Ger-
 many  based  on  fuel  oil.  It  is  an  entirely
 new  technology.  So,  we  have  to  acquire
 this  technology  and  take  the  help  of  other
 countries  Therefore,  FC!  will  have  to  do
 it  About  coal,  they  are  doing  very  well.
 it  i5  the  Government’s  policy.  Whatever
 is  done  in  this  country  is  done  only  after
 Government  goes  into  it  and  gives  clearance,
 In  the  three  coal-based  factories  certainly
 the  scientists  have  to  contribute  their  mite.
 Nonetheless  it  is  a  national  policy  that  we
 have  to  use  coal  as  feed-stock.  I  have
 <lecided  in  consultation  with  my  officers
 that  we  have  to  go  in  for  coal-based  fertiliser
 ‘ecausc  the  price  of  crude  oil  has  gone  up
 trom  128  cents  per  barrel  in  970  to  275
 cents  today.  So,  we  cannot  afford  to  build
 any  fertilizer  factory  on  Naphtha  After  a
 while  it  would  be  difficult  to  use  even  fuel
 oil  because  it  may  be  costly.  So.  it  s  a
 good  thing  that  new  processes  are  being
 ‘developed,  and  all  compliments  should  be
 given  to  them  for  what  they  have  done.
 But  there  are  other  problems  7६९  gestation
 and  investment  In  Korba  at  would  be  of
 the  order  of  Rs  29  crotes,  as  against
 Rs.  80  croies  for  a  fuel-oil-based  fertilizer
 factory.  So,  we  have  to  consider  this  pro-
 blem  very  carefully,  after  taking  into
 account  all  these  factors.  We  have  to  consi-
 der  the  problem  from  all  angles  and  utilize
 the  best  talent,  technocrats  as  well  as  ad-
 ministrators.

 There  is  no  doubt  about  the  competence
 of  Dr.  Chakravarty.  There  is  no  doubt
 even  about  his  success  as  the  creator  of
 modern  technology  in  fertilizer.  I  would
 have  liked  Shri  Samar  Guha  not  to  raise  a
 particlar  point  because  it  is  already  under
 investigation.
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 Shri  Jyotirmoy  Basu  was  very  right  when
 he  said  that  as  it  is  the  price  of  fertilizer  is
 very  high  and  if  there  is  any  blackmarketing,
 then  the  price  will  go  up  and  the  poor  man
 will  have  to  pay  more.  I  fully  share  his
 feelings.

 In  this  case  there  were  some  arrears  to
 be  collected,  about  Rs.  2  crores.  Later  on,
 they  collected  another  Rs.  6  crores  as
 arrears.  They  have  every  right  to  collect
 the  arrears.  But  they  have  no  right  to
 indulge  in  blackmarketing  or  break  the  law
 of  the  land.  The  sulphate  of  ammonia  is
 a  controlled  commodity,  the  price  of  which
 is  controlled  at  both  the  wholesale  and  re-
 tail  levels.  The  price  of  one  wagon  of  sul-
 phate  of  ammonia  is  Rs.  .000  but  they
 charged  an  extra  amount  of  Rs  4,000.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  Who  charged  it?

 SHRI  D  K  BAROOAH:  The  FCI
 officers  cha:ged  it,  and  that  was  with  the
 knowledge  of  Di.  Mukerji,  but  not  with  the
 knowledge  of  Dr.  Chakravaity.  Instced  of
 charging  Rs  1,000,  if  you  charge  Rs
 15,000,  the  cultivators  are  made  to  pay  «un
 increased  price  fur  their  fertilizer.  If  2  per-
 son,  either  a  scientist  or  an  honest  busincss-
 man,  charges  Rs.  15,000  for  a  controlled
 commodity  which  actually  costs  only
 Rs.  1,000,  what  treatment  can  he  capect
 from  the  House  or  from  the  Governmeut?
 Who  will  pay  this  high  price?  It  is  paid
 by  the  cultivators.

 Somebody  here  referred  to  businessmen.
 In  my  ptt  of  the  country  businessmen  used
 to  collect  subscriptions  fer  dharamsalas
 and  gosalas.  Whether  the  common  man
 wanted  these  facilities  or  not,  he  had  to
 pay  these  subscriptions.  In  the  present  case,
 whether  you  wanted  to  save  the  money  for
 the  Government,  or  give  it  as  a  major  gift
 to  a  religious  endowment,  that  is  beside  the
 point.  The  fact  remains  that  vou  charged
 Rs.  15,000  for  a  commodity  which  actually
 Costs  only  Rs.  11,000.
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 SHRI  C.  M.  STEPHEN  (Muvattupuzha):
 The  point  that  was  made  out  here,  if  |
 understood  it,  was  that  this  Rs.  4,000  was
 being  collected  in  lieu  of  the  money  that
 was  due  to  FCI.  Is  that  the  position?
 Or,  is  it  that  they  charged  more  for  this
 commodity?

 SHRI  D.  K.  BAROOAH:  Proceedings
 are  being  instituted  for  realisation  of  money
 from  those  who  have  defaulted.  Civil
 cases  have  been  started  against  him.  He  is
 a  new  contractor.  When  he  wanted  a  new
 permit  for  this,  he  charged  Rs.  4,000  extra

 per  wagon.

 SHRI  SHYAM  SUNDER  MOHA-
 PATRA  :  Did  he  collect  Rs.  4,000  extra

 from  the  defaulters?

 SHRI  0.  K.  BAROOAH:  No,  not  from
 the  defaulters.  The  reason  given  was  that
 in  the  present  condition  of  high  prices,  it
 was  possible.

 They  broke  two  laws,  may  be  in  the  in-
 terest  of  the  Company  one  is  the  Fertiliser
 Control  Order  which  fixes  the  price  and
 the  other  is  the  Essential  Commodities
 Act  which  decides  to  which  place  it  is  to

 All  the  fertiliser  was  booked  for go.
 Andhra.  But  it  found  its  way  to  Madras
 and  Mysore.  They  have  broken  two  laws.
 Therefore,  |  thought,  in  any  investigation
 because  the  names  of  Dr.  Mukherjee  and
 the  Trombay  gentleman  were  mentioned,
 not  only  in  the  interest  of  justice  and  fair-
 play  but  in  fairness  to  the  officers  them-
 selves  also,  they  should  not  be  in  a  position
 where  they  would  be  suspected  of  having
 intertered  in  the  course  of  justice  or  hav-
 ing  access  to  papers.  The  CBI  has  given
 a  report.  There,  they  have  said  clearly
 that  a  gross  irregularity  is  committed.  Dr.
 Mukherjee  knew  about  it.  When  they  dis-
 cussed  it,  may  be  publicly  or  privately,
 whether  you  discuss  it  in  public  or  in  pri-
 vate,  certainly  they  discussed  the  matter  to
 break  two  laws—one  was  the  price
 fixation  and  the  other  was  destination.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  In  fairness  to
 them,  you  could  also  state  that  they  had
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 a  discussion  among  themselves,  that  they
 discussed  with  the  Finance  Department,
 that  they  also  sought  legal  advice,  whether
 it  was  legal  or  not  and  that  instructions
 were  also  given  but,  in  the  meantime,  some
 field  officers  did  it.  When  they  found  that
 there  was  a  certain  procedural  irregularity,
 whether  it  was  procedurally  right  or  wrong,
 they  also  sought  legal  advice.  When  they
 themselves  found  that  there  were  certain
 irregularities  committed,  according  to  their
 own  admission,  they  immediately  convened
 a  meeting  of  the  Buard  of  Directors  and
 immediately,  they  themselves,  including  Dr.
 Mukherjee,  asked  for  CBI  enquiry  and  he
 issued  instructions  to  all  units  so  that  all
 cooperation  should  be  given.

 SHRI  0.  K.  BAROOAH:  When  the
 CBI  gives  the  final  report,  certainly  all  this
 will  be  looked  into.  Evidently,  Mr.  Samar
 Guha  knows  more  than  the  CBI.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  This  is  a  very
 unfair  remark.  During  my  speech,  you
 noted  in  what  strain  I  talked.  I  did  not
 want  even  to  mention  the  name.  Now,
 if  you  suy,  4  know  more  than  the  CBI,  it
 is  not  fair,  ]  should  say.  You  also  admit
 everythine.  Don’t  provoke  me  in  that  way.
 We  have  been  very  fair  in  having  discussion
 with  me  f-ankly  aday  before.  You  also  said
 many  things  which  |  did  not  want  to  bring
 here.  Butif  you  say  that]  knuw  more  than
 the  CBI.  it  is  very  unfair.  You  know  what
 you  told  me  and’  what  I  told  you.  I  did
 not  want  to  make  that  a  matter  of  contro-
 versy  on  the  floor  of  the  House.

 SHRI  0.  K.  BAROOAH:  I  thought  I
 was  paying  compliments  to  Mr.  Samar
 Guha's  knowledge  about  these  matters  be-
 cause  I  am  sure,  being  a  scientific  person,
 he  would  not  speak  in  this  House  unfess  he
 had  full  knowledge  of  the  case;  he  would
 either  condemn  or  defend  anybody  only  if
 he  had  full  information  about  the  case.

 What  I  have  said  is  that  I  can  only  go
 by  reports.  I  have  no  personal  knowledge,
 I  never  knew  Dr.  Chakravarti  or  Dr.
 Mukherji  or  Mr.  Daleep  Singh.  J  had
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 hardly  heard  about  them.  What  I  say  is
 that  reports  are  very  clear  that  an  illegal
 act  has  been  done  by  charging  a  premium
 for  a  controlled  commodity  for  which  the
 common  man  will  have  to  pay  8  higher
 price.  As  it  is,  the  price,  as  Mr.  Jyotirmoy
 Bosu  pointed  out,  is  high;  and  it  will  be
 much  higher.  Secondly,  under  the  Fssen-
 tial  Commodities  Act,  nothing  could  be
 transferred  from  one  State  to  another,  but
 in  this  case  what  was  meant  for  Andhra
 found  its  way  to  Mysore  and  Madras.
 Therefore,  these  are  the  moot  points.  If
 anybody  is  guilty  for  that,  he  will  be  pu-
 nished,  whatever  may  have  been  the  pur-
 pose.  People  steal  money  to  build  temples.
 People  indulge  in  blachmarketmg  to  build
 dharmasalas  That  AS.  not  the  point  The
 point  is  whether  an  illegal  act  was  done.
 whether  there  was  gioss  irregularity,  where
 there  was  contravention  of  the  order  1
 am  only  concerned  about  that  Whether
 it  was  done  under  anybody's  order  or
 not,  is  a  different  matter  But  it  has
 been  established  =that  Dr  Muhkherp
 knew  about  it  [  have  not  suspended  him

 have  only  asked  him  to  go  on  leave.  He
 will  get  the  same  salary  If  CBI  gives  the
 clearance,  we  will  not  take  any  action  I
 did  not  know  Dr  Mukherji  from  Adam
 I  did  not  know  that  there  was  a  gentleman
 called  Dr.  Mukherji  I  have  no  animus  or
 friendship  for  him  T  am  absolutely  impar-
 tial  and  objective  in  this  matter  As  I
 said,  I  had  never  seen  Mr  Daleep  Singh
 before;  he  came  and  saw  me  from  a  dis-
 tance  the  other  day  I  did  not  know  that
 he  existed.  Therefore,  I  am  absolutely  ob-
 jective  in  this  matter.  The  day  clearance
 is  given  by  the  CBI  that  these  people  are
 not  guilty,  I  will  not  proceed  against  them.
 There  was  a  great  pressure  that  they  should
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 be  suspended.  I  refused.  At  that  time  I
 said  that  there  was  a  suspicion.  Now  from
 the  CBI's  report,  that  suspicion  has
 been...

 AN  HON.  MEMBER  :  Substantiated.

 SHRI  D.  K.  BAROOAH:  I  would  not
 say  that.  The  suspicion  has  deepened  in
 my  mind.  I  belong  to  the  middle  path,
 I  will  not  go  to  the  extreme,  whether  pro-
 voked  by  you  on  this  side  or  by  anybody
 on  that  side.  I  will  do  what  I  consider  just.
 Therefore,  I  would  request  the  hon.  mem-
 ber  to  wait  till  the  CBI  gives  its  final  re-
 port  If  the  CBI  exonerates  anybody,  he
 stands  exonerated.  If  the  CBI  finds  any-
 body  guilty,  the  legal  procedure  will  be
 taken  recourse  to

 SHRI  SHYAM  SUNDER  MAHA-
 PATRA  The  last  judge  is  the  Govern-
 ment  and  not  the  CBI.  The  report  is  sub-
 mitted  to  the  Government.  You  have  to
 satisfy  yourself

 SHRI  D.  K.  BAROOAH:  There  will  be
 the  basis  for  satisfaction  will  be  abso-
 lutely  unmvolved.  I  have  always  been  un-
 mvolved,  whether  it  is  friends  or  enemies.
 ]  am  entirely  uninvolved  in  these  matters.  I
 will  do  whatever  is  just  and  proper  T
 only  hope  that  the  hon  members  will  give
 me  support  as  they  have  given  today

 MR  CHAIRMAN  The  House  stands
 adjourned  to  meet  again  tomorrow  at
 .00  am

 8.58  hrs.

 The  Tok  Sabha  then  adjourned  till
 cleven  of  the  Clock  on  Friday,  May  UW,
 973/Vaisakha  2,  895  (Saka).
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